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 राष्ट्रीय  बिकास  परिषद्‌
 शप

 q  ने
 योजना

 के  मुख्य  उद्देश्यों  का  श्रतुमोदन  किया  ।  ये  मुख्य  उद्देश्य

 हैं--वेरोजगारी  को  टूर  गरीबी  श्रौर  ०५ असमानताओं  को  कम  करना  श्रौर  श्रात्मनिभेरता  की  दिशा

 में  सतत  प्रगति  तथा  ग्रामीण  ave  नियंत्रण  ate  विद्युत  तथा  ग्राम  श्र  लघु

 उद्योगों  के  लिये  समनुरूप  बढ़े  हुए  श्रावंटन  |

 राज्य  सरकारों  के  साथ  ate  ग्रागे  विचार  विमर्श  करने  के  बाद  तथा  सातवें  वित्त  आ्रायोग

 की  रिपोर्ट  जिसके  चालू  वर्ष  के  ad  तक  प्रस्तुत  किए  जाने
 की

 संभावना  ध्यान में  रखते  हुए  योजना

 के  प्रारूप  को  झ्रंतिम  रूप  दिए  जाने  की  है  ।

 SHRI  DHARM  VIR  VASISHT  :  Mr.  Speaker,  Sir,  Sixth  plan  is  going  to  start  next
 month  and  as  the  Prime  Minister  has  stated  in  his  reply  that  the  draft  plan  is  expected
 to  be  finalised  after  discussions  and  in  the  light  of  the  report  of  the  Seventh  Finance
 Commission  which  is  expected  to  be  submitted  towards  the  end  of  the  current  year,  I  want
 to  know.  from  the  Prime  Minister  whether  some  action  is  being  taken  to  finalise  the  plan
 early.  The  Prime  Minister  has  stated  in  his  reply  that  there  has  been  approval  on  the
 main  objectives  of  the  plan  between  the  State  Government's  representatives  who  came  to
 attend  the  meeting  of  the  National  Development  Council,  1  want  to  know  whether  there
 are  certain  other  objects  on  which  no  approval  has  been  obtained  and  it  is  for  that  reason
 that  are you  calling  the  meeting  of  the  National  Development  Council.

 to SHRI  MORARJI  DESAT:  All  States  have  approved  the  Plan  which  is  going
 start  next  year,  there  was  no  time  for  approval  for  the  rest  of  the  plan.  But  all  the
 States  have  seen  it  and  generally  approved  it.  The  rest  will  be  finalised  after  the  report
 of  the  Finance  Commission  is  received  in  October-November.

 SHRI  DHARAM  VIR  VASISHT  Our  hon.  Prime  Minister  had  stated  on  1st  Febru-
 ary.  1978  while  inaugurating  Indian  Engineering  Trade  Fair

 the  country  was  trying  to  do  was  to  place  man  in  the  centre  of  things  by
 relating  all  industrial  activities  to  his
 I  want  to  know  whether  the  Prime  Minister  will  clarify  this  thing  particularly  taking

 into  consideration  that  Dr.  Lakarwala  has  stated  that  during  the  First  Plan  the  expenditure
 on  Social  Services  was  21%  of  the  total  expenditure,  it  was  15.5  per  cent  during  Second,
 Third  and  Fourth  plan  and  13.2  per  cent  during  Fifth  Plan.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  पह  पता  है  ।  कृपया  अपना  प्रश्न  पूछें  ।

 SHRI  DHARM  VIR  VASISHT:  I  want  to  know  what  provision  has  been  made  for
 Social  Services  in.  Sixth  Plan  which  will  be  a  rolling  plan?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  We  can  only  say  anything  about  the  whole  plan  when  it
 is  approved,  but  the  whole  plan  has  been  prepared  taking  into  consideration  the  welfare  of
 the  people.

 श्री  पी०  राजगोपाल नायडू  :  मैं  प्रधान  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कृषि  वस्तुओं
 के

 मूल्य  निर्धारित  करने  की  नीति  पर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  में  चर्चा  की  गई  थी  ?

 श्री  मोरारजी
 देसाई

 :  हां  ।

 डा०  सुब्रमण्यम  स्वामी  :  मैं  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उल्लिखित  उद्देश्यों  के  बारे  में  स्पष्टी  करण  चाहूंगा  ।

 एक  उद्देश्य  यह  था  कि  झ्रात्मनिर्भरता  की  पुनः  कार्य  होगा  ।  प्रकाशित  रिपोर्ट  के  श्रनुसार  योजना

 के  लिये
 दी

 गई  विदेशी  सहायता  भूतपूर्व  योजनाश्रों  की  तुलना  में
 कम

 नहीं  है
 ।

 क्या  प्रधान  मंत्नी  का  विचार
 किसी

 विशेष  भ्रवधि  में  विदेशी  सहायता  समाप्त  करने  का  है  ?  योजना में  घाटे की  aa-

 व्यवस्था के  लिये  2,000  करोड़  रुपये  की  श्रनुमति  दी  गई  है  जबकि  प्रस्तुत  बजट  के  श्रनुसार
 योजना

 के  पहले
 वर्षे  में

 1050
 करोड़

 रुपये  की  श्रनुमति
 दी  गई  कया  इस

 तथ्य
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 योजना  के  पहले  ही  वर्ष  में  इतनी  श्रधिक  राशि  का  घाटा  कया  घाटे
 की

 श्र्थव्यवस्था  के  लिये  दी  जाने
 वाली  राशि  में  कोई  परिवर्तन  होगा  ?

 2
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 a  ध

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  ऐसी  व्यवस्था  है  परन्तु  इसका  यह  तात्पयं  नहीं  कि  इससे  घाटे  की  श्रर्थव्यवस्था

 होगी  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  शायद  घाटा  न  भी  हो  हम  इस  बात  का  प्रयास  भी  कर

 रहे  हम
 दो

 या  तीन  अरन्य  साधनों  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 यदि  विदेशी  सहायता  पूर्व  वर्षों  की  तुलना  में  कम  नहीं  होती  है  तो  माननीय  सदस्य  यह  देखेंगे  कि

 योजना  बहत प् ह  बड़ी  है  ।  प्रतिशतता  बहुत  कम  है  श्रौर  इस  प्रकार  यह  धीर  धीर  घटती  जायेंगी  ।

 कोई  सीमा  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  हम  इस  प्रकार  कार्य  कर  रहे  हैं  कि  विदेशी  सहायता

 प्राप्त  होती  है  श्रथबा  नहीं  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बतायेंगे  कि  क्या  ag  सच  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय विकास

 ने  अपनी  पिछली  बैठक  में  मुख्यतया  केन्द्र  राज्य  माली  सम्बन्धों  के  राज्यों  के  बीच  केन्द्रीय

 सहायता  के  श्रावंटन  के  सम्बन्ध  में  गाडगिल  फार्मूला  के  पुनरीक्षण  त्रौर  योजना  में  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  याजनाश्रों  के  क्षेत्र  के  बारे  में  पुनरीक्षण  के  लिये  समिति  नियुक्त  करने  का  निर्णय  लिया  था  ?

 मैं  प्रधान  मंद्वी स  यहू  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उक्त  समिति  नियुक्त  की  जा  चुकी  है  भझ्ौर  क्या  उक्त

 समिति  से  देश  के  संघीय  ढांचे  और  राष्ट्रीय  एकता  में  श्रसमानता  लाये  बिना  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के
 समंजन  के  लिये  श्रावश्यक  संवैधानिक  संशोधनों  के  बारे  में  सुझाव  देने  का  भी  श्रनुरोध  किया  जायेगा  ?

 मैं  az  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  दस्तावेज  के  मसौदे  को  भ्रन्तिम  रूप  देने  के  मामले

 पर  राज्य  सरकारों  की  श्रायोग  से  सीधें  चर्चा  जाने  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  सुझाव

 को  स्वीकार  करेगी  ?

 शी  मोरारजी  देसाई  :  मैं  समझ  नहीं  सका  कि  वास्तव  में  माननीय  सदस्य  क्या  जानना  चाहते

 हैं  यदि  उनका  श्रभिप्राय  राज्य  सरकार  की  श्रायोग  से  सीधें  वार्ता  से  है  तो  उनकी  वार्ता  पहलें  ही  हो

 चुकी  है  ।  राज्यों  की  योजनाओं  पर  केवल  राज्य  सरकारों  से  चर्चा  की  जाती  है  श्रौर  ग्न्य  योजना  पर  उत

 से  पृथक  से  चर्चा  की  जानी  है  ।  उनसे  विचार  विमर्श  न  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  उनसे इस
 मामलें  में  पूग  विचार  विम्शे  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  गाडगिल  फार्मूला  की  जांच  करने  वाली  समिति  को  संवैधानिक

 संशोधनों  के  बारें  में  कुछ  नहीं  करना  है  ।  उन्हें  ऐसा  करने  का  कोई  श्रधिकार  नहीं  है  ।  उक्त  समिति

 कज व्यवह्मायत : सब मुख्य सब  मुख्य  मंत्रियों  ् प्रोर  उपाध्यक्षों की  समिति  होगी ।  वे  इस  फार्मूले  पर  विचार  करेंगे  श्रौर

 इस  बारे  में  सुझाव  देंगे  कि  इस  बारे  में  क्या  किये  जाने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 श्री  हितेन्द्र  देसाई  :  क्या  संसाधनों  के  जुटाने  बारें  में  हमें  कोई  जानकारी  दी  जायेगी  श्रौर  इसमें

 से  कितनी  राशि  केन्द्र  द्वारा  वहन  की  जायेगी  ?

 श्री  मोरारजी  ame  :  सब  बातों  को  अ्रन्तिम  रूप  दिये  जाने  पर  माननीय  सदस्य  को  इस  बारे  में

 जानकारी  प्राप्त  होगी  ।

 श्री  के०  लकप्पा  खड़े  हुए

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  संख्या  मावलंकर  |
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 तटीय  राजपथों  के  लिये  राज्यों को  केन्द्र से  सहायता

 491.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  बिचार  उन  राज्य  सरकारों को  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  है  जो  « प्रपने

 अपने  क्षेत्रों  में  तटीय  राजपथों  का  निर्माण  करना  चाहती

 यदि  तो  कब  द अर

 यदि  तो  क्यों

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिये  केन्द्र  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी
 और

 यदि
 तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 -  (a)
 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  e  १६ गर्द  त ए जता  राज्य  पद्धति  में  विशेषकर  तटीय

 के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  ऐसी  कोई  योजना  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अन्तर्राज्यीय  या  प्राधिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  केन्द्रीय

 सहायता  देने  की  योजना  हैं  |  इस  योजना  के  अ्रन्तर्गत  संसाधनों  की  उनकी  पारस्परिक

 मिकता  और  सभी  राज्यों  की  श्रावश्यकताश्रों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  जाती

 है

 और  गुजरात  सरकार  से  समय-समय  पर  प्राप्त  प्रस्तावों  के  झाधार  गुजरात

 तटीय  राजमार्ग  के  विकास  के  लिए  अरब  तक  श्रन्तर्राज्यीय  या  आर्थिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  eta  श्रौर  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  कुल  5.  96  करोड़  रुपये  की  लागत  के

 कार्यों  को  स्वीकृति दी  गई  है  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :
 जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  है  गुजरात  देश  में  मुख्य  समुद्रतटीय राज्य  है

 इसकी  तटरेखा  पर  39  लघु  एवं  माध्यमिक  बन्दरगाह  एवं एक  मुख्य  बन्दरगाह है
 |

 अब  मंत्री  महोदय  ने

 लम्बा  उत्तर  दिया  है  प्रौर  उससे  ऐसा  प्रतीत होता  है  कि  वह॒राज्य  को
 बहुत  alas  सहायता  दे  रहे

 लेकिन  ag  केवल  उस  राशि  से  उनकी  सहायता  कर  रहें  हैं  जो
 कि  पहले  ही  से  राज्य  की  राशि  है

 ध  केन्द्रीय सड़क  निधि  जो  कई  राज्य  के  भ्रंश  से  ही  स्थापित  होती है  ।  प्र्त  राज्य  सरकारों को  कोई
 केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  |

 फिर  मेरा  प्रश्न  है  :  गुजरात  की  बहुत  लम्बी  तट  रेखा  है  श्रौर  कोई  भी  सीधा  तटीय  राजपथ

 नहीं  है  श्रौर  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  सीमित  साधनों  का  अंश  व्यय  किया  जा  चुका  इस  पर

 18  करोड़  रु०  व्यय  होने  का  भ्  है  जबकि  केवल  1.  5  करोड़  रु०  का  ऋण  सहायता नहीं  दिया  गया

 उस  सब को  देखते हुए  क्या  सरकार  का  विचार ऐसे  राज्यों  को  जो  भारतीय  गणराज्य का  प्र्ग

 oat  जिनकी  तटीय  सीमा  है  और  इस  कारण  वहां  पर  तटीय  राजमार्गों  की  बहुत  श्रावश्यकता

 अतिरिक्त  महत्व  देने  सहायता  देने  की  कोई  योजना  बनाने  का  है  ?  सरकार  इस  मामलें  को  इस

 दृष्टि  से  क्यों  नहीं  देख  रही  श्रौर  गुजरात  जैसे  राज्यों  की  सहायता  क्यों  नहीं  करती  क्योंकि  राज्य  के

 संसाधन  सीमित  हैं  झ्र  केन्द्रीय  सहायता  के  बिना  इन  तटीय  राजमार्गों  का  निर्माण  न
 tot
 = a

 हो  सकता |

 4
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 श्री  चांद  राम  :  भारत  के  संविधान  के  राष्टीय  राजमार्ग  केन्द्र  सरकार  का  उत्तरदायित्व

 है  झौर  जहां तक  राज्य  के  राजमार्गों का  संबन्ध  है  हम  केवल  ऋणों  के  रूप  में  ही  सहायता  देते  हैं  श्रौर

 कभी  कभी {lt WaAeTa  देते  हैं  तथा  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  भ्रधीन  जो  भी  श्रनदान  दिया  जाता  है  हम  उसका

 आवंटन  पारस्परिक  प्राथमिकता के  श्रनूसार  तथा  राज्य  की  भ्रावश्यकताओओं के  अनसार  करते  हैं

 To पी  ०  जी०  मावलंकर  :  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने  राप्ट्रीय  राजमार्गों  का  उल्लेख

 किया है  ।  मेरा  प्रश्न  स्पष्टतया  उसी  पर  झ्राधारित  है  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्र  को  राज्य के  श्रनेक  राजमार्गों  को  विशष  रूप से

 काण्डला  से  बम्बई  बरास्ता  जामनगर  अ्रोखा  भावनगर  तथा  खम्बात  तक  के  राज्य

 के  तटीय  राजमा  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिय  बार-बार  श्रभ्यावेदन  दिये  क्या  यह

 सच  है  कि  महाराष्ट  कर्नाटक  तथा  केरल  राज्यो ंमें  aa  वाली  पश्चिम  तट  सडक

 पहिले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  की  जा  चुकी  मुझे  इस  की  प्रसन्नता

 है  ।  मेरा  तात्पर्य यह  नहीं  कि  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था  ।  परन्त॒  यदि  उसे  किया  गया  तो

 गजरात  सरकार  द्वारा  केन्द्र  को  बार  बार  अभ्यावेदन  देने  तथा  इस  श्रौचित्य  के  बावजूद

 कि  गूजरात  राज्य  उपरोक्त  विभिन्न  बन्दरगाहों  विशेषरूप से  काठियावाड  स्वराष्ट्र  तट  के  बन्दरगाहों

 से  प्रतिवर्ष  150  करोड़  रु०  की  विदेशी  मद्रा  श्राय हो रही हो  रही  जबकि  राष्ट्रीय  कोष  को अ्रधिक  से  श्रधिक

 विदेशी  मुद्रा  ara  हो  रही
 है  तो  फिर  राज्य  सरकार  की  इस  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित

 करने  की  मांग  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सन्तोषजनक  क्यों  नहीं  की  जा  रही  श्रौर  जबकि

 गुजरात  राज्य  राजमार्गों के  सम्बन्ध  मे  लगभग  60.0  %  पिछड़ा gut  भी  है  |

 भंत्री  महोदय  के  अधिकारी  प्रश्न  के  उत्तर  को  इस  रूप  में  पेश  करने  में  बहुत  चतुर  हैं  कि  लोगों
 को

 यह प्रतीत  होता  है
 कि

 सब  कुछ  किया  जा  रहा  है  जबकि  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  ।  गुजरात

 बहुत  पिछड़ा gat  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने यह  उल्लेख  किया  है  |

 No  पी०  जी०  गुजरात  1961-81  के  लक्ष्यो ंसे  60  प्रतिशत पिछड़ा  हुआ  है
 |

 उनके  स्वयं  के  श्रावंटनों  के  अनुसार  गुजरात  में  एक  राजमार्ग  हैं  |  केन्द्र  सरकार  काण्डला  से  बम्बई
 तक  के  इस  तटीय  राजमार्ग  को  तथा  श्रन्य  बन्द  रगाहों  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया  राप्ट्रीय  राजमार्ग

 क्यों  नहीं  घोषित  कर  रही  है प्रौर  राज्य  सरकार  के  उत्तरदायित्व  को  ग्रहण  क्यों  नहीं  कर  रही  ?

 श्री  चांद  राम
 :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  सी  बातें  उठाई  जहां  तक  पश्चिम  तट  सड़क

 संबन्ध  हूं 7  माच  1972  को  इसके  राष्टीयकरण  A  ga  हमने  इसके  लिये  भी

 सहायता  दी  अर  वह  राज्य  की  सड़क  थी  जो  मुख्य  सड़क  से  गजरती  थी  ।  अब  इसका

 करण  किया  गया  gat  चूंकि  इसे  राष्टीय  राजमार्ग  घोषित किया  गया  है  तो  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  इसके  लिये  शत-प्रतिशत  श्रावंटन  किया  जा  रहा  परन्तु  जहां  तक  गुजरात  सरकार

 का  संबंध  1961
 में  गुजरात  राज्य  के  गठन  के  समय  से  हमने  गुजरात  सरकार  को  75  करोड़

 34  लाख  रुपये  दिये  हैं  ।

 lo  पी०  जी०  मावलंकर :  तटीय  राजमार्ग  के  संबंध में  बतायें  ?

 भो  चांद  cw,
 :  इसकी  लम्बाई  लगभग  17,520  किलोमीटर  गुजरात

 राज्य  के  गठन  के
 समय  से  हमने  इस  सड़क  के  लिये  5  96  करोड़ रु०  दिये हैं  ।
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 मेरा  उत्तर  बहुत  स्पप्ट  हैं
 ।

 जहां  तक  इस  सड़क  का  संबंध  है  हमने  5.  96  करोड़ की  सहायता

 दी
 है

 ।  गुजरात  के
 दावे

 की श्रपेक्षा  का  कोई  प्रश्न नहीं  है  ।

 गत
 सप्ताह  में  अहमदाबाद  में

 था  ।
 गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी  यह  शिकायत की  थी  कि  उन्हें

 उचित
 अंश  नहीं  दिया  गया

 |
 मैंने  उन्हें  श्राश्वासन दिया  कि  जहां तक  केन्द्र  सरकार का  संबंध  है  हम

 इसकी जांच  करेंगे  अर  राज्य  के  साथ  न्याय  करेंगे  ।

 श्री  राज  कृष्ण  डान  :  सैंकड़ों  एकड  भमि  पहले  ही  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता
 हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसे  पुरा  करने  के  लिये  कब  कार्यवाही  करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  में  प्रापकी  बात  समझ  नहीं  सका  कृपया  फिर  से
 कहें

 श्री  राज  कृष्ण  डान  :  कलकत्ता  से  दुर्गापुर  तक  राजमार्गों  के  fra  से सैंकड़ों  एकड़  भूमि  का  अ्रभिग्रहण

 किया  जा  चका है  ।

 स्रध्यक्ष  महोदय  ह  प्रशन  गुजरात  के  बारे  में  है  ।  यह  तटीय  राजमार्ग  के  बारे  में  नहीं

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रश्न  के  भाग  के  झन्तर्गत  सभी  राज्य  ञ्  सकते  हैं  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  हमने  तटीय  राजमार्ग  की  बत  की  तटीय  राजमार्ग  के  बार

 म  यह  पता  ह  कि  गुजरात  के  बन्दरगाह  राष्ट्रीय  अ्रथव्यवस्था  बहुत  बड़ा  योगदान  दे  रहे  हा  गुजरात

 मोटर  वाहनों  ग्रादि के  सम्बन्ध  में  शीष पर  है  ।  नागपुर  योजना  के  श्रनुसार  राज्यों

 के  लिये  सड़कों  के  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  ।  ग्रघिकतर  oer  राज्यों  ने  नागपुर  योजना  के  लक्ष्यों

 से  श्रधिक  काम  किया हैं  दुर्भाग्य  से  गुजरात  सब  से  नीचे है  श्र  यह  अधिकतर  दक्षिणी  राज्यों  से  भी

 पीछे  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  गुजरात  राज्य  को  राज्य  में  तटीय  राजमार्गों  के  बारे  में  नागपुर

 याजना  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  सक्ष्म  कब  बनाया  जायेगा  |

 श्री  चांद  राम  :  यह  मेंरा  दुर्भाग्य  है  कि  योजना  gra  ने  उक्त  कार्यों  के  लिये  ग्रतिरिक्त  धनराशि

 नहीं  दी  हें  ।

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  अपन  मुख्य  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  भारत  सरकार  को  समय

 समय  पर  गजरात  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हए  ।  जैसा  कि  मैं  समझा  ह  5.  96  करोड़  रु०  की  राशि

 श्राबंदित  की  गई  |  इस  को  देखते  हए  मैं  जानना  चाहता  ह  कि  भारत  सरकार  को  समय  समय  पर  गजरात

 से  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ale  वे  गुजरांत  के  तटीय  राजमां के  किन  किन
 सेक्टरों

 के  संबंध  में  थे  ?
 कितने  प्रस्ताव  विचाराधीन

 श्री  चांद  राम  :  इसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  की  श्रावश्यकता है  |

 at  के०  लकप्पा  :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌ के  बारे में  पहला  प्रश्न  पुर्णतया  सम्बद्ध  है  पर

 इसको  उसके  साथ  सम्बद्ध  करना  होगा  प्रधान  मंत्री  यहां  पर  हैं
 ।  प्रश्न के  भाग  में  कहा  गया  है  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  है  जो  wa  क्षेत्रों  में  तटीय

 राजमार्गों  का  मार्गदशेन  करने  के  लिए  सहमत  हैं  ।  यह  प्रश्न  है  ।  तटीय  राजमागं के  विषय  से  सम्बद्ध

 सभी  मुख्य  मंत्रियों  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बेठक  में  श्रपना  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  किया  ।  उन्होंने

 तपने  राज्यों  के  विकास  के  WADA ao  न  होने  वाले  कुछ  प्रस्तावों  को  रह  कर  दिया  है  उन्होंने कहा  है  किं

 वित्तीय  सहायता  प्राप्त  नहीं हैं  ।  श्रौर  उन्होंने  इस  बारे  में  प्रपनी  चिता  व्यक्त की  है  ।  इन  सब  बातों को

 देखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  इन  सभी  तटीय  राजमार्गों  के  समीकरण  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  ?  क्या



 8  चन्र  1900  0 (7%)  मौखिक  उत्तर

 ते  उन्हें  गुजरात
 से

 गोझ्रा  श्रौर  कर्ना
 टक  तट  से  जोड़ने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगे  ?  क्या  इस  वारे  में  '

 or करने  का  कोई  ala हैं  *  क्या  अब  इस  प्रयोजन  के  लिये  भ्रपेक्षित  वित्तीय  सहायता  उपबन्ध  ५४ ०५ ?

 कया  विशिन  रोज्यों  की  मांगों  की  पूर्ति  के  fea  कोई  कार्येक्रंम  तैयार  किया  गया  है
 ?

 श्री  चांद  यह  कार्यवाही  के  लिये  सुझाव  |

 श्री  कण  लकप्प | ह  उन्होंने  मेरे  प्रघन  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।  हां  अथवा  नहीं  में  उत्तर  दें  !

 श्री  चांद  ध्स  ऐसी  कोई  योजना  नही ंह  ।

 जाति के  श्रघार  पर  रेजिमेंटों  के  नतम

 *  102.  श्री  बोी०  पी०  मंडर  व्यारक्षा  तनी  द ह  बताने  की  कृपा  करगे  कि

 किन-किन  जातियों  के  नाम  पर  रेजिमेंटों  के  नाम

 क्या  राज्य  के  धर्म  निरपेक्ष  स्वरूप  wit  जाति-विहीन  समाज  की  स्थापना

 ध्येय  को

 गात  मे  सक  हुए  शरकाए  का

 उक्त  तभी

 संगी  है  नामा

 स  कों

 के  काम  रटा  ता विचार हैं

 ल  तो  क्या  सरकार का  विचार  उन  विभिन्न  wea  जातियों के  नामों  प re  भी  रेजिमेन्टों

 के  नाम  रखने  का  है  जिनका  भारतीय  सेना  में  प्रतिनिधित्व प्राप्त  हें  श्रौर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 ध

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शेर  )  :  ऐसी  Ho  रेजिमेन्टें  हैं  जिनके  नाम  वर्गों
 जातियों  faaerat/atat  के  श्राधार  पर  रखे  गय  हैं  इनमें  मराठा  लाईट  राजपूत  रजिसेन्ट  जाट

 सिख  सिख  लाइट  डोगरा  माहर  रेजिमेन्ट

 असम  बिहार  रजीमेन्ट  प्रौर  मद्रास  रेजिमेन्ट  ot  हैं  |

 झ्र  वतमान  नीति  के  सेना  में  भर्ती  सभी  वर्गों  जातियों  धर्मों
 =  व्यक्तियों ६

 के
 लिए  खुली

 हैं
 बशर्तें

 वे
 शैक्षिक  श्रौर  स्वास्थ्य  संबंधी  मानकों  को  पुरा  करते  हो ं।

 परन्तु  उन  कुछ  रेजिमेन्टों के  मामले  जो  के  पर  गठित  की  गई  भर्ती  विनिर्दिष्ट

 वर्गों  के  लिए  areca है  ।

 वंग
 के

 पर  गठित  रेजिमेन्टों  को  इसलिए  रखा  जा  रहा है  क्योंकि  उन्हें  समाप्त  कर  देने

 sea

 selves  eee  ।
 परन्तु  इन  रेजिमेन्टों के  मामले  Alas  प्रयत्न

 किए
 रेहे

 हैं  कि  धीरे-धीरे  उनमें  भर्ती  sea  art  के  लिए  भी  खोल  दी  जाए  ।

 att  त्री  पी०  सतथ्यको  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ब्रिटिश  शासकों  ने  रेजिमेन्टों  कें  जाति

 के  ग्राधार  पर  नामों  की  प्रणाली  श्रारम्भ  की  थी  क्योंकि  वे  लड़ाओं  ् प्रार  शासन  करो  की  नीति  में  विश्वास

 रखते
 थे  झौर  जातिनिपंक्षता से  उन्हें  कुछ  लेन  देन  नहीं  था  ।

 इस
 तथ्य  को

 भी
 ध्यान  में  रखते  हुए  देश  की

 रक्षा
 के

 लिये
 कुछ  जातियों को  श्रनुमति  देना भी  हजारों  वर्षों  गुप्तकाल से  ही  देश  के  हित  में  सिद्ध  नहीं

 हुआ है  तथा  इस  विचार  से  भी  कि  हमने  धर्म  निर्पेक्षता  श्रौर  वर्ग  विहीन  समाज  का  बचन  दिया  है  जातियों
 के

 नामों
 पर

 रजिमेन्टों  के  नाम  बनाये  रखने  का  क्या  श्रौचित्य

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  इससे  सम्बद्ध  जातियों  में  भ्रसन्तोष  दँदा  होगा  |

 बड़े  ay की  बात  है
 कि  चार  पांच  रजिमेन्टों के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  ऐसा  उत्तर  दिया  है  ।

 कुछ  अन्य  लोग
 भी  ऐसे

 हैं  जो  हैं  ग्रौर  सेना  में  कार्य  कर  रहे  हैं  उनकी  कोई  मान्यता  नहीं  है  श्रौर  उन्हें
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 इसरी  जातियों  के  नामों  के  काम  करना  पड़ता  है  ।  बड़े  का  विषय  है  कि  मंत्री  महोदय

 बहुत  सी  जातियों  के  अ्रसंतोष  से  चिन्तत  नहीं  हैं  इस  तथा  वर्ग  विहीन  समाज
 की

 स्थापना

 के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  तब  जातियों  के  नाम  पर  रजिमेन्टों  के  नाम  बनाये  रखने  में  कया  श्रौचित्य

 के  प्रति  मैं  चिन्तित  नहीं  हं  मेरी  चिन्ता  जातियों  के  बारे  में  है  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Ato  शेर  जैसा  कि  मैं  बता  चुका  हूं  सरकार  की  नीति

 सशस्त्र  सैनाओं  में  सभी  जातियों  के  लोगों  को  लेने  की  है  Ha  रेजिमेन्ट  वर्ग  तथा  जाति  के  नामों पर
 क  जन

 ग्राधारित  हैं  ।  इस  बारें  में  भी  मैंने  बताया  है  कि  हम  धीरे  धीरे  इन  रजिमेन्टों  में  ea  वर्गा  कं

 लोगों को  ले  रहे  हैं  शर  धीरे  धीरे  जाति  प्रभुत्व  समाप्त  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  बी०  Glo  मंडल  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  कहा  है  कि  वह  धीरे-धीरे  जाति  प्रणाली  समाप्त  कर

 रह ेहैं  तो  इस  सम्बन्ध में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  30  वर्ष  पश्चात्‌ भी  जाति
 के

 नामों  पर  रजिमेन्टों  के  नाम  बनायें  रखने  के  क्या  कारण  हैं  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  wea  बहुत  सी

 जातियां  उदाहरण  के  तथा  उत्तर  प्रदेश  पौर  पंजाब  के

 इन  रजिमेन्टों  में  34  माउन्टेन  38  माउन्टेन  रंजिमेन्ट  नियुक्त  हैं  तो

 जातिवाद  के  ग्राधार  पर  रंजीमैंट  बनाय  रखने  के  क्या  कारण  जब  सेना  में  अन्य  जातियों  के

 पंजाब  के  अ्रहीर  और  कायथ  कर  रहें  हं  तब  इसका  क्या  श्रौचित्य  है  ?  उनके  नाभ  पर

 tote  के  ताम  नहीं  हैं
 ।  इस  तथ्य  को  ध्यान में  रखते हुए  कि  ब्रिटिश  शासन काल  में  वर्ष  1957

 क्योंकि  इन  जातियों  ने  ब्रिटिश  लोगों  के  साथ  सहयोग  नहीं  विशेषतया  हरियाणा  के  राव  तुलाराम

 के  नेतृत्व  में  श्री रों  ने  श्रंग्रेज़ों  को  सहयोग  नहीं  दिया  था  इसलिये  कुछ  समय  तक  सैना  में  इन्हें  नियुवत  ही

 नहीं  किया  गया  ०»

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अप 'प्रश्त  पूछ  रहे  हैं  अथवा  इतिहास  बता  रहे  हैं  ?

 श्री  बी०  पी०  मंडल
 :

 मरा  प्रश्न  यह  है  कि  जब  सेना का  wea  रेजिमेंन्टों में  aa  जातियों  के  बहुत

 से  लोग  कार्य  कर  रहे  हैं  तब  जातियों  के  श्राघार  पर  कुछ  रैजिमेन्टों  के  नाम  बनाये  रखने  का

 चिंत्य है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  :  माननीय  मित्र  चाहते  हैं  कि  रजिमेर्टों  के  नाम  जाति  के

 पर  नहीं  रखे  जाने  चाहिये
 ।

 परन्तु  ये  एतिहासिक  चीजें  पहले  सेना  में  केवल  लड़ाकू  जातियों के  लोगों

 को  हीं  नियुक्त  किया  जाता  था  ।  परन्तु  हमने यह  भेद-भाव  समाप्त कर  दिया  है  ।  अरब  जाति a
 प्रश्न ही  नहीं  है

 ।  सभी  समान हैं  श्न्त  सभी  की  नियक्ति की  जाती  परन्तु कुछ

 ऐतिहासिक  रूप  में  चले  आरा  रहे  हैं  उन्होंने  प्रतिष्ठा  भी  पाई है  ।  परन्तु  इस  समय  इन  रंजिमेन्टो ंमें  सभी

 जातियों  का  मिश्रण  पाया  जाता  है
 ।

 नाम
 का

 कोई  विशेष  श्रर्थ  नहीं  है
 ।

 जिस  प्रकार  से  श्रलीगढ़  मुस्लिम
 विश्वविद्यालय  में  बहुत  से  fers  छात्र  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  में  मस्लिम  छात्र  भी  विद्यमान

 परन्तु  नाम  चल  रहे  मैं उस  दिन  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं  जब  इन  नामों  को  बदला  जा  सकेगाਂ

 परन्तु  इसमें हमें  जल्दबाजी  नहीं  करनीਂ  चाहिए  क्योंकि  इससें  शान्ति  के  स्थान  पर  श्रशांति  फैलती है  ।

 SHRI  KACHARU  LAL  HEMRAJ  JAIN:  May  I  know  whether  the  Regiments  have
 een  named  after  the  independence  or  the  names  are  continued  even  befo  re  the  indepen-
 ence  was  achieved ?

 प्रो०  शेर  fag  :  Names  are  continued  from  pre-independence  period  में  भी

 बता  सकता  हूं  जब  ये  रेजिमेन्ट  स्थापित  हुये  ।  मराठा  लाईट  इन्फैन्ट्री  वर्ष  1768  में

 | |  ह
 राजपुत  1798  जाट  रेजिमेन्ट  1803  सिक्ख .
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 1846  |  fara  लाईट  इन्फैन्ट्री  वर्ष  194  1  डोगरा  रेजिमेन्ट  वर्ष  1858  में  ग्रौर  महार

 वर्ष  1941  में  स्थापित हुई  ।

 श्री  बेदब्रत  बरुभ्ा  राष्ट्रीय  एकता  मनोविज्ञान  की  चीज़  मर्तिप्क  की  स्थिति  है  ।  क्या

 जान  सकता  हूं  कि  ये  नाम  क्यों  चले  रहें  हैं  ।  नामों  का  बहुत  बड़ा  मनोवंज्ञानिक महत्व  ये  लोग

 ग्रखिल  भारतीय  विचारधारा  तथा  जोति  पाति  से  परे इन  नामों  का  प्रभाव  लेकर  झौर  ऐसी ही  विचार

 धारा  लेकर ग्रामवासियों के  पास  जाते  हैं  ।  मेरा  कहने का  यह  नहीं  है  कि  इन्हें  कम  waar दिये  ०

 चाहिये  |  इन्हें  रोजगार  के  अवसर  दिय  जाने  चाहिय  ।  परन्तु  मेरी  विशेष  चिन्ता  नामों  के  बारे  में  है  ।

 क्या  न्राज  जाट  तथा  मराठों  को  एसा  ग्राश्वासन दिया  जाना  संभव  नहीं  है  कि  उन्हें  पहले  की  तरह

 नियुक्तियों  के  मामले  में  प्राथमिकता  मिलेगी  ?  में  जानता  कि  श्राज  भी  इन्हें  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 है  ।  मनोवज्ञानिक  परिवर्तन के  लिये  कम  से  कम  नाम  बदल  जाने  चाहियें  यह  बहुत  श्रावश्यकਂ

 क्योंकि बहुत  से  लोग  श्रपने  गांवों  को  वापस  जाते  हैं  |

 प्रो०  शेर  सिंह  :  प्रधान  मंत्री  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चके  हं  कि  इन  सब  चीजों  के  पीछे  एक  इतिहास

 नाम  नहीं  बदले  जा  सकते  ।  परन्तु  फिर भी  उन  सभी  रजिमन्टों में  जो
 वर्ग  चरित्र के  स्वरूप

 की  केवल  वे  वर्ग  विशेष  ही  नहीं  हैं

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पूछा  है  कि  श्राप  नामों  को  समाप्त  कयों  नहीं  करते  |

 प्रो०  शेर  सिह  :  में  विवरण  भी  दे  सकता  हूं
 ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  केवल  इतना  पूछा  है  कि  सरकार  नामों  को  कयों  नहीं  |

 Glo  शेर  सिह  रजिमेन्टों में  अरन्य  वर्गों  के  लोग  भी  हूँ  ।

 SHLBI  CHHABIRAM  ARGAL:  The  Constitution  of  India  provides  that  no  discrimi-
 nation  will  be  made  on  the  basis  of  castes,  creed  and  sex  or  community.  May  I  know  whether
 maintaining  of  these  names  is  not  a  violation  of  constitution  ?  know  that  the  people
 from  other  classes  or  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  people  are  not  recruited
 to  these  Regiments  of  class  character.  Marathas  are  recruited  for  Maratha  Regiment
 and  Sikhs  for  Sikh  Regiment  and  the  people  from  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 are  not  given  proper  representation  according  to  the:  reservation  quota.  May  know
 whether  the  hon.  Minister  will  ensure  that  these  names  will  be  removed  and  casteism  will
 be  abolished  and  the  people  from  Scheduled  Castes  and  Tribes  will  be  given  full  representa-
 tion  according  to  the  provisions  of  the  Constitution ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने फिर  वही  प्रश्न  पूछा  है  |  हम  प्रश्न  संख्या  493  लेते  हैं  ।

 1978 में  ७. दल्ल  में  दज॑  किये  गये  ग्रपर!धों  के  मामले

 डा०
 बलदेव  प्रकाश

 :
 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 1978
 के  फरवरी  महीने  में  दिल्‍ली  में  हत्या

 माल
 छीनने  श्रौर

 मार-पीट
 के

 कितने  मामले  दर्ज  किये

 £3.
 क्या

 इन
 भ्रपराधों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  ब s

 यदि  तो  और

 राजधानी  में  org  हुई  श्रपराध  लहर  को  दबाने के  लिए  सरकार  ने  क्या  की
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 uid  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लल  मण्डल )
 :  ग्र  दिसग्बर

 1977,  1978  प्रौ  1978 के  दौरान  माल  छीनने  योर

 के  दर्ज  किये  गये  मामलों  के  बारे  में  तुलनात्मक  विवरण  इस  प्रकार  है  :---

 फरवरों श्रपराध का  शीर्ष  दिसम्बर  जनवरी

 1978 1977  1978
 SS

 acd  ||  17  15  9

 सेंधमारी  302  322  367

 14 छीनने  22  12

 मारपीट  175  201  146
 a ie  ee  a

 इस  विवरण  से  ag  पता  चलता  है  कि  fe  1977  के  मुकाबले  में  1973 में

 माल  छीनने  श्रौर  मार-पीट  के  मामलों  में  कमी  हुई  है  ।

 श्रपराध  स्थिति  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 (1)  अपराध  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  वायरलेस  के  साथ  पैदल तथा  चलती  फिरती गश्त  सशक्त  की  जा

 रही  are  fare  समय  में  निरन्तर  नाकाबन्दी की  जा  रही  है  ।

 (2)  महत्वपूर्ण स्थानों  पर  सशस्त्र  टुकड़ियां  तैनात  की  जा  रही  हैं  ।

 (3)  नामी  श्रपराधियों  पर  निगरानी  कड़ी  की  जा  रही  है  ate  अ्रपराधियों  के  रिका  ग्र्यतन

 बनाये जा  रहे  हैं
 ।

 (4)  श्रपराधियों  के  विरुद्ध  निष्कासन  की  कार्यवाहियां  तेज  की  जा  रही  हैं  |

 DR.  BALDEV  PRAKASH:  The  hon.  Minister  has  just  now  stated  that  some  steps
 have  been  taken  to  keep  the  crime  situation  under  control,  such  as  foot  and  mobile

 patrolling. with  wireless  is  being  strengthened  in  the  crime  affected  areas  and  armed
 pickets  are  also  being  deployed  at  strategic  points.  Inspite  of  these  measures  8-10  murders
 have  faxen  place  in  Delhi  within  the  last  two-three  days  in  the  month  of  march  and  these
 are  in  the  news.
 were  taken  ?

 1  want  to  know  why  these  crimes  increased  when  such  specific  measures
 Why  their  number  did  not  decrease  ?  Why  the  Government  did  not  consider

 earlier  at  the  time  of  the  function  of  holi  that  crimes  could  increase  these  days  and  why
 mo  special  measures  were  taken.  This  has  resulted  in  8-10  murders  in  the  capital  in  the
 last  3-4  days.

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL:  Mr.  Speaker,  Sir,  we  can  not  arrive  at  any  con-
 clusion  regarding  any  tendency  on  the  basis  of  two-three  days  or  one-two  months.

 DR.  BALDEV  PRAKASH:  My  question  was  why  the  Government  did  not  take
 special  steps  during  holi  festival  to  contain  the  crimes  and  why  the  Government  did  not
 make  full  arrangement  in  the  capital  ?  Why  special  steps  were  not  taken  in  these  two-
 three  days  because  there  remains  a  possibility  of  crimes  during  holi  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH)  Thes  were  not
 murders.  The  deaths  occurred  due  to  holi.  They  consumed  spurious  liquor  and  that  also
 in  a  large  quantity.  That  is  they  have  not  consumed  quality  liquor  and  in

 And  such  deaths  took  place  and  not  murders.  one  or  two
 less

 It  is  possible
 murders  took  place  but  it  is  not  correct  to  say  that  some  murders  took  place
 holi  festival.

 due  to
 There  is  a  case  of  assault  on  a  girl.  In  that  news  it  was  written  that  the

 law  and  order  situation  is  very  bad  but  after  one  sentence  it  was  written  that  the  Police
 arrived  immediately  and  took  away  the  goondas.

 DR.  BALDEV  PRAKASH:  In  the  fourth  part  of  the  reply  it  is  stated  that  entern-
 ment  proceedings,  against  criminals  are  being  stepped  up.  Do  I  want  to  kiow  the
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 number  of  criminals  against  whom  enternment  proceedings  have  been  initiated  and  how

 many  have  been  externed  from  Delhi  ?

 SHRI  CHARAN  SINGH  :  Enternment  proceedings  have  been  going  on  against  about
 250  criminals.  Most  of  them  are  pending  in  the  court  and  about  100  criminals  have  been
 externed.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  The  crimes  figures  have  increased  or  decreased,  I
 do  not  want  to  entangle  myself  in  this  controversy.  It  is  in  my  knowledge  that  the
 hon.  Minister  has  initiated  some  steps.  He  is  taking  personal  interest.  But  inspite  of
 this  in  Delhi  the  feeling  of  security  among  the  people  is  decreasing  Specially  among  the
 women.  among  the I  want  to  know  what  he  is  doing  to  restore  a  feeling  of  security
 people  so  that  they  may  go  out  in  day  light  with  confidence  because  criminals  operate
 during  the  day  rather  than  in  the  night.  He  had  called  a  meeting  in  which  three-four
 decisions  were  taken.  First,  the  posts  will  be  increased,  secondly,  some  new  Police
 stations  will  be  set  up  and  some  Police  officers  will  be  transferred  to  Other  States.  I  want
 to  know  what  progress  has  been  made  regarding  these  three-four  important  decisions.
 Why  the  Lt.  Governor  has  discontinued  the  calling  of  meeting  every  month?

 SHRI  CHARAN  SINGH  :  The  hon.  friend  says  that  crimes  may  have  decreased  but
 this  is  the  impressions  of  the  people  that  crimes  are  increasing,  I  do  not  deny  this
 but  the  Government  acts  on  the  basis  of  importation  available  to  it.  Whatever  my  honble
 friend  suggests,  we  will  consider  over  it.
 known.

 I  read  out  some  figures  so  that  facts  muy  be
 It  is  one’s It  may  be  correct  to  say  that  we  are  not  concerned  with  the  figures.

 arguments.  But  we  plan  on  the  basis  of  figures.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  also  must  run-
 ning  his  house  after  planning  on  the  basis  of  figures.  (Interruption).  I  am  giving  you
 figures  of  crimes.  In  1970  the  figures  for  dacoity  was  0.75  per  lakh,  in  1974  it  was  0.6
 per  lakh

 and  0.36  per  lakh  in  1977  it  was  0.36  per  lakh.

 Now  come  to  murder.  It  was  3.4  per  lakh  in  1970,  3.7  per  lakh  in  1974  and  3.4
 per  lakh  in  1977.  These  have  decreased  compared  to  1974.  As  regards  attempts  to
 murder,  it  was  3.47  per  lakh  in  1970,  5.85  per  lakh  in  1974  and  3.9  per  lakh  in  1977.  In
 the  case  of  robbery  it  was  9.26  per  lakh  in  1970,  7.3  per  lakh  in  1974  and  6.7  per  lakh
 in  1977.  Now  take  riots.  These  are  such  crimes  which  cannot  be  concealed.  Other  crimes
 can  be  concealed  but  not  riots.  In  riots  it  was  5.12  per  lakh  in  1970,  6.9  per  lakhs  in  1974
 and  2.78  per  lakh  in  1977.  In  burglary  it  was  91.8  per  lakh  in  1970,  59.0  per  lakh  io
 1974  and  50.6  per  lakh  in  1977.  As  regards  thefts,  it  was  4.54  per  lakh  in  1970,  4.36  per
 lakhs  in  1974  and  4.11  per  lakhs  in  1977.

 The  miscellaneous  crimes  registered  under  I.P.C.  are  229  in  197),  205  in  1974  and
 200  in  1977,  The  total  are  796.3  in  1970,  724.34  in  1974  and  670  in  1977.

 This  is  the  position  on  the  basis  of  figures.  It  was  another  thing  that  figures  are  not
 given  their  due  place  by  Shri  Kanwar  Lal  Gupta.
 increased  but  there  is  a  reason  for

 I  admit  that  cases  of  snatching  have
 The  per  capita  income  in  Delhi  is  highest—more

 than  Bombay  and  Calcutta.  With  the  result,  costly  jewellery  is  beimg  put  on.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Please  do  not  encourage  it  by  saying  so.

 SHRI  CHARAN  SINGH:  Don’t  misunderstand  me.  Secondly,  Delhi  is  a  modern
 city.  These  modernism  is  imcreasing  and  where  under  the  present  civilisation  cities  are
 expanding,  the  crimes  are  also  We  cannot  deny  this.  You  have  read  in  the
 newspaners  that  Americans  are  leaving  the  big  cities  due  to  pollution,  crimes  and  artificial
 life.  I.ast  year  the  population  of  cities  have  dwindled  by  17.4  millions.  It  is  the  policy
 of  the  Government  not  to  encourage  the  expansion  of  cities  but  different  pleas  are  given
 such  as  electricity  grid  should  be  here,  all  India  offices  should  e  here.  With  the  result
 cities  are  expanding.  The  more  the’  cities  expand,  the  more  the  crimes.  No  one  can
 contain  them.

 Most  of  the  murders  are  committed  out  of  passion.  The  number  of  premeditated
 murders  are  very  less.  So,  under  such  circumstances,  what  the  police  can  do.  But  I  am
 not  satisfied  with  this  situation.  I  have  had  talks  with  officers.  several  times.

 श्री  ए०  के०  एम०  :
 मंत्री  महोदय  को  सुसंगत  उत्तर  देना  चाहिए

 ।

 SHRI  CHARAN  SINGH:  The  hon.  Member  has  suggested  that  the  strength  of  the
 Police  should  be  increased.  This  is  right.  We  have  decided  to  do  so  and  this  force  is
 going  to  be  strengthened.  But  I  want  to  tell  that  in  Delhi  the  straneth  of  the  Police  is
 ‘More  against  per  lakh  population.  This  was  not  in  my  mind  previously.  I  have  come  to
 know  only  today.  Im  Delhi  the  nymber  of  Policemen  is  more  against  per  lakh  population

 1]
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 in  comparison  to  Europe,  America  and  some  other  countries.
 ities  of  other  countries  have  more  facilities  of  investigation.  Such  facilities  are  not  avail-

 It  is  true  that  the  Police  of

 able  here.  So  their  less  number  is  not  the  specific  reason  for  increase  in  crimes.  What
 other  guesiion  you  had  asked  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  नही  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बहस  होनी  है  ।

 श्री  कंवर लाल  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  मेरा
 प्रश्न

 पुछ  रहे  वह  दूसरी  बात  भूल  गए  हैं  ।

 में  उनको  बता  रहा  हूं  कि  मैं  उनसे  क्या  पूछना  चाहता  हूं  ।  मैं  उसमें  कुछ  श्रौर  नहीं  जोड़  रहा  हुं

 मेरा  प्रश्न  है  कि  उन्होंने  हमारी  उपस्थिति  में  कुछ  निर्णय  लिया  था  ।  उदाहरण  के  लिए  दिल्‍ली

 से  कुछ  भ्रष्ट  अ्रधिकारियों  को  प्रन्य  राज्यों  में  भेजा  जाना  ।  इस  मामले  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 SHRI  CHARAN  SINGH  :  It  was  not  a  question  of  corrupt  or  incorrupt,  the  pomt  was
 that  many  officers  whose  residence  was  Delhi,  were  posted  in  Delhi.  The  principle  of
 gocd  administration  is  that  officers  should  not  be  posted  at  the  place  of  their  residence.  So
 we  brought  about  some  changes.  I  would  like  to  say  this  also  that  whatever  transfers  are effected  of  some  big  officers,  pressure  was  exerted  on  me.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  1S
 acquainted  with  this,

 So  far  as  the  transfer  of  sub-Inspectors  is  concerned,  the  difficulty  is  where  to  transfer
 them.  It  is  possible  that  an  officer  belonging  to  Meerut  may  be  transferred  to  Aligarh,
 Similarly  an  officer  belonging  to  Aligarh  may  be  transferred  to  Deoria.  But  here  a  officer
 can  be  from  one  piace  to  another  only  in  Delhi.  Because  Delhi  is  a  cty  and
 it  has  its  own  Pclice.  Since  Delhi  is  a  Union  Territory,  at  the  most  we  can  transfer  him
 toa  Andamans.  Bul  this  does  not  to  be  proper.  This  is  the  problem  which  ‘s  defy*g  a
 satisfactory  solution.

 श्रो  ताना  साहिब  ats  :  उनका  कहना  है  कि  श्रपराधों  की  रोकथाम  के  लिए  कुख्यात  गुंडों  को  एक

 से  दूसरे  स्थान  में  भेज  दिया  जाता  है  ।  मैं  उनसे  विशेषकर  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  नीति  ठीक

 क्या  उनको उस  स्थान  से  ,  जहां  उन  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  पर्याप्त  साधन  किसी  wea  स्थान

 पर  भेंजना  वांछनीय  अथवा  राष्ट्र  के  हित  में  है  ?  क्या  इन  कुख्यात  राष्ट्र  गुंडों  को  अन्य  स्थानों  पर  भेजना

 तथा  जहां  उन  पर  fray  नहीं  रखा  जा  सकता  श्रौर  अधिक  परेशानियां  पैदा  करना  वांछनीय

 होगा
 ?

 मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  नीति
 को

 बदलने
 की  श्रावश्यकता  है  ।  ऐसा  न  करने से  यह  गुंडे

 न्य  स्थानों  में  जहां  उन  पर  नियंत्रण  नहीं  रखा  जा  और  अधिक  उत्पात  मचायेंगे  |

 श्री  चरण  fag:  यह  एक  सीधी  सादी  श्रापत्ति  है  जो  इस  व्यवस्था  के  प्रति  उठाई  जा  सकती  है

 परन्तु  अ्रतुभव  ने  सिद्ध  किया  है  कि  जब  ंडों  को  उनके  रोजमर्रा  के  स्थानों  से  झ्लग  कर  दिया  जाता

 जब  उन्हें  नए  स्थानों  को  भेज  दिया  जाता  तब  वे  कुछ  समय  तक  अ्रप राध  नहीं  कर  सकते  हैं  जब  तक

 वे  नए  संबंध  न  नई  fara  न  बनायें  ।  इसलिए  जब  दिल्‍ली  से  कोई  व्यक्ति  गाजियावाद

 जाता  है  तब  ag  उतना  प्रभावी  नहों  होगा  |

 आगरा के के  AAT  तरंग  टावर

 *4195.  श्री  TE  नाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आगरा  से  ars  किलोमीटर  दूर  टोरा  गांव  में  एक  सुक्ष्म  तरंग  ट्रांससीशन  टावर  खड़ा

 किया जा  रहा  है  ;

 (@)  यदि  तो  उससे  क्या  लाभ  होगा  ।

 क्या  इससे  दिल्लो  के  टेनोजिजन  स्टेशन  के  प्रभावकारी  क्षेत्र  में  वृद्धि  होगी  तथा  इससे  श्रागरा

 पौर  इसके  अस-पास  के  क्षेत्र  में  कार्यक्रम  देखे  जा  सकते  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  श्रागरा  में  एक  टेलीविजन  स्टेशन  कम  से  कम  एक  रिले

 केन्द्र  स्थापित  करना  चाहती  है  ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणो  :  हां ।

 यह  सूक्ष्म  तरंग  केन्द्र  दूरदर्शन  दूरसंचार  सुविधाओं  का  संचारण  करने
 के

 प्रयोजन से  ,  दिल्‍ली  प्रौर  कलकत्ता  के  महानगरीय  केन्द्रों  को  भ्रंत:सम्बद्ध  करने  की  परियोजना  के

 के  रूप  में  बनाया  गया  है  ।  इस  केन्द्र  से  को  कुछ  टेली  फोन/टेलीग्राफ  चैनल  भी  उपलब्ध  किए  जाएंगे  ।

 site  इस  सुविधा  से  दिल्‍ली  दूरदर्शन  के  प्रेषणों  का  श्रागरा तक  विस्तार  नहीं

 हो  सकता  |  दिल्‍ली  या  कलकत्ता  की  दिशा  से  टेलीविजन  सिगनलों  का  निस्सारण  या  भ्रंत:क्षेपण

 करना  उनकी  में  टेलीविजन  रिले  केन्द्र  के  जरिये  रिले  करना  संभव  है  ।  श्रागरा

 में  टेनोजिजन  केन्द्र  या  रिले  केन्द्र  स्यापित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  Tey  नाथ  चतुर्वेदी
 :

 ्रागरा  देश
 का

 एक  प्रसिद्ध  सांस्कृतिक  तथा  शैक्षणिक  केन्द्र  है  प्रौर

 वहां  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  काफी  समय  से  लगातार  मांग  रही  है  ।  यह  एक  श्रसंगत बात  है

 कि  वहां  quent  के  लिए  टेलीविजन  की  व्यवस्था  नहीं  है  जो  उनके  लिए  एक  श्राम  सुविधा  है  ।

 यहां  भ्रनेक  पांच  स्टार  होटल  भ्र  श्रन्य  होटल  स्थित  ara  में  विश्वविद्यालय  हे

 यहां  स्नातकोत्तर  कालेज  तथा  संस्थाएं  हैं  ।  इनमें  मेधावी  छात्र  शिक्षा  ग्रहण  कर  रहे  हैं  जो

 विभिन्न  कार्यक्रमों में  भाग  लेते  हैं  मुझे  यह  कहने  की  श्रावश्यकता नहीं  है  कि  दिल्‍ली  के  इस  प्रसिद्धि पर

 पहुंचने  से  पूर्व  भी  श्रागरा देश  की  राजधानी  था
 ।
 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  में  दूरदर्शन

 केन्द्र की  स्थापना  से  न  केवल  उत्तर  प्रदेश को  श्रपितु  राजस्थान  प्रौर  मध्य  प्रदेश  को  भी  लाभ  मिलेगा

 क्योंकि  श्रागरा  महत्वपूर्ण स्थान  पर  स्थित  है  ।  यह  श्रनेक  कवियों  जैसे  मियां  मिर्जा  गालिब

 सत्यनारायण  का  जन्म  स्थान  रहा  है  ।  यह  सूरदास का  साधना  स्थान  था  ।  यहां  टेलीविजन  केन्द्र

 की  स्थापना  करके  श्राप  इन  कवियों  प्रसिद्ध  संगीतिज्ञों  जिनके  कारणों ने  श्रभी  तक  इस  परम्परा

 को  कायम  डे  के  प्रति  सम्मान  करेंगे
 ।

 इन  बातों  को  देखते  हुए  जब  भ्रागरा  में  ट्रांसमिशन  टावर

 खड़ा  किया  जा  रहा  है  तब  दूरदर्शन  प्रेषण  के  लाभ  का  विस्तार  श्रागरा  तक  करना  संभव  क्यों  नहीं

 श्री  लाल  कृष्ण
 :

 माननीय  सदस्य  ने  श्रागरा  की  सांस्कृतिक  विशेषताओं  का  जिक्र  किया  है  ।

 इससे कोई  इनकार  नहीं कर  सकता  ।
 यह  बात  उठाई  जा  रही  है  कि  चंकि  श्रागरा  के  निकट  सूक्ष्म  तरंग

 टावर  खड़ा  किया  जा  रहा  तो  हमारे  लिए  दिल्‍ली  के  दूरदर्शन  प्रेषण  का  विस्तार  श्रागरा  तक  करना

 संभव  होना  चाहिए  ।
 मैं  यह  भी  बताना  चाहुंगा  कि  रिले  केन्द्र  के लिए  भी  केवल  सूक्ष्म  तरंग  टावर  प्र्याप्त

 नहीं  है  ।  इसके  बाद  भी  वहां  ट्रांससीटर  की  श्रावश्यकता  होगी  श्र  उसके  लिए  रिले  केन्द्र  की  लागत

 1.  3  करोड़  रुपये  आयेगी  तथा  इसमें  को-एकस्यिल  के  जिसकी  श्रावश्यकता  टावर  को  रिले  केन्द्र

 के  साथ  जोड़ते  के  लिए  की  लागत  अलग  है  |  इस  समय  धन  की  कमी  के  कारण  श्रागरा  में  टेलीविजन

 रिले  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  ५1:  नाथ  इस  टावर  को  खड़ा  करने  से  रिले  केन्द्र  की  लागत  कितनी  कम  हो  जायेगी  ?

 देश  में  दूरदर्शन रिले  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  मापदंड  कया  है  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  :  इससे  रिले  ट्रांससीटर  की  लागत  बिलकुल  भी  कम  नहीं  होगी

 देलीविजन रिले  ट्रांससीटर  की  लागत  1.  3  करोड़  रुपये  प्रायेगी  ।
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 यह  भ्रंत:सम्बद्ध  दो  उद्देश्यों से  किया जा  रहा  दूर  संचार  के  लिए  ite  इसका  प्रयोग  टेलीविजन

 के  लिए  भी  किया  जा  सकता  है  ।  भ्रंत:सम्बद्ध होने  का  यह  मतलब  नहीं  है  कि  हम  दिल्‍ली के  कार्यक्रमों को

 अ्रागरा को प्रेषण कर को  प्रेषण  कर  सकेंगे  प्रौर में  यह  बताना  चाहूंगा  कि  इसका  तात्पर्य  1.  5  करोड़  रुपये  की  श्रतिरिक्त

 लागत  होना  जो  कि  इस  समय  सम्भव  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  विशेषकर  नई  सरकार  के  सत्तारूढ़  होने  के  पश्चात  यह  विचार  सामने

 है  कि  दूरदर्शन  के  विस्तार का  श्रौचित्य  केवल  तभी  है  जब  यह  विकास  श्रौर  बड़े  पैमाने पर  ग्रामीण

 शिक्षा  के  हित  का  संवर्धन  कर  सके  ।  यह  एक  ध्यापक  विचार  है  |

 श्री  के०  Vo  राजन  मंत्री  महोदय  ने  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  मापदंड का

 उल्लेख  किया
 ।
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  केरल  में  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  करने

 पर

 विचार कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  कहना  है  कि  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 SHRI  HUKMDEO  NARAIN  YADAV  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  hon.  Minister  has  just
 replied  that  the  separation  of  television  to  the  rural  areas  can  be  done  only  with  a  view  to
 propagate  education  there.  The  Government  is  thinking  to  expand  television  facility  to  the
 villages  for  the  propagation  of  education  there.  1  want  to  know  when  there  is  no  provision
 of  drinking  water  in  the  villages,  how  the  television  will  help  in  the  propagation  of  educa-
 tion  ?  This  is  not  understanable  to  us

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  भिन्न  प्रश्न  है  ।  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  वह  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकते

 al

 1.3  crores  This SHRI  RAGHBIR  SINGH:  The  cost  of  relaying  television  was  to  Rs
 much  expenditure  can  be  recovered  and  this  cannot  be  called  improductive

 SHRI  L.  ADVANI:  I  have  stated  that  an  expenditure  of  Rs.  1.3  crores  will  be

 incurred  in  relaying  of  television.  A  capital  expenditure  of  Rs.  4  crores  has  to  be  incurred
 on  erecting  the  main  television  centre.  Additional  recurring  expenditure  is  also  there.  It  does
 not  seem  possible  that  this  will  be  recovered

 श्री  बी०  :  में  सरकार  से  जानना  चाहता  हुं  कि  राज्यों  में  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  के

 बारे  में  क्या  नीति  है
 ?

 क्या  राज्यों  की  राजधानियों  को  इस  मामले  में  प्राथमिकता  दी  जाती  है  श्रौर  यंदि

 तो  कर्नाटक में  बंगलौर  में  टेलीविजन  केन्द्र  किस  वर्ष  तक  स्थापित  हो  जायेगा
 ?

 MEAT  महोदय  :  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है  |  उन्होंने  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  बताई  है  |

 सी०  श्राई०  एल०  alo  Alo  Alo  एल०  की  कोयला  खानों  में  मशीनीकरण

 श्री  ए०  Fo  राय  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  निम्नलिखित
 की  जानकारी  दशनि

 वाला  4c  meter  पर  रखने  की  ढपा

 राष्ट्रीकरण  के  बाद  कोयला  खानों  के  लिए  मशीनों  के  श्रायात कितनी

 विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई  ate  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  मशीनीकरण  की  प्रक्रिया  में  इसका
 कितना  प्रतिशत  खर्चे  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  मशीनों  के  श्रायात  से
 जनशक्ति

 की  श्रावश्यकता में  कमी  विशेष  रूप  से  माल  डिब्बों  में  चढ़ाने-उतारने वाले

 त्तिक  श्रमिकों  की  संख्या  कम  की  गई  श्रौर  बेरोजगारी  बढ़ी
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 क्या  यह  सच  है  परत  कोकिंग कोल  लिमिटेड की  25  कम  लागत  वाली

 कोयला  खानों  में  मशीनें कम  लगी  हैं  जबकि  25  झ्रधिक  लागत  वाली  कोयला  खानों में  मशीनें

 अधिक  लगी  हैं  र  इससे  स्पष्ट  है  कि  मशीनीकरण  का  उत्पादन  लागत  पर  प्रतिकल  प्रभाव

 पड़ा  श्रौर

 तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  मशीनों  के  mea  को  बंद  करने यदि

 का  ह

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  TraaaTeT ) )  राष्ट्रीकरण  के  बाद  से  1976-77  तक

 कोयला  खानों  के  लिए  मशीनें  श्रायात  करने  पर  व्यय  की  गई  विदेशी  Hast  की  कुल  धन  राशि

 लगभग  49.3  करोड़  रुपए  है  प्रौ  यह  यंत्रीकरण  की  लागत  का  13.7%

 )  जी  नहीं ।

 जी  नहीं  ।  उत्पादन  की  लागत  केवल  यंत्रीकरण  के  स्तर  से  ही  सम्बद्ध नहीं

 उसका  संबंध  aa  बातों  जैसे  प्राकृतिक  श्रौर  भूवैज्ञानिक  खान  की  गैस

 की  डिग्री  भ्रादि  से  भी  होता

 प्रश्न  नहीं  उठता

 श्री  Fo  राय  :  जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  कहते  हैं  कि  व्यक्ति  समूची  श्रायोजना  का

 केन्द्र  होता  है  उद्योग  मंत्री  कहते  हैं  कि  वह  श्रम  प्रधान  उद्योगों  को  प्राथमिकता

 तब  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कोयला  उद्योगों  में  मशीनीकरण  श्रारम्भ  करने  में  शीघ्रता  क्यों
 की  गई  जिससे  मशीनों  का  mara  करने  के  कारण  श्रमिकों  को  नौकरी  से  निकालना  पड़ा

 ?
 ~

 मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  कहा  है  कि  प्रयोग  जाने  वाली  श्रधिकांश  मशीनों में  विदेशी

 लगे  होते  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कितनी  कोयला  खानों  का  पुरी  तरह

 से  मशीनीकरण किया  जा  रहा  श्रांशिक  मशीनीकरण  किया  जा  रहा  है  ate  मशीनीकरण

 नहीं  किया  जा  रहा  इस  बात  को  देखते  हुए  में  जानना  चाहता  हूं  कि  मशीनीकरण

 करने  की  प्रक्रिया  में  कितना  लाभ  श्र  हानि  होगी
 ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  मशीनीकरण  के  कारण  श्रमिकों  को  नौकरी  से  निकालने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  है  ।  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  मशीनीकरण  के  कारण  हमने  एक  भी  श्रमिक  को  नहीं

 निकाला है  ।  वास्तव  में  राष्ट्रीयकरण  करने  के  समय  काफी  श्रमिकों  को  काम  पर  रखा  गया

 हम  उन्हें  काम  से  निकालने  में  कठिनाई  wana  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हम  कोयला  खानों

 से  किसी  श्रमिक  को  निकालना  नहीं  चाहते  wa  तक  जैसा fe  मैंने  पहिले कहा  यह

 हानि  मशीनीकरण  के  कारण  नहीं  हूं  यह  कोयला  खानों  निहित  अन्य  विभिन्न  कारणों  से

 श्री  ए०  के०  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  मशीनीकरण  के  कारण  एक  भी

 व्यक्ति
 को

 निकाला  नहीं  मैं  तो  कहूंगा  कि  यह  नितांत  गलत  बताया ह  ।  मंत्री

 महोदय  ने  स्वयं  मुझे  लिखा  था  कि  श्रापातस्थिति  के  दौरान  बैगन  में  माल  चढ़ाने  उतारने

 वाले  1858  श्रमिकों  को  काम  से  गया  मतलब  ऐसे  श्रमिकों  को  काम  से  हटाया  गया  जिनके

 नाम  पहले  ही  सूची  में  थे  श्रौर  जो  काम  कर  रहे  थे  तथा  उनको  निकाले  जाने  का  कारण

 यह  था
 कि

 उन्होंने  माल  चढ़ाने  के  लिए  acted  के  लोडर  का  प्रयोग  करना  आरम्भ  कर  दिया
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 ar  aad  gee  एस  काग  ar  लिया  जाता  ।  mene  मे  साको  zat

 चाहता हूं  कि  कोयला  खानों  में  श्रम  शक्ति  वर्ष  1974  में  निर्धारित  की  गई
 थी  ।

 इसके

 बाद  श्रमिक  कायें  कर  रहे  थे  प्रौर  वर्ष  1976  में  उन्होंने  विभिन्न  कोयला  खानों  में  विशेषकर

 वैगनों  में  माल  चढ़ाने  में  मशीन  का  प्रयोग  श्रारम्भ  किया  था  ।  इसके बाद  1858  श्रमिकों

 के  नाम  सूची  से  हटा  दिए  उन्हें  काम  से  हटा  दिया  उनमें से  भ्रधिकांश  श्रमिक

 हरिजन  श्रौर  श्रादिवासी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मशीनीकरण के  लिए  जब  उन्हें

 गार  से  नहीं  निकाला  गया  तब  उन्हें  काम  से  हटाने  का  क्या  कारण  है  ?  उन्हें  पर  नहीं

 रखा  गया  ।  यहां  तक  कि  मंत्री  महोदय  ने  यह  दावा  नहीं  किया  है  कि  उन्हें  काम  पर  रखा

 गया  मशीनों  के  कारण  gate  ये  लोडरों  के  प्रयोग  से  निर्धन  हरिजनों  श्रौर  श्रादिवासियों

 को  काम  से  हटाया  गया  ।  मैं  किसी  जांच  के  सामने  इसको  दावे  के  साथ  कह  सकता हूं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  सभा  को  यह  श्राश्वासन  दिया हैं  कि

 मशीन  का  प्रयोग  करने  के  कारण  काम  से  हटाये  गए  श्रमिकों  वापिस  ले  लिया  जायेगा ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन
 :

 ज्यादा  से  ज्दादा  एसे  व्यक्तियों  को  पुन  :  रोजगार  दिया  जा

 सकता  है  जिनको  वैगन  में  माल  ASIA | SATE  के  काम  में  नहीं  लगाया  जा  सका  है  ।  यह

 सच  नहीं  है  कि  मशीनीकरण  के  कारण  श्रमिकों  को  काम  से  हटाया  गया  ae  नितांत  गलत

 मुख्य  बात  बैगन  में  माल  चढ़ाने/उतारने की  है  ।  वैगनों  के  शीघ्र  के  कारण  हमें

 यह  देखना  होता  है  कि  माल  चढ़ाने  का  काम  तेजी  के  साथ  हो  हम  कभी-कभी  माल

 चढ़ाने  के  काम  में  रूप  से  मशीन  का  प्रयोग  करते  इन  सभी  व्यक्तियों को

 जिन्हें  काम  नहीं  मिल  सका  अरन्य  किन्हीं  खानों  में  लगाया  गया  है  जहां  वे  wet  तक  काम

 कर
 रहे  इसलिए  यह  सच  नहीं  है

 ।  जहां  तक  हरिजनों ak  श्रादिवासियों का  संबंध

 में  बताना  चाहता  हूं
 #  ०»

 श्री  ए०  के०  राय  यह  उत्तर नहीं  मेरा  प्रश्न  थाਂ
 '  *

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  श्रभी  उत्तर  दे  रहे

 )

 मेरा  प्रान  निश्चित था  ।  मशीनों  के  प्रयोग  से  हाथों  से  किए श्री ए०  के०
 राय

 :
 ०»  ०»

 जाने  वाले  काम  के  कम  हैं

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने

 ( araqaTa  )

 श्री  पी  ०  कम  रोजगार
 के

 श्रवसर
 कम  नहीं  हुए  हैं  बल्कि  दूसरी  wie

 क  #  #  #  १  *

 )

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  माननीय  सदस्य  उत्तेजित  हो  रहे  हैं  ।
 जहां  तक  हरिजनों श्रौर

 का  संबंध  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि  बी०सी०सी०एल०  में  अ्रनुसुचित  जातियों

 की
 प्रतिशतता  32

 है  श्रौर  भ्रनुसुचित  जनजातियों  की
 11  सी०सी०एल०  में  श्रनुसुचित

 जातियों  की  प्रतिशतता  22  है  श्रौर  श्रनुसुचित  जनजातियों  की  21  डब्ल्यू०  सीं०  एल०

 में  श्रनुसुचित  जातियों  की  प्रतिशतता
 26

 है  श्रौर  भ्रनुसुचित  जनजातियों  की  18  प्रतिश्त

 )
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 29  1978  लिखित  उत्तर

 Wea  महोदय
 :  प्रश्न

 काल
 समाप्त

 SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV  (Saharsa):  An  hour  has  been  devoted  to  six
 questions.  There  are  twenty  questions  on  the  list.  At  this  rate  three  hours  should  be  fixed

 पिच  d. for  question  hour.  If  not  three,  then  at  least  two  hours  should  be  ALAC

 महोदय  :  यह  श्रच्छा  सुझाव  है
 |

 प्रश्नों  &  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 दूसरा  प्रेस  श्रायोग

 थी  महीलाल :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  gat  प्रैस  maw  का  पुनर्गठन  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उसके  निदेश-पद  क्या

 इसके  कब  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  की  संभावना  है  ?

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडव!णी  :  नहीं  ।

 सरकार  ने  एक  प्रेस  भ्रायोग  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 mat
 की

 संरचना  श्रौर  उसके  विचारणीय  विषयों  को  अन्तिम  रूप
 दिया

 जा

 रहा है

 इस  अवस्था  पर  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 CLOSURE  OF  RAJGHAT  POWER  HOUSE,  DELHI

 t*497,  SHRI  RAJENDRA  KUMAR  SHARMA  :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  ‘A’  Station  Boiler  of  Westing  House  of  the  Rajghat  Power  House
 in  Delhi  has  been  lying  closed  for  the  past  two  to  three  years;

 (b)  whether  there  are  some  technical  difficulties  or  is  it  because  of  official  indifference  ?

 (c)  whether  some  officers  have  been  found  guilty  of  closure  thereof;  and

 (6)  if  so,  the  action  taken  against  them ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  RAMACHANDRA)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  generating  units  at  ‘A’  Station  of  Rajghat  Power  House  are  not  being  run  for

 they  have  become  unreliable  and  uneconomical,  to  operate.
 the  Jast  24  months  as  their  generating  capacity  has  been  reduced  because  of  old  age  and

 These  units  have  not  been
 closed  down  because  of  any  official  indifference.

 (c)  &  (d).  In  view  of  the  position  indicated  at  (b)  above,  this  question  does  not  arise.

 INDUSTRIAL  HOUSES  AS  MONOPOLY  HOUSES

 *498.  SHRI  RAMANAND  TIWARY  Will  the  Mmister  of  INDUSTRY  be SHRI  SHARAD  YADAV  :

 pleased  to  lay  a  statement  showing :

 (a)  the  number  of  industrial  houses  which  are  considered  as  monopoly  houses,  which
 have  been  given  permission  to  set  up  ‘new  industries  from  March,  1977  to-date;  and
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 (b)  the  names  and  details  of  these  industrial  houses  and  the  details  of  the  new  indus-
 trial  units  to  be  set  up  by  them

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  GEORGE  FERNANDES) :  (a)  थ  पी  (0).
 14  Letters  of  Intent  and  4  Industrial  Licences  were  issued  during  March,  1977  to  Fe  ;  ruary,
 1978  under  the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951  to  undertakings  regis-

 tered  under  the  M.R,.T.P.  Act,  1969  for  setting  up  of  new  undertakings.  A  detailed  state-
 ment  is  laid  on  the  able  of  the  House  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-1953/78]

 पटसन  उद्योग  सम्बन्धी  बोस-मलिक  समिति

 50 1  श्री  एस०  जी०  मदगथ्यन  क्या  उद्योग  मंत्री  निम्नलिखित की  जातकारी

 दशनि  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पटसन  उद्योग  सम्बधी  बोस-मलिक  समिति  ने  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया है

 ray

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या

 और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  at

 शआर  जूट  उद्योग  के  बारे  में  बोस  मलिक  समिति  द्वारा  की  गई  प्रमुख

 सिफारिशें  तथा  उन  पर  की  गई  रंवाई  इस  प्रकार  है

 सिफारिश  की  गयी  कारवाई

 1  2  3

 1.
 अपेक्षाकृत  कम  निवेश  तथा  मजदूरों  का  कम  से

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  wea  बातों  के  साथ

 हटाये  बिना  लागत  कम  करने  के  लिये  यह  साथ  जट  उद्योग  के  श्राधनिकीकरण  को

 वांछतीय  होगा  कि  न्यनतम  श्रावश्यकता पर  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिये  एक

 mead  जट  उद्योग  के  reat H ATT  के  कृतिक  वार्ता  स्थापित  किया

 क्रम  पर  प्रधिक  ध्यान  दिया  जाये  ।  इस  उद्देश्य  गया  था  ।  इस  कृतिक  बल  की  सिफारिशों

 के  लिये  पर्याप्त  उदारता  पूर्वक  वित्तीय  संस्थानों  के  फलस्वरूप  Wis  डी०  बी०  श्राई०

 से  सहायता  दिलायी  जाना  चाहिये  ।  झाधुनिकीकरण हेतु  जूट  उद्योग  के  लिये  एक

 साफ्ट  fast  की  स्थापना  की  थी  ।  '  इन्टर

 नेशनल  फाइनेन्स  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया

 को  जट  उद्योग के  लिये  संगठन  के

 रूप  में  नामित  किया  गया  था  ।

 2.  जूट  निर्माता  विकास  परिषद्‌  को  चाहिये  कि  वह  उद्योग  द्वारा  अपेक्षाकृत हल्के  किस्म  विशेष

 उद्योग  के  परामर्श  से  विषय  की  गहराई  से  जांच  कर  काटन  बैगिंग  का  विकास  किया  गया

 करे  तथा  कच्चे  पटसन  की  खपत  में  बचत  तथा  व  उसे  उद्योगों  द्वारा  अपनाया  गया  है  ।

 के  भाव  को  प्रतियोगिता के  योग्य  बनाने  के  बी  टिवल  बैगों  के  लिये  wretad  हल्की

 लिये  भारी  निर्माण के  स्थान  पर  हलके  निर्माण  जट  वस्तु  का  विकास  भी  किया  गया  तथा

 थापित  करने  के  झ्रावश्यक  APT T ~  करे  |  इसके  प्राघ  रूप  का  परीक्षण  चल  रहा

 अनन
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 1  a 2  3

 3  बार  लगने  वाले  बिक्री  कर  को  ay
 विषय  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से al  ect  1&4

 जाने  से  निजी  पंजी  निवेश  करने  तथा  बाजार  अग  कारवाई  करने  के  लिय  कहा  जा

 की  स्थिति  सुधारने  में  बड़ी  सहायता  मिल  सकती  रहा है

 संश्लिष्ट  क्षेत्र  में  हुए  हाल  ही  के  विकास  तथा  wea  इस  प्रयोजन के  लिये  31 हूर  1-12-76 को  एक

 दल  की  स्थापना  की  गई  थी  व  उसकी  रिपोर्ट संगत  तथ्यों को  दृष्टिगत  रखते  हुए  एक  विशेषज्ञ

 निकाय द्वारा  श्रागामी  10  से  15.0  वर्षों  में  भारतीय  को  afar  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 जट  के  माल  की  निर्यात  की  संभावनाओं का

 निर्धारण पुनः  गहराई  से  किया  जाना

 उत्पादकता  से  सम्बद्ध  करके  जूट  उद्योग  में  मजदूरी  जूट  निर्माता fae कास  परिषद  ने  उत्पादकता

 की  दरों का  निर्धारण की  पर्याप्त  गंजाइश  के  प्रतिमान  बनाये  हैं  र  यह  प्रश्न  श्रम

 जट  निर्माता  विकास  परिषद  की  तकनीकी  मंत्रालय  के
 विचाराधीन है  ।

 समिति  द्वारा  बताये  गये  सिद्धान्तों  के  संदर्भ

 में  सरकार  इस  मामले  में  विचार  करने  के

 लिये  राज्य  सरकारों  से  कह  सकती  है  |

 6
 सरकार  को  कच्चे  जूट  की  समस्याश्रों  के  इस  कार्य  के  लिये  31-12-76  को  जूट

 विभिन्न  vest  की  जांच  के  लिये  जट  की  श्रध्यक्षता में  एक  समिति  की

 कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  के  माध्यम  से  स्थापना  की  गयी  प्रौर  उसकी  रिपोट  की

 मल्यों  को  यक्तियक्त  स्तर  पर  स्थिर  रखने  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।
 a पन  जट  के  मध्यवता  स्टाक  ute  के  लिये

 एक  समिति  का  गठन  करना  चाहिये  ।

 सरकार  को  बोरे  बनाने  के  लिये  उत्पादन  संबंधित  मंत्रालयों  तथा  योजना  wary  के

 शुल्क को  पुरी  तरह  से  हटा  दिये  जाने  तथा  परामर्श से  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया

 उनके  लिये  न्यूनतम  सांविधिक  मलय  नियत  गया  था  किन्तु  उन्हें  कार्यान्वित न

 करने  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  |  जब

 भी  Ae  जैसे  झ्रावश्यक  समझा  जायेगा

 स्थिति  की  समीक्षा  की  जायेंगी  ।

 जूट  की  फसल  का  फसल  ga  की  स्थिति  यह  सिफारिश  कायंवाही के  लिये

 का  बवेज्ञानिक भ्  लगाने  की  क्रियाविधि  कृषि  मंत्रालय  को  भेज  दी  गयी  है  ।

 का  विकास  किया  जाना
 चाहिये  तथा

 जूट  जिस  का  विस्तार  किया  जाना

 चाहियें  |

 Penne
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 Written  Asnwers  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 1  2  3

 9.  रुग्ण  एककों  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  जूट  इस  कार्य  के  लिये  एक  समिति  की

 स्थापना  की  गई  थी  तथा  इन  प्रयासों उद्योग  में  नियमित  समय  पर  प्रत्येक  एकक  के  कार्य

 की  समीक्षा  करने  की  एक  स्थायी  व्यवस्था  होनी  के  फलस्वरूप  तथा

 चाहिये  ताकि  सरकार  समुचित  कॉर्र॑वाई  कर  सके  ।  विनियमन  अ्रधिनियम  भ्रंतर्गत

 तीन  जूट  मिलों  यूनियन  तथा

 का  प्रबन्ध  हाथ  में  ले

 लिया गया

 10
 जिन  कतिपय  विशिष्ट  क्षेत्रों  पर  नुस्त  ही  इस  संबंध  में  जट  निर्माताझों  की  विकास

 ध्यान  दिये  जाने  की  श्रावश्यकता है  उनमें  परिषद्‌  से  प्रावश्यक  कार्यवाही  शुरू  करने
 को

 शीघ्र  परिणाम  सुनिश्चित  करने  हेत  यह  कहा  गया  है  वह  सुझाए गए  मागंदर्शी

 जरूरी  है  कि  श्रागामी  कुछ  वर्षों  के  लिये  एक  सिद्धान्तों  के  श्रनुसार  कार्य  कर  रही  है
 ।

 प्रावस्थाबद्ध अनुसन्धान  का  कार्यक्रम  बनाया

 जाये
 ।

 प्रतएव  श्रागामी कुछ  वर्षों  की  कार्य

 योजना  में  विकास  परिषद्‌  को  निम्नलिखित

 का  निर्धारण  कार्य  चाहिये
 कौन  प्राथमिकता  अ्नसन्धान

 परियोजना  की  सर्वोच्च  प्राथमिकता  है

 यदि  साधन  सीमित  नहीं  हैं  तो  इस  प्रकार
 की  उच्च  प्राथमिकता  वाली  परियोजना  को

 करने  में  लगने  वाला  श्रावश्यक  न्यूनतम

 समय  श्रावश्यक  धनराशि  की  परिमाण

 न्यनतम  श्रावश्यकता  पर  श्राधारित

 कोशल  के  रूप  रेखा  को  श्रन्तिम  रूप

 दिया  जाना  ।  एक  बार  यह  कार्य  पूरा  कर

 दिशा  गया  तो  समुचित  प्राधिकारी  इस

 न्वित  करने  हेतु  भ्रपेक्षित  साधन  प्राप्त  करने
 पर  बिचार  किया  जा  सकेगा  |

 केन्द्रीय  सड़क  श्रनुसंधान  संस्थान  हारा  बम्बई  यातायात  का  झ्ध्ययन

 502.  aay  अण्णा  साहिब  metas  क्या  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सड़क  wader  को  बहतु  बम्बई  के  लिये  यातायात श्रौर  परिवहन

 के  wert  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ;

 यदि  तो  कब  ak

 उक्त  श्रध्ययन  के  क्या  मुख्य  निष्कर्ष  हैं  ?
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 29  1978  लिखित  उत्तर

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  aae  जी

 किया | दि दक दे |  है  ली  || यह  कार्य  1  नवम्बर  1977  से  प्रारम्भ

 4  वर्ष  की  श्रवधि  में  भ्रध्ययन  कार्य  पुरा  किया  जाने  की  श्राशा  है  ।  इस

 समय  जांच  के  मुख्य  परिणामों  के  बारे  में  कुछ  भी  कहना  समयातकल wn  नहीं  होगा  ।

 SETTING  UP  OF  A  FILM  AND  T.  V.  INSTITUTE  IN  NORTH  INDIA

 *503.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 d (a)  whether  there  is  no  Film  and  Television  Institute  in  North  India  an  Me  in  its
 absence  people  of  Agra,  Mainpuri,  Farukhabad,  Etah  and  Etawah  regions  are  unable  to
 avail  of  this  facility;  and

 (b)  if  so,  when  T,  V.  Centre  and  Studios  are  likely  to  be  set  up  in  these  districts  and
 in  case  it  is  not  proposed  to  do  so,  the  reasons  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  &  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.  ADVANI)  :
 (a)  While  it  is  true  that  there  is  no  Film  and  Television  Iustitute  in  India,  the  Film

 and  Television  Institute  of  India,  Pune,  imparts  training  to  students  from  all  over  the  country.
 Admission  to  this  Institute  is  open  to  candidates  of  all  States  for  firm  courses  and  there  is
 no  State-wise  reservation.

 (b)  Due  to  servere  financial  constraints,  it  is  not  proposed  to  set  up  T.  V.  Centre  and
 Studios  in  these  districts  for  the  present.

 GENERATION  OF  POWER  FROM  KA  T.
 P  पा

 HYDEL  POWER  HOUSE  UNDER  KOSI

 504.  SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  ENERGY  be
 pleased  to  state :

 (a)  whether  Kataiya  Hydel  power  house  has  been  set  up  under  Kosi  project;

 (b)  the  original  estimate  of  Kataiya  hydel  power  house  and  the  expenditure  incurred
 till  the  end  of  1977

 (c)  the  target  fixed  in  regard  to  generation  of  power  from  the  said  h
 and  the  quantum  of  power,  in  Kilowatt  actually  generated  till,  1977;  and

 ydel  power  house

 (0)  whether  Government  have  ascertained  as  to  why  this  power  house  is  not  working
 tc  its  capacity  keeping  in  view  the  expenditure  incurred  thereon ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  RAMACHANDRAN)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Bihar  State  Electricity  Board  have  intimated  that  the  original  estimated  cost  of
 the  Kataiya  Power  House  was  Rs.  220  lakhs  and  the  revised  estimated  cost  Rs.  616  lakhs,
 The  expenditure  till  the  end  of  1977  has  been  indicated  as  Rs.  616  lakhs.

 (c)  The  Project  Report  envisaged  a  power  potential  equivalent  to  a  firra  generation  of
 90  million  units  annually,  in  terms  of  an  installation  of  4  units  of  4.8  MW  capacity  each,

 ased  on  a  minimum  discharge  of  7500  cusecs  and  an  average  operating  head  of  20.0  ft.
 The  fourth  unit  was  commissioned  only  in  March  1977,  but  went  on  prolonged  shutdown
 shortly  thereafter.  Upto  December,  1977,  the  total  quantum  of  power  generated  at  the
 Power  Station  was  about  40.57  million  units.

 (d)  The  Bihar  State  Electricity  Board  have  imtimated  that  the  Power  House  is  not
 and  frequent  of  carbin क  enerating  to  its  full  capacity  due  to  high  silt  discharge

 backing  owing  to  high  silt.  They  have  further  indicated  that  non-availability  of  the  required
 quantity  of  water,  accummulation  of  ‘pater’  grass  near  the  power  vent  entry  especially
 luring  the  monsoon  season  and  non-completion  of  the  Bhengadhar  Escape  channel  situated

 in  the  downstream  side  of  the  Power  Station  are  other  factors  contributing  to  lower  output
 from  the  Power  Station,
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 Written  Answers  March  29,  1978

 तापीय  संयंत्रों  को  कोयले  कौ  सप्लाई

 505.  श्री  Sto  डी०  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ह॒  बताने  ी  कृपा  करेंगे कि

 क्या  तापीय  बिजली  संयंत्रों  को  घटिया  कोयले  की  सप्लाई  इन  संयंत्रों  की  क्षमता

 के  कम  उपयोग  का  एक  कारण  श्रौर

 यदि  तो  कोयले  की  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा

 रही
 है  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  राम  :  श्रौर  कुछ  विद्युत  केन्द्रों  ने  सुचित

 किया  है  कि  उनको  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  क्वालिटी  के  कारण  पैदा  हुई  समस्याओं के

 फलस्वरूप  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  श्रपेक्षाकृत  कम  gat
 ।

 विद्युत्‌  केन्द्रों  को  उपयुक्त

 क्वालिटी  के  कोयले  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  उठाए  गए/उठाए  रहे  विभिन्न

 कदमों  का  उल्लेख  उपाबन्ध  में  किया  गया  है

 विवरण

 1.
 सप्लाईकर्ताश्रों  द्वारा  दुलाई  के  स्थल  पर  निरीक्षक  तैनात  किए  गए  हैं  जहां  तक

 व्यवहाय॑  हो  faa  केन्द्रों  को  श्रयेक्षित  क्वालिटी  के  कोयले  सप्लाई  सुनिश्चित की
 जा  सके  ।

 पत्थरों  को  कोयले  को  छानने  श्रादि  की  व्यवस्था  करके  कोयले  में  श्रधिक  बारीक

 कोयले  अथवा  विजातीय  पदार्थों  की  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  कोयले  के  सप्लाईकर्ततात्रों

 द्वारा  सतत  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  कहीं  उपभोक्ता  चाहते  कोयले  के  सप्लाईकर्त्ताश्नों  तथा  faaq  केन्द्रों के

 निधियों  द्वारा  संयुक्त  रूप
 से

 नमूने  लेने  तथा  संयुक्त  रूप  से  निरीक्षण करने  व्यवस्था

 की  जाती हैं  ।

 ताप-विद्यत य ६  केन्द्रों  को  भ्रपेक्षित  साशा  में  श्रपेक्षित  क्वालिटी  के  कोयले  का  अबटन  करने

 हेतु  स्थायी  कोल  लिंकेज  समिति  की  बैठकें  समय-समय  पर  होती  इस  समिति

 meal  के  कोयला  कोयला  सप्लाई  ६४ ६  विभाग  तथा

 केन्द्रीय  विद्युत्‌  प्राधिकरण  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  ताप-विद्यत च् ७  केन्द्रों  को  सप्लाई

 किए  जा  रहे  कोयले  की  क्वालिटी  से  संबंधित  समस्याश्रों  पर  स्थायी  लिकेज  समिति  की

 बैठकों  में  नियमित  रूप  से  चर्चा  होती  है  ताकि  केन्द्रों  द्वारा  समस्याश्ों का

 सामना  किया  जा  रहा  है  वे  समस्याएं  दूर  की  जा  सकें
 ।

 जिन  खानों  के  कोयले  के  बारे  में  सामना  करना  पड़  रहा  ऐसी  कुछ

 खानों  के  कोयले  को  परिष्कृत  करने  संबंधी  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं
 ।

 विद्युत्‌  केन्द्रों  सहित  विभिन्न  की  श्रपेक्षित  क्वालिटी  के
 कोयले

 के
 उत्पादन

 श्र  सप्लाई  से  संबंधित  समस्याश्रों  की  व्यापक  जांच  करने  हेतु  कोयला  विभाग  द्वारा

 एक  समिति  स्थापित  की  गयी  थी  ।
 इस  समिति  की  रिपोट॑  सरकार के  विचाराधीन

 7  .  ष्  केन्द्रों  के  लिए  कोयले
 की

 सप्लाई  संबंधी  जो  करार  किए  जाने  उनमें  सप्लाई

 किए  जिने  वाले  कोयले  की  क्वालिटी  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए
 sty  उपबंध  है  ।
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 लिखित  उत्तर 8  )

 aterttira  बस्तियां  बनाने के  लिये  श्रफगानिस्तान  द्वारा  मांगी  गई  सहायता

 *506  श्री  दुर्गा चन्द  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रफगानिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  भारत  के  हाल  के  दौरे

 के  समय  श्रफगानिस्तान  ने  अपने  यहां  शभ्रौद्योगिक  बस्तियां  बनाने  के  लिये  भारत से  सहायता

 मांगी थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है

 सरकार  ने  उस  पर  कया  कार्यवाही  की

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनको  भारत  ने  भ्रौद्योगिक  बस्तियाँ  बनाने  के  लिये

 सहायता दी  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  )

 भारत  सरकार  कन्धहा  तथा  मज़ारें  शरीफ  में  एक-एक  श्रौद्योगिक

 बस्ती  की  स्थापना  करने  में  श्रफगानिस्तान  सरकार  की  सहायता  करेगा  ।  प्रस्तावित  तीन

 शिक

 बस्तियों

 की

 स्थापना  में  भारत  का

 जो

 योगवान  होगा  उसमें  शेडों  का उपकरणों  की  सप्लाई  तथा  विशेषज्ञों  का  प्रत्यायोजित  करना  शामिल  है

 cs  विश  परियोजना  aT F fraté  dare  करने
 fae

 सौ  हो  Prt  भा

 एक  दल  श्रफगानिस्तान भेजने  का  विचार  है  ।

 प्रौद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  करने  में  भारत  सरकार  द्वारा  श्रफमानिस्तानं

 तथा  तन्जानिया  की  सहायता  की  गई  है  ।

 कोयला  खानों  के  लिये  ara  कोत्फोल्डस  हारा  भमि  के  लिये

 *507-  श्री  सुर्बनारायण fag:  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  सिंगरौली  कोयला  खानों  के  लिए  अधिग्रहीत

 की  गई  भूमि  के  लिए  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड  ने  कम  मुझावजा  दिया  है  जबकि  बीना

 कोयला  खानों  जो
 सी०  सी०  एल० की

 समकक्ष
 फर्म  ग्रधिक  दिया गया

 यदि
 तो

 क्या  यह
 भी

 सच  है  कि  सिंगरौली  कोयला  खानों  द्वारा  भ्रधिग्रहीत

 ध

 बीना  कोयला  ानों  ढारा  eves  भूमि

 की

 तुलना  में  नहीं  श्रधिक  अच्छी  है  जबकि बीना  कोयला  खानों  ने  श्रधिक  मुभ्रावजा  दिया

 fem  दो  ी
 oon  क  ा  a  ey  ee  fear

 at  एक  मामले  में  कम  yam  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पा०  रामचन्धन )  जी  नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दार्जिलिंग  पवंतीय  क्षेत्रों  के  विकास हेतु  केन्द्रीय  सहायता

 *508:
 श्री  दोनेन  भट्टाचाये  :  कया  योजना  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल  के  दाजिलिंग  जिले  में  पर्वतीय

 क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1978-79  के  लिए
 5

 करोड़  रुपये
 की

 केन्द्रीय  सहायता  दिए

 जाने हेतु  प्रस्ताव  प्रस्तुत किए
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 at  a  क्या  सरकार  ने  उक्त  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  यह  राशि  मंजूर  की  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  :

 प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही

 DISTRICTS  OF  M.P.  DECLARED  INDUSTRIALLY  BACKWARD

 * 509.  SHRI  LAXMI  NARAIN  NAYAK:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 pleased  ts  state:

 (a)  the  number  of  districts  in  Madhya  Pradesh  declared  as  industrially  backward  dis-
 tricts  and  whether  these  distr.cts  also  include  Rewa  and  Tikamgarh;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  bauxite  deposits  have  been  found  im  abundance  near
 Semoria  vilage  in  Dewa  district  and  if  so,  whether  the  Central  Government  will  prepare

 a  scheme  to  set  up  a  mini  aluminium  plant  in  Semoria  village  or  in  Rewa  with  a  view  to
 remove  backwardness  of  this  district;

 (८)  if  so,  whether  efforts  will  be  made  to:  speed  up  implementation  of  this  scheme  during
 the  current  year;  and

 (d)  whether  straw  is  available  in  abundance  in  Tikamgarh  district  and  whether  a  straw
 board  mill  will  be  set  up  there  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  GEORGE  FERNANDES)  :  (a)  36  districts
 in  Madhya  Pradesh  including  Rewa  and  Tikamgarh  have  been  declared  industrially  backward
 districts.

 (9)  und  (c)  Bauxite  deposits  have  been  located  in  Semoria  area  in  Madhya  Pradesh;
 but  as  yet  there  is  no  proposal  to  set  up  a  mini  aluminium  plant  in  this  area.

 (d)  Central  Government  hes  no  information  whether  straw  is  available  in  abundance
 in  Tikamgarh  district  and  also  about  setting  up  a  straw  board  mill  in  that  district.

 SMALL  SCALE  INDUSTRIES  RUNNING  IN  LOSS
 *510.  DR.  MAHADEEPAK  SINGH  SHAKYA:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  many  industries  set  up  under  the  small  scale  industry  scheme  are  running
 gn  loss:  and

 (b)  whether  these  industries  are  not  being  supplied  edequate  quaatity  of  raw  material
 and  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  ensure  that  these  industries  Go  not  run
 in  loss  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  GEORGE  FERNANDES)  (a)  There  are
 more  than  5  lacs  small  scale  units  registered  wiih  State  D‘r‘ctors  of  Industries  and  of  them
 2.1  lacs  units  are  under  the  purview  of  Develonme3t  (Small  Scate  Industries).
 There  is  no  system  of  formal/obligatory  reporting  of  production,  profit  and  loss  in  respect

 In  view  of  this,  it  is  not  possible  to  indicete  the  number  of  un‘ts  running of  these  units.
 in  loss  and  whether  there’  are  many  such  wu'ts.

 (b)  The  reasons  for  running  in  loss  are  many  and  raw  material  js  not  the  important
 treason.  There  is  a  State  Level  Coordination  Committee  in  each  State  to  look  into  the

 prob:em  of  s‘ck  units  and  draw  uv  programmes  for  revitalisag  them.

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास के  लिये  भमि  मेनेजर  द्वारा  ज मसस  सिनक्लेश्नर  एण्ड  कम्पनी  के  साथ

 श्रवचित  पन्ननात  करना

 4638.  श्री  सुशील  कुमार  धारा
 :

 क्या  नौंवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रायातस्थिति  के  दौरान  (1975-77)  कलकता  पत्तन

 न्यास  के  भूमि  मैनेजर  ने  समाचारपत्नों  के  माध्यम  से  ग्रावेदन  ca  भ्रामंत्रित  किये  बिना  जो

 कि  किसी  भी  सावंजनिक  संस्था  के  लिए  जरूरी  भ्रनुसुचित  कियें  गये  एवं  गजट  में  प्रकाशित

 किये  गये  किराये  से  कम  किराये  पर  हल्दिया  में  एक  होटल  भूखंड  श्रावंटित  करके  मैसर्स

 fra  एण्ड  कम्पनी  के  साथ  रूप  से  पक्षपात  श्र
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 | सरकार  का  कलकत्ता  प्र्तन  न्य  तथा  हल्दिया  गोदी  के  सम्बद्ध  अधिकारी

 अथबा  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उपरोक्त  अनियमित  कार्यवाई  के  लिये  क्या  कार्यवाई  करने  का

 विचार है  ?

 नौवहन  att  परिवहन  मंत्री  (sit चांद  राम ):  मैससं  fata  एंड  कम्पनी

 ने  88  प्रन्य  झ्रावेदनकर्त्ाश्रों  के  हल्दिया  में  एक  होटल  के  निर्माण  के  लिए  उपयुक्त

 भूमि  हेतु  भ्रावेदनपत्र दिया  था  ।  चूकि  wae  भारी  संख्या  में  पहले  ही  प्राप्त  हो  चुके

 झ्रावेदनपत्नों को  समाचारपत्नों  के  जरिए  श्रामंत्रित  करना  न  झ्रावश्यक  था  पौर  न  ही

 झावश्यक  समझा  गया  ।  पत्तन  न्यास  की  भूमि  तथा  भवन  नियतन  स्थायी  समिति  ने  इन

 सभी  श्रावेदनों  पर  विचार  किया  प्रौर  उसने  इस  क्षेत्र  में  aqua  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैससं

 सिनक्लेयर  एंड  कम्पनी  की  सिफारिश  की  पत्तन  न्यास  की  भ्रनुसूची  के  अ्रनुसार  किराये

 पर  हल्दिया  में  एक  2-3  स्टार  होटल  की  स्थापना  के  लिए  2  एकड़  भूमि  का  एक  प्लाट

 उक्त  पार्टी  को  किया  गया  ।

 सिनक्लेयर  एंड  कम्पनी  ने  wa  प्लाट  छोड़  दिया  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  किसी  के  भी  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 REHABILITATION  OF  EX-SERVICEMEN

 4639.  SHRI  0.  P.  TYAGI:  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  ex-servicemen  rehabilitated  last  year  indicating  the  names  of  the
 places  where  they  were  rehabilitated;

 (b)  the  number  of  ex-servicemen  provided  employment  in  1977;  and

 (c)  the  number  of  the  widows  or  dependents  of  military  personnel  killed  in  1971  war
 provided  employment  or  other  means  of  earning ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (8)  and  (0).  202  ex-
 servicemen  were  rehabilitated  under  various  self-employment  schemes  including  allotment  of
 agricultural  land  and  industrial  plots.  The  places  at  which  they  were  rehabiiitated  are
 shown  in  the  attached  statement.  In  addition,  13,440  ex-servicemen  were  provided  employ-
 ment  through  the  Director  General,  Resettlement,  ead  the  employment  exchanges.

 (c)  2,945  widows  or  dependents  of  military  personnel  killed  in  the  1971  conflict  have
 so  far  been  provided  employment  or  other  means  of  livelihood.

 STATEMENT

 Names  of  places  where  ex-Servicemen  were  rehabilitated

 Punjab  Haryana

 Patiala  Sonepat
 Pakhowal  Rewari
 Ludhiana  Ambala
 Delhon  Jagdhari
 Kassel  Nangal  Choudry
 Mansa  Panuana
 Jandiala  Raipur  Rani

 Nihalsingowala  Barara
 Sangrur  Tosam

 Sangat  Pundri
 Jandiala  Guru  Indri
 Faridkot  Luharu
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 Uttar  Pradesh  Mahya  Pradesh

 Mirzapur  Damoh

 Saharanpur  Nagda
 Dehra  Dun  Kondagaon
 Meerut  Jagdalpur
 Lucknow  Raigarh
 Roorkee
 Bulandshahar  Himachal  Pradesh

 Karanda  Nangal  Devi
 Rudarpur  Pinjore
 Siwan
 Atawah

 Rajasthan  Gujarat
 Jaipur  Jasdan
 Sri  Vijay  Nagar
 Jhunjhunu

 Jamnagar
 Lalpur

 West  Bengal  Gondal
 Kalavad Malda-II

 Tamil  Nadu
 Karnataka  Coimbatore

 Bangalore  Madurai

 Maharashtra  Delhi

 Gondia  Great  Nicobar  Island

 Malkapur  Chandigarh

 Kolhapur
 Pune
 Satara  Road
 Karad

 Patan/Valva
 Shivapur
 Bhambore

 Miraj
 Sangli
 Satara

 Posegaon
 Patan
 Lonand

 Koregaon
 Deolali

 Peth/Nerla
 Dahvadi
 Parli

 CHANGES  IN  THE  RULES  RELATING  TO  APPOINTMENT  OF
 PROGRAMME  EXECUTIVES  AND  PRODUCER

 4640.  SHRI  T.  ५७.  NEG
 SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  }

 Will  the  Minister  of
 INFORMATION

 AND  BROADCASTING  be  pleased  to  state :
 (a)  the  difference  in  the

 ducers;
 procedures  of  Selection  for  Programme  Executives  and  Pro-

 (b)  the  rules  for  the  appointment  of  producers  in  force  in  1970  and  during  emergency;
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 (c)  whether  some  changes  were  made  in  t  he औ  ws  rules  in  force  in  emergency  after  Janata
 Government  came  into  power  and  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  seasons  therefor;
 and

 (d)  whether  the  Selection  rules  in  force  in  emergency  encouraged  nepotism  and
 therefore  a  changes  are  necessary  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  SH.  L.  K.  ADVANI)  :

 (a)  Post  of  Programme  Executive  in  All  India  Radio  are  civil  posts  in  Group
 in  terms  of  the  recruitment  rules,  75%  of  these  posts  are  filled  by  direct  recruitment
 through  UPSC.  and  25%  by  promotion.

 Posts  of  Producer  in  All  India  Radio  are  Staff  Artist  posts.  Under  the  existing
 recruitment  rules  these  posts  are  filled  100%  by  limited  selection  from  afl  categories  of
 staff  artists.  failing  which  by  direct  recruitment.

 (b)  During  1970  vacancies  of  Producers  were  filled  by  promotion  of  Assistant  Pro-
 ducers  o  fthe  category  of  programme  concerned,  with  at  least  6  years  service  as  Assis-
 tant  producer,  failing  which  by  direct  recruitment.  The  category  of  Assistant  Producer
 was  merged  with  that  of  Producer  as  a  result  of  rationalisation  orders  issued  in  Febru-
 ary  1972.

 There  were  no  formal  recruitment  rules  for  staff  artists  prior  to  July  1972.  In}  July
 1972,  recruitment  rules  for  various  categories  of  staff  artists  were  finalised  for  the  first
 time.  These  were,  however,  not  statutory  rules,  but  only  in  the  nature  of  administrative
 instructions.  On  the  basis  of  these  rules,  posts  of  Producers  were  filled  as  under

 (a)  25%  by  limited  promotion;

 (b)  25%  by  limited  selection;  and

 (c)  50%  by  direct  recruitment  through  advertisement.

 The  recruitment  rules  for  various  categories  of  staff  artists,  including  Producers,  were
 revised  in  February,  1976,  in  terms  of  these  rules,  posts  of  Producer  are  filled  100%  by
 limited  selection  open  to  all  categories  of  staff  artists,  fulfilling  the  prescribed  qualifications,
 failing  which  by  direct  recruitment  from  the  open  market.

 (c)  The  following  changes  were  made:

 (i)  The  order  for  associating  an  officer  of  the  Ministry  on  the  Selection  Board  for
 Selection  of  staff  artists  for  posts  carrying  a  fee  scale  o  fRs.  500/-  or  above,
 issued  in  August  1976,  was  withdrawn  in  April  1977.

 (ii)  In  order  to  ensure  that  recruitment  is  made  according  to  the  prescribed  proce-
 dure,  it  was  decided  in  August  1977  that  one  of  the  Deputy  Director  Generals
 of  All  India  Radio  should  be  associated  as  an  Observer  in  every  Selection  for
 the  post  of  Producer.

 (d)  The  irregular  appointments  made  in  Akashvani  during  the  emergency  were  looked
 into  by  the  Dass  Committee  and  corrective  action  was  taken  wherever  necessary.  Govern-
 ment  is  detrimined  to  root  out  nepotism  in  all  its  facets.  In  all  recruitments,  outside  assesors
 are  associated.  There  is  no  proposal,  at  present,  to  change  the  recruitment  rules,  as  such,

 मिजोरम  में  सुरक्षा  सेनाश्रों  दवारा  मकानों  श्रादि  पर  जबदंस्ती  कब्जा  करना

 4641.  डा०  श्रार०  रोधघुश्रम :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पिछली  सरकार  ने  at  शासन  के  श्रन्तिम  10  वर्षों  में  सुरक्षा  sami

 को  मिजोरम  में  भारी  संख्या  में  गांवों  में  निजी  सार्वजनिक  क्षेत्रों

 तथा  चर्चों  पर  भी  जबरदस्ती  कब्जा  करने  की  भ्रनुमति  दी  थी  उनकी  चौक्यां
 उन

 क्षेत्रों  में  गांवों  के  बीचों  बीच  ot  भी  स्थित

 यदि  तो  an  वर्तमान  सरकार  इन  सुरक्षा  चौकियों
 को  गांवों  बाहर

 ले  जाने  भ्ौर  इसके  द्वारा  निजी  बगीचों  श्रादि  के  उनके  असली  मालिकों
 को

 वापस
 देने  तथा  उन्हें  उचित  मुश्रावजा  देने  के  लिये  कदम  श्र
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 यदि  TG!  ay  क्या  सरकार  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  करेगी  ate  नागरिकों

 एवं  सुरक्षा  सेनाश्रों  बीच  श्रच्छी  भावनायें  एवं  संबंध  स्थापित  करने  के  लिये  ऊपर  बताये

 गये  कदम  उठायेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  जी  नहीं  .।  सुरक्षा

 सेनाझों  ने  मिजोरम में  किसी  निजी  चर्चों  बगीचों  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्रों  को

 जबरदस्ती  श्रौर  गैरकानूनी  कब्जे  में  नहीं  लिया
 है

 ।  सुरक्षा  सेनाओं  को  वहां  रखने  का

 मात्र  उद्देश्य  वहां  की  स्थानीय  जनता  को  संघषंपूर्ण  लूटमार  श्रौर  से  संरक्षण  देना

 उत  सभी  मामलों
 जिनमें  सुरक्षा  सेनाम्रों  ara  निजी  भूमि  कब्जे  में

 ली

 जाती  a EY
 स्थानीय  राजस्व  प्राधिकारियों  के  माध्यम  से  भूमि  के  मालिकों  को  मुझावजा  दिया  जाता हैं

 शर  इस  बारे  में  श्रामतौर  से  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  है  ।
 चूंकि  इन  सुरक्षा  सेनाश्रों  को

 वहां  की  स्थानीय  जनता  को  संरक्षण  देने  के  लिए  रखना  जरूरी  है  इसलिए  इस
 समय

 उन्हें

 स्थान  से  हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पिछड़े  वर्गों  की  दशा  के  श्रध्ययन  के  लिये  एक  पेनल  की  farfaa

 4642  श्री  राय  प्रधान  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछड़े  वर्गों  की  दशा  का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  एक

 पैनल  का क  नियुक्ति की  गई  श्र

 यदि  ,  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  लाल  तथा  (@)  सरकार

 ने  सामाजिक  तथा  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  से  संबंधित  समस्याश्रों  की  जांच  करने  के  लिए

 क  न

 रल  करर

 द

 यार  मे

 विल  का

 से  Frorer q fe  frat

 है
 लात

 क  गद नी  sic  aa  वन  ब्यौरे  को  शीघ्र  रूप  दिये  जाने  की  है

 ईरान  ह्वारा  सरकारी  MT  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  भारत  की  श्रतिरिकत  क्षमता  का  उपयोग

 4643.  श्री  Fo  प्रधानी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  कि  ईरान  ने  भारत  के  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  में

 भारत  की  श्रतिरिक्त  क्षमता  का  उपयोग  करने  की  श्रपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है

 उन्होंने  हाल  ही  में  ईरान  के  उद्योग  मंत्री  से  अ्रनेक  बार  बातचीत  की  थी

 झार

 नष्कष यदि  तो  उक्त  बातर्च
 3

 का  क्या  rhe  निकला  और  इस  संबंध  में  की

 गई  कार्यवाही का  ब्यौरा  क्या  न XN
 ?

 आर  जी  नहीं उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 के  पणजी  केन्द्र  के  कमंचारी

 4644.  श्री  अमृत  कासर  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंठ़ी यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 श्राकाशवाणी  के  पणजी  केन्द्र  में  कोंकणी  सैक्शन  में  कितने  कर्मचारी  काम  कर

 रहे  ५)

 भर्ती  के  समय  उन  कर्मचारियों  की  शैक्षिक  meat  एवं  wave  क्या  श्रौर

 वे  किन  किन  पदों  पर  नियुक्त  हैं  ?

 सुचना  तौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  झाडवाणी  )  :  पणजी

 में  कोंकणी  का  कोई  सेक्शन  नहीं है  थापि  पणजी  में  कोंकणी  की

 एक  प्रादेशिक  समाचार  यूनिट  है
 |

 {
 \  और  पणजी  के  प्रादेशिक  समाचार  यूनिट  में  निम्नलिखित

 व्यक्ति  काम  करते  हैं
 —

 re

 व्यक्ति का  नाम  पद  नाम  ‘arf
 ©

 1.  श्री  वी०  Ho  नायक  सहायक  समाचार  बी०  एस०  सी०

 सम्पादक  एल०  एल०  बी०

 1.0  श्री  एस०  एस०  भट्ट  समाचार  fez

 3.  श्री  एस०  के०  नायक  समाचार-वाचक  व  सी०
 वी ०

 एस  ०

 जनिय ry x  न
 ee  en

 अनुवादक  बब्

 कम  संख्या  1  मर
 द  के  a

 पद  केखीय  सूना  सेया  के  हैं  श्र

 ऋम  संख्या  3  के  सम्मुख  उल्लिख़ित  पद  स्टाफ  wets  का  पद  है  ।

 CREATION  OF  A  CADRE  FOR  HINDI  OFFICERS

 4645.  SHRI  RAM  NARESH  KUSHWAHA  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  the  number  of  Hindi  Officers  for  the  progressive  use  of  the  Official
 language,  Hindi,  in  the  Government  of  India  and  their  service  conditions,  scale  of  pay,
 experience  and  educational  qualifications  prescribed  for  these  posts  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL):  The  information  regarding  the  number  of  posts  of  Hindi
 Officers  working  in  various  Departments  of  the  Government  of  India  and  their  recruitment

 It  will  be  placed  on  the rules  is  being  collected  from  all  the  Ministries  and  Departments.
 Table  of  the  House  when  received.

 HOODLUMS  KILLED  IN  ENCOUNTERS  WITH  POLICE

 State
 4646.  SHRI  RAM  LAL  RAHI:  Will  the  Minister  of  HOME  be  pleased  to

 (a)  the  total  number  of  hoodlums  killed  as  a  result  of  the  encounters  which  occurred
 between  the  police  and  the  anti-social  elements  throughout  the  country  i  1977-78  with  a
 view  to  check  crimes  and  the  number  of  Hariians  among  those  killed;  ond

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  so-called  anarchic  elements  and  offenders  were  killed
 ain  maximum  numbe  1  in  Uttar  Pradesh  and  Harijans  210४  them  constituted  more  than  60
 Ser  cent  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)  &  (b)  The  required  information  is  being  collected  and
 will  be  Jaid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible.
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 सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  लि०  को  लाभ|हानि

 464  श्री  पवित्र  मोहन  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 at  1972-73  से
 पिछले

 पांच  वर्षों  में  सम्पूर्ण  देश  में  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  लि०

 के  प्रबन्ध  वाले  कोयला  उद्योग  में  कितना  लाभ  ale  घाटा  श्रौर

 डेरा  कोयला  खान  नन्दिरा  कोयला  खान  डुएलबेरा  कोयला  साउथ  बालन्दा

 कोयला  खान  अर  जगन्नाथ  कोयला  खान  में  से  प्रत्येक  खान  में  Hea  कोल  फील्ड्स लि०

 के  melt  तालचेर  स्थित  कोयला  उद्योग  में  कितना  लाभ  ar  घाटा  gar
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पा०

 भ्रांकड़े हजार  रुपयों  में

 हानि
 (+)  लाभ

 aaa  कोल  piesa  लि०  के  तुलना-पत्र  के  अनसार  लाभ  श्रौर  हानि

 (31-10-1975  तक  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  की  सभी  कोयला  खाने  तथा

 उसके  बाद  पुनर्गठित  से०  को०

 1972-73  (  )  24308

 1973-74  (  )  65914

 1974-75  (+)  21786

 1975-76  (+)  69948

 1976-77  (+)  14462

 (a)  उड़ीसा  क्षेत्र  के  बारे  में  खानवार  लाभ  और  हानि
 ps  ee  *

 कोयला  खान  1972-73  1975-
 077  ८.

 1975-76
 1976-77 1973-74  1974-75

 साउथ  5405  2014  1038  (- =)  1853.0  (-)  6433

 ड्रा तालचेर
 (

 कोलियरी  (  )  3477  (  )5221  (  )8841  (  )  4023

 डयलबय  (  )1741  (  )3168  (  )4242  /  7928  (  4537

 जगन्नाथ  विकासाधीन  विकासाधीन  (  )1531  (  )710  2768

 विकासाधीन

 दीवानी  अदालतों  के  क्षेत्राधिकार  के  विस्तार  के  बा

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्रायक्त  की  सिफारिशें

 4648.  श्री  गिरिधर  गोमांगो
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रनसूचित  जातियों  तथा  श्रनसुचित  जनजातियों  के  maar  ने  वर्ष  1971

 72  तथा  1972-73  के  अपने  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  थीः  कि  निवारक  विधान  की
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 क्रियान्विति  संबंधी  मामलों  को  सामान्य  दीवानी  अ्रदालतों  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  कर  दिया

 जाये  श्रौर  अनुसूचित  जनजांतियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  पास  किये  गये  विभिन्न  विनियमों|

 कानूनों  को  संविधान  की  भ्वीं  aaa  में  संविधान  के  श्रनुच्छेद  31  को  उपयोग  इस

 प्रकार  किया  जाये  कि  इन  कानूनों  को  मूल  श्रधिकारों  का  उल्लंघन  करने  वाले  कानून  बनाकर

 उन्हें  चुनौती  देना  संभव  न  हो

 यदि  तो  इस  सिफारिश  पर  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई

 है

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान ।

 राज्यों  से  oa  कानूनों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  कहां  गया  क्या  किसी

 कानून  को  नवीं  सुची  में  सम्मिलित  किया  जाए  इस  प्रश्न  पर  पुनरीक्षण  पूरा  होने  पर  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।

 खण्ड  स्तर  को  योजनाएं

 4649.  श्री  महेन्द्र  सिंह  AMAA  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  में  चुने  हुए  500  खण्डों  में  खण्ड  स्तर  की  योजनाएं  प्रारंभ  करने  का

 क्या  खण्ड  स्तर  की  की  रूपरेखा को  इस
 बीच  अन्तिम  रूप दे  दिया

 गया  श्रौर

 यदि  तो  पंजाब  के  ऐसे  कितने  खण्ड  चुने  गये  हैं  शर  वे  कहां  कहां  पर
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई )
 :  से  खंड  स्तर  आयोजन  के  लिए

 दर्शी  सिद्धान्त  तैयार  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  गया  है  ।  इस  कार्यकारी दल

 की
 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  श्रायोजन  के  हेतु  लिए  जाने  वाले  खंडों  की  संख्या  श्रौर  ग्नत्य

 ब्यौरों  का  निर्णय  किया  जाएगा  ।

 नये  पावरलूमों  का  पंजीकरण

 4650.  श्री  परमानन्द  गोविन्दजीवाला  :  क्या  उद्योग  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  वर्ष  1974  श्रौर  1976  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  सरकारी  गौर  प्रौद्योगिक

 विभाग  के  माध्यम  से  नये  पावरलूमों  के  पंजीकरण  के  लिए  वस्त्र  अआयक्त  को  कोई  wraea-

 पत्र  प्राप्त  हुमा
 ्

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  wae  व्यक्तियों  ने  स्टेट  बैंक  श्राफ  इण्डिया  में  पंजीकरण

 ,  शुल्क  जमा  करा  दिया  है  श्रौर  पावरलमों  के  पंजीकरण  संबंधी  उनके  झावेदन-पत्नों  के  साथ

 चालान  लगे
 हुए

 श्र

 यदि  तो  वस्त्र  organ  को  कितने  maaa-ta  प्राप्त  हुए  थे  श्रौर  कितनी

 जमा  कराई  गई
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 Written  Asnwers  Chaitra  8,  1900  (Saka)
 थमन

 ग्  .
 उद्योग  मंत्रालय  से  राज्य  संतरी  भा  साईति  )

 1974-76  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  राज्य  कोटे  के  अ्रन्तगंत  ग्राने  विद्युतचालित

 करघों  के  सम्बन्ध  में  अ्रनुमति-पत्र  जारी  करने  की  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई  थी  त्र्त
 a

 में अनुमति  पत्र  जारी  किए  गए  करघों/श्रावेदन  पत्नों  के  बारे  वस्त्र  आयुक्त  के  पास  पुरा  ब्यौरा

 नहीं है

 SETTING  UP  OF  GROWTH  CENTRES

 4651.  SHRI  CHHITUBHAI  GAMIT :  Will  the  Minister  of  PLANNING  be  please
 State  :  .

 d

 (a)  the  nature  of  the  special  programmes  chalked  out  wnder  the  Sixth  Five  Year  Plan.
 for  the  balanced  development  of  all  the  areas,  in  view  of  the  fact  that  dur  a  ng  the  entire
 planning  period  of  the  country  so  far,  there  has  been  un-balanced  development  2 among  the

 urban,  rural  and  adivasi  areas:

 (tb)  whether  there  is  a  need  to  set  up  growth  centres  10  check  unbalanced  development;

 (c)  if  so,  whether  any  scheme  is  proposed  to  be  formulated  for  setting  up  growth:
 centres  for  the  balanced  development  of  all  the  areas  under  the  Sixth  Five  Year  Plan  ane.

 the  details  thereof,  and

 (d)  the  areas  in  the  country  which  are  being  developed  by  setting  up  growth  centres
 and  the  results  of  the  experiment  done  in  this  regard  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI  च(00ार त हिप  DESAI):  (a)  The  general  strategy  of

 the  new  plan  is  expected  to  lead  to  a  more  balanced  development  1  n  as.  much  as  the  main

 emphasis  of  the  plan  is  on  employment  and  poverty  alleviation.  With  t  he  poorer  sections

 being  heiped  with  work  and  services,  the  more  poverty-stricken  (therefore  backward)  areas
 should  correspondingly  benefit  more.  Area  development  (with  employment  bias)  15

 expected  to  have  greater  effect  on  the  most  backward  parts  of  each  State.  Besides,  emphasis.
 activities  1.0

 om  agriculture  rural  and  small  industries  which  are,  by  their  nature,  dispersed
 have  the  same  eilect.

 (b)  Yes,  Siv.

 (c)  Development  of  growth  centres  would  be  a  part  of  area  planning.

 (d)  Location  of  growth  centres  in  the  country  would  be  determined  by  the  criteria  Of

 maximum  efficiency  and  accessibility.

 हरिजनों  के  कत्याण  के  लिये  पृथक  मंत्रालय

 4652.  श्री  area  राव  सिधिया  :  क्या  गृह  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  जातियों/श्रनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  केन्द्र

 में  पृथक  मंत्रालय  बनाने  को  सुझाव  काफी  लम्बे  समय  से  विचाराधीन

 क्या  कुछ  राज्यों  में  ग्रत्याचारों  की  श्रभी  हाल  की  घटनाश्रों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  उक्त  मांग  wa  अधिक  जायज  हो  गई  ध. त््रार

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से

 अ्रनुसूचित  जातियों  जन  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  केन्द्र  में  पृथक  मंत्रालय  बनाने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मेसुर  में  शक्तिशाली  प्रसारण  केन्द्र  की  स्थापना

 क 4654.  श्री  Fo  लकप्पा  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  Fur  वरेंगे

 क्या  कर्नाटक  के  लोग  लम्बे  समय  से  ae  मांग  करते  or  रहे  हैं  कि  मसूर  में

 एक  शक्तिशाली  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  किया
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 वहां  AG  तक  शक्तिशाली  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 ्र

 प्
 वहां  ऐसा  शक्तिशाली  केन्द्र  कंब  तक  vm cory  पित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राउवाणी
 :  (a)  हां  इस  प्रकार

 की  मांग  हाल  ही  में  की  गई

 ate  मंसुर  केन्द्र  बंगलौर  केन्द्र  के  योग  क्षेत्र  में  aes  तरह  सेवा  प्रदान

 कर  रहा है  मंसूर  के  रेडियो  स्टेशन  की  शक्ति  बढ़ाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मंसूर  में  केवल  के  समय  प्रचालन  के  लिए  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  के  लिए

 फ्रीक्वींसियां  at  संचार  संघ  की  योजना  म  समन्वित  की  गई  ह  इन  योजनाओं  का

 कार्यान्वयन  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धि  wie  सापेक्ष  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करेगा  ।

 उड़ीसा  म  पुलों के  निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  निधि

 4655.  श्री  पद्माचरण  सामन्तसिंहेरा  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सुबनरेखा  wk  चौदाबदली  सड़क  श्रौर  अन्य  सड़कों  पर  पुल

 बनाने  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  से  धनराशि  की

 यदि  तो  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  तथा  कितनी  धनराशि  की  श्रावश्यकता

 श्रौर

 क्या  प्रस्ताव  मिले  थे  तथा  धनराशि  दे  दी  गई  थी  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  :  से  115  लाख  रु०  की

 केन्द्रीय  ऋण  सहायता  से  खड़गपुर-बालासोर  सड़क  पर  स्वर्ण  रेखा  पर  पुल  का  निर्माण  जिसमें

 पुल  ate  उसके  पहुंचमार्ग  शामिल  पर  कायें  पहले  ही  हो  रहा  किसी  श्रन्य  स्वर्ण

 रेखा  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  1977

 पुर-भादरक  सड़क  पर  बतरनी  नदी  पर  ्रौर  पारलखेमुंडी  गनृपर-विसम-कटक  सड़क  पर  वंसघरा

 पर  पुलों  के  लिए  90  लाख  रु०  श्रौर  108.  00  लाख  रु०  स्वीकृत  किए  गये
 थे

 ।

 परन्तु  राज्य  सरकार  ने  नयी  योजना  (1978-83)  के  wets  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के

 लिए  निम्नलिखित  ate  परियोजनाश्ों  का  प्रस्ताव  किया

 (i)  कंटक-चान्दवाली  सड़क  पर  पत्नापुर  घाट  पर  ब्राह्मणी  पर  लाख

 रुपये

 (ii)  बसाना  पदमपुर  सड़क  पर  श्रौंग  के  ऊपर  लाख  रुपये

 (iii)  घेनकनाल-कमख्या  नगर  सड़क  पर  रामायल  लाख  रुपये

 चूंकि  नयी  योजना  (1978-83)  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  इन

 प्रस्तावों  पर
 इतनी

 जल्दी  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  |
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 MADHYA  PRADESH  PROPOSAL  एप KE  LINKING  OF  INTER-STATE.  POWER
 TRANSMISSION  LINES  WITH  NEIGHBOURING  STATES

 14656.  SHRI  CHHABI  RAM  ARGAL
 SHRI  SUBHASH  AHUJA  ;  Will  the  Minister  of  ENERGY  be

 SHRI  MOHAN  BHAIYA
 pleased  to  state

 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  proposal  have  been  received  from  Madhya  Pradesh  regarding  linking  of

 imter-State  power  transmission  lines  with  the  transmission  lines  of  neighbouring  States;

 (b)  if  so,  the  present  position  thereof,  and

 (c)  whether  a  reply  has  been  received  from  the  Orissa  Government  about  inter-

 linkage  of  transmission  lines  and  the  efforts  being  made  by  Government  to  persuade  Orissa
 Government  to  agree  to  the  proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)  Yes,  Sir.

 Madhya  Pradesh  State  Electricity  Board  had  submitted  project  report  for  (i)  132  kV  Raigarh-
 Jharsuguda  Transmission  as  Inter-State  link  between  Madhya  Pradesh  (MP)  and  Orissa,

 Gi)  132  kV  Ratlam-Dohad  transmission  line  as  Pradesh
 and  Gujarat.

 _inter-State
 links  between  Madhya

 (b)  &  (c)  In  the  light  of  the  improved  control,  communication  and  load  despatch

 facilities,  it  is  felt  that  on  technical  considerations,  transmission  links  between  Madhya  Pra-
 des  and  Orissa  should  be  at  a  higher  voltage.  Hence,  the  Raigarh
 (Orissa)  132  kV  transmission  line  is  not  being  pursued.

 The  Gujarat  Electricity  Board  has  not  so  far  concurred  in  the  132  kV  Ratlam  (MP)-
 Dehad  (Gujarat)  line.

 रक्षा  विभाग में  श्रनसुचित  जातियों श्रौर  श्रनुसुचित  जन
 जातियों  को  एलाट  किये

 गये
 कोटे

 का  भरा  जाना

 4657.  श्री के०  ए०  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रोजगार  के  लिये  उनके  मंत्रालय  में  झ्रनुसूचित  जातियों  ate

 जनजातियों  के  लिये  एलाट  किया  गया  कोटा  पुरी  तरह  भर  लिया  गया  तर

 यदि  तो  aagtad  जातियों
 ak

 भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिये  श्रारक्षित

 पुरा  कोटा
 न

 भरे  जाने  के  क्या  कारण  ध

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम )
 :  शर  भ्रारक्षित  पदों  पर  श्रनुसूचित

 जाति  aghat  जन-जाति  के  उम्मीदवारों
 को

 नियुक्त  करना  हमेशा  संभव  नहीं  हो  सका

 क्योंकि  इन  समुदायों  के  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  हो  सके
 ।

 फिर  भी  इन  समुदायों

 के  लिए  एलाट  किए  गए  कोटे  को  पूरी  तरह  से  भरने  के  सभी  प्रयत्न  किए  जाते  हैं
 ।  श्रारक्षित

 रिक्त  पदों  को  लगातार  तीन  नियुक्ति  वर्षों  तक  शभ्रारक्षित  रखा  रहता  है  शर  जब  श्रारक्षित

 समुदाय  के  पर्याप्त  उम्मीदवार  नहीं  मिलते  हैं
 तो  इन  रिक्तियों  को  निर्धारित  पद्धति  के  श्रनुसार

 अ्रनारक्षित कर  दिया  जाता  हैं  ।

 श्रमरीकी  फोचर  फिल्मों के  श्रायात  के  बार ेमें  समझौता

 4658  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  सुचना  प्रसारण  मंत्ती  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि

 सरकार  एवं  शझ्रमरीकी  मोशन  पिक्चर  एक्सपो  एसोसियेशन  के
 बीच  श्रमरीकी

 फीचर  फिल्मों  के  झायात  के  बारे  में  हुए  समझौते की  मृख्य  बातें कया  श्रौर
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 भारत  में  अमरीकी  फिल्मों  के  ल्  के  माध्यम  क्या  a z?

 वा
 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी

 :  if
 \  ay  भारत  में  फिल्मों के

 श्रायात  के  बारे  में  भारत  सरकार  झ्र  मोशन  पिक्चर्स  एक्सपो  एसोसिएशन  आफ  अमरीका

 के  बीच  हुए  करार  की  एक  प्रति  संलग्न है  ।  में  रखी  देखिए  संख्या  Tao

 54/78]

 मोशन  पिक्चर्स  एक्सपोर्ट  एसोसिएशन  श्राफ  अ्रमरी का  की  सदस्य  कंपनियों  द्वारा

 आयातित  फिल्मों  का  वितरण  भारत  में  उनकी  अपनी  व्यवस्था  के  जरिए  किया  जाता  है  ।

 सभी  सदस्य  कंपनियों  के  कार्यालय  भारत  में  काम  कर  रहे  हैं  ate  वे  भ्रपनी  फिल्मों  के  वितरण

 का  काम  स्वयं  करते  मोशन  पिक्चर्स  एक्सपोर्ट  एसोसिएशन  श्राफ  झ्रमरीका  की  कंपनियों

 द्वारा  श्रायातित  फिल्मों  के  फिल्म  वित्त  निगम  भी  कुछ  फिल्में  श्रमरीका  से

 करता है  ये  फिल्में  wa  उनके  द्वारा  प्रदर्शकों
 को

 सीधे  वितरित  की  जाती  हैं  ।

 शास्त्री  ATT,  सराय  रोहित्ला से  बस  सेवा

 4659.  श्री  जी०  ए०  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  सराय  रोहिल्ला  के  समीप  स्थित  शास्त्री  नगर  कालोनी  से  केन्द्रीय  सचिवालय

 के  लिए  कोई  सीधी  बस  सेवा  नहीं  है  श्रौर  वहां  के  सैकड़ों  लोगों  की  aaa  कार्यालयों

 सचिवालय  को  पहुंचने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है
 ?

 नौवहन  ite  परिवहन  मंत्री  चांद  ai  यह  सच  कि  शास्त्रीनगर

 आर  केन्द्रीय  सचिवालय  के  बीच  कोई  सीधी  बस  सेवा  नहीं  परन्तु  रूट  नं०  14  श्र  157

 की  काफी  बस  सेवाएं  शास्त्रीनगर  के  लिए  उपलब्ध  हैं  जो  wats  बिहार  से  मंडी  हाउस

 झर  कनाट  सकंस  तक  चलती  है  ae  केन्द्रीय  सचिवालय  जाने  वालों  को  बस  बदलने की  सुविधा

 LIBERALIZATION  REGARDING  SUPPLY  OF  MACHINERY  AND  LOAN
 FACILITIES  TO  SMALL  INDUSTRIES

 4660.  SHRI  RAJKESHAR  SINGH:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  policy  regarding  supply  of  machinery  and  loan,  facilities  to  small  indus-
 tries  has  been  liberalised  and  adherence  to  procedures  in  this  regard  relaxed;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  and  the  maximum  loan  limit  fixed  for  the  unit  ?

 INDUSTRY  (SHRIMATI THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF
 ABHA  MAITI)  :  (a)  and  (b)  In  the  budget  of  1977-78  and  also  in  1978-79  a  new  scheme
 of  seed/margin  money  has  been  introduced  for  ‘tiny’  units  in  areas  with  population  less  than
 50,000.  According  to  this  scheme  margin  money  assistance  up  to  10%  would  be  provided
 towards  total  fixed  capital  investment  of  small  waits  with  investment  on  plant  and  machinery
 not  exceeding  Rs.  1  lakh.  Seed  money  to  State  Corporations  is  also  provided  to  enable  them
 to  obtain  institutional  finance  to  supply  machines  on  hire-purchase  terms  to  small  units.  In
 case  of  entrepreneurs  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  seed  money
 assistance  is  15%  of  the  total  fixed  capital  or  Rs.  20,000  which  is  lower.  The
 maximum  loan  to  a  unit  under  this  scheme  is  fixed  at  Rs.  20,000.
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 fage  में
 कागज  मिल

 4661.  श्री  किरीत  बिक्र  देव  बमन  . .  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  त्रिपुरा  में  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  कागज  मिल  स्थापित  की  जा  रही
 पदि  तो  उसकी  कितनी  क्षमता  होगी  तथा  उस  पर  कितनी  लागत

 इस  मामले  में  अरब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  ake

 इसको  कब  तक  पूरा  किया  जायेगा ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (attra  श्राधा  :  से  हपुरा  सरकार
 ने  राज्य  में  उपलब्ध  बांस  के  साधनों  पर  श्राधारित  250  से  300  मीट्रिक  टन  प्रतिदिन  की

 एकीकृत  कागज  मिल/निर्यात  परक  लगदी  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  एक

 विस्तत  संभाव्यता  श्रध्ययन  भी  किया  गया  ईरान  सरकार  ने  परियोजना  में  भाग  लेने

 के  लिये  अ्रपनीਂ  रूचि  दिखाई  है  तथा  इसके  ब्यौरे  अभी  तैयार  किये  जाने

 अनुसंधान  पर  हुआ  व्यय

 4662.  श्री  श्री  एस०  श्रार०  दासाणी :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 चाल  वर्ष  के  दौरान  ग्रनुसंधान  पर  कितती  राशि  व्यय  की  गई  है  श्रौर  इसके
 अतंत  प्राप्त  उपलब्धियों  की  मख्य  बातें  क्या

 उनका  उपयोग  राष्ट्रीय  विकास  उद्देश्यों  के  लिए  किस  प्रकार  किया
 भ्रौर

 वर्ष  1978-79  में  किन  कार्यक्रमों  को  आ्रारम्भ  किया  जायेगा  श्रौर  इस  उद्देश्य
 के  लिए  कितनी  राशि  श्राबंटित  की  गई  है

 ?

 mata  मंत्री  (att  मोरारजी  देसाई  :  वर्ष  1977-78  में  अनुसंधान  श्रौर  विकास

 के  लियें  संशोधित  अनुमान  में  23.  61  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  है  ।  इसके  अन्तर्गत  प्राप्त

 उपलब्धियों  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं

 (1)  उपग्रह  प्रक्षेपक  राकेट  एल०  की  उप-प्रणालियों  को  पूर्ण  करना
 ॥

 (il)  1976  में  चाल  किये  गये  प्रबलितਂ  प्लूस्टिक  केन्द्र
 में  एस०  एल०

 के  लिये  तृतीय  खण्ड  श्रौर  चतुर्थ  खण्ड  मोटर  केसों  अ्ौर  प्रज्वालक  केसों  का

 उत्पादन  करना  |

 (iii)  द्रव  राकेट  प्रौद्योगिकी  की  तकनीकी  जानकारी  का  श्रजन  आर  विशिष्ट  किस्म

 के  दबाव  ट्रांसड्यूसरों  का  उत्पादन  करना  |

 wider  क्रियाकलाप  मुदा  हिम  श्राच्छादन
 संबंधी  और  विविध  अन्य  राष्ट्रीय  संसाधनों  के  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  संसाधनों  के  प्रबन्ध
 के  लिये  श्रावश्यक  मौसमविज्ञान  श्रौर  सर्वेक्षणों  के  क्षेत्रों  से  संबंधित  इन  उपयोग
 संबंधी  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  न  केवल  उपयोग  संबंधी  परिक्षण  किये  गये  भ्रपितु
 आत्म-निर्भर  प्रणाली  बनाने  के  लिये  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  का  भी  विकास  किया  गया  है  ।
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 atte  विकास  के  लिये  1978-79  में  प्रस्तावित  परिव्यय  30.82

 करोड़  रुपये  1978-79  के  कार्यक्रमों  ग्रनूसंघान  विकास  के  चालू  क्रियाकलापों

 की  गति  को  बनायें  रखना  प् अर  एस०  एल०  झ्रार०  एस०  ई  ato  गौर

 ma  परियोजनाश्रों  से  संबंधित  कार्य  को  सुनिश्चित  रूप  में  समय  पर  पूर्ण  करना  शामिल  है  ।

 इसके  तीन  मुख्य  परियोजनाओं  को  प्रारम्भ  करने  के  लिये  प्रस्तावित  उप॑यक्त  उपक्रम

 में  से  एक  का  संबंध  भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  से  जो  कि  भू-प्रेश्षण  उपग्रह

 प्रचालन  के  निकट  एक  श्रनवर्ती  प्रणाली  यह  राष्ट्रीय  संसाधनों  के  प्रबन्ध  से  संबंधित

 विभिन्न  की  श्रावश्यकता  पुरी  करेगा  ।  श्रन्य  परियोजना  एस०  Ueto  परियोजना

 को  बहत्तर  प्रमोचन  राकेट  के  रूप  में  उन्नयन  से  संबंधित  जो  कि  राष्ट्रीय  संसाधनों  के

 सर्वेक्षण  ae  के  लिये  श्रावश्यक  उपग्रह  को  पथ्वी  के  निकट  कक्ष  में  छोड़ने

 सक्षम  होगा  ।  तृतीय  परियोजना  भारतीय  राष्ट्रीय  उपग्रह  प्रणाली  के  स्वदेशीकरण  की  दिशा  से

 प्रयत्नों  के  बारे  में  है  ।

 विदेशो ंमे ंबिकने  वाले  भारतीय  मेगजीन  तथा  समाचार  पत्र

 4663.0  श्री  बिजय  कुमार  मल्होत्रा  :
 क्या  सुचना  श्रौर

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 कितनी  त्रोर  कौन-कौन  सी  भारतीय  मेगजीन  अरार  समाचारपत्र  विदेशों

 में  बिकते  र  1  1978  को  भारत  में  कितनी  wie  कौन-कौन  से  विदेशी

 मैगज़ीन  श्रौर  समाचारपत्र  भारत  में  बिक  रहे  थ

 1  1978  को  देश  में  कितनी  विज्ञापन  एजेंसियां  थीं  भ्रौर  पहली  तथा

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्त  में  उनकी  संख्या  क्या

 कितनी  are  कौन-कौन  सी  ऐसी  विज्ञापन  एजेंसिया  हैँ  जिन्होंने  गत  वर्ष  विदेशों

 म  भारतीय  विज्ञापनਂ  का  काय  किया  था  र

 ऐसी  एजेंसियों  के  एसोसिएशन  के  नाम  तथा  पते  क्या  हैं  ale  इनका  किसी

 सरकारी  झ्रथवा  अध सरक रा  समितियों  में  प्रतिनिधित्व  है
 ?

 से  सूचना सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी ं)

 एकब्रित  की  जा  रही  है  अर  उसक  सदन  की  मेज  पर  रख  जाएगा  ।

 रक्षा  मंत्रालय
 के  sora  में  श्रनसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के

 व्यक्तियों  की  संख्या

 4664.  श्री  शिव  नारायण  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उनके  मंत्रालय  के  ः ग्रत्तगत  कार्य  कर  रहे  निम्नलिखित  प्रत्येक  उपक्रम  में  कुल

 कितने  व्यक्ति  श्रेणीवार  कार्य  कर  रहे

 (1)  भारत  डायनेमिक्स  लिमिटेड

 (2)  भारत  लिमिटेड
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 (3)  गाडन  शिपबिल्डर्स  एंड  इंजीनियर्स

 (4)  गोवा  शिपयार्ड

 (5)  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स

 (6)  मझगांव  डॉक

 (7)  मिश्र  arg  निगम

 (8)  प्राग  टूल्स

 श्रनसुचित  जाति  तथा  श्रनुसूचित  जनजाति  के  कितने  व्यक्ति  प्रत्येक  श्रेणी  श्र

 प्रत्येक  उपक्रम  कार्य  कर  रहे

 क्या  इन  उपक्रमों  में  भरती  और  पदोन्नति  के  मामलों  में  रिक्त  पदों  के  अ्रारक्षण

 से  संबंधित  भारत  सरकार  के  meat का  पालन  किया  जाता  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ~

 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  शेर  fag):  तौर  एक  विवरण  सलग्त

 जी  att

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ‘Written  Answers  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 PERCENTAGE  OF  A  RE NE.  A  IN  THE  COUNTRY  COVE  REN  BY  TY.

 4665.  SHRI  SURENDRA  JHA  SUMAN  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  percentage  of  area  in  the  country  covered  by  Television.  service  so  far;  and

 (b)  the  expenditure  Government  have  to  incur  on  these  services  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L._K.

 ADVANI)  (a)  The  percentage  of  area  covered  by  Television  Services  so  far  is  5.154%.

 (b)  The  revenue  expenditure  ca  running  the  service  during  1976-77  was  Rs.  786.04
 lakhs.

 आदिवासी  Bq-aIHATAT  वाले  राज्यों  द्वारा  भूमि  सम्बन्धी  काननों  ब ्  naa

 किया  जाना

 4666.  श्री  झार०  Fo  महालगी :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रादिवासियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के

 लिए  श्रादिवासी  उप-योजनाश्रों  वाले  राज्यों  को  कहा  है  कि  वे  भूमि  संबंधी  श्रपने  वर्तमान  कानूतों

 का  पुर्नविलोकन
 यदि  तो

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  उपरोक्त  कार्य  पुरा  कर  लिया  यदि
 तो  कब

 are  उसके  परिणाम  क्या  श्रौर

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  लिये  महाराष्ट्र  सरकार  ने  क्या  कारण  बताये

 ह
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  धनिक  लाल  मण्डल  )  :  जी  श्रीमान  ।

 श्र  महाराष्ट्र  सरकार  से  सुचना  मांगी  गई  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी

 भारत  इलेक्ट्रानिक  लिमिटेड  में  टी०  ato  पिक्चर  ट्यूबों  के  उत्पादन  में  कमी

 4667.  श्री  के  ०  ए०  राजन :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  के  महीनों  में  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  में  टी०

 वी०  पिक्चर  ट्यूबों  के  उत्पादन  में  कमी  हुई
 और

 यदि
 तो

 इसके  तथ्य  ate  कारण  क्या  हैँ
 ?

 शौर  1977  से
 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य

 मंत्री
 शेर

 :

 1977  तक  पिक्चर  ट्यूबों  का  श्रौसत  मासिक  उत्पादन  5840  ट्यबें  प्रति  माह  था

 fastatt  की  सप्लाई  श्रौर  श्रमिक  शभ्रशांति  के  कारण  जनवरी  1978 में  उत्पादन  में

 कमी  झरा  गई  ।  परन्तु  फरवरी  में  उत्पादन
 5401

 ट्यूबों
 तक

 पहुंच
 गया  ।

 ऐसी  arm  है

 fe  मार्च  1978  में  9000  से  लेकर  10000  तक  ट्यूबों  का  उत्पादन होगा  |

 असिस्टेन्ट  ग्रेड  विभागोय  लिमिटेड  प्रतियोगी  परीक्षा

 4668.  श्री  मोहनलाल  fafaa  :.  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  असिस्टेंट  ग्रेड  विभागीय  लिमिटेड  प्रतियोगी  1975  के  परिणाम के  अधार

 at  खपाये  गये  उम्मीदवारों  की  संख्या  विभागीय  लिमिटेड  प्रतियोगी  परीक्षा  के  द्वारा  अ्रसिस्टेंटों

 की  भरती के  लिए  निर्धारित कोटे  के  अनुरूप  श्रौर
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 29  1978  लिखित  उत्तर

 ae

 उक्त  परीक्षा  की  लिखित  परीक्षा  में  उत्तीण  घोषित  fait  गये  सभी  289

 उम्मीदवारों  को  न  खपाने  के  FAT  कारण  a श  4

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  जी  श्रीमान

 च अरि संटट  ग्रेड  लिमिटेड  विभागीय  प्रतियोगी  जैसा  कि  इसके  नाम  से

 ध्वनित  होता  एक  प्रतियोगी  परीक्षा  थी  न  कि  श्रहेंक  परीक्षा
 ae  खपाए  जाने  वाले

 व्यक्तियों  की  संख्या  इस  कोटा  के  लिए  उपलब्ध  feral  पर  निर्भर  है  ।  इन  परिस्थितियों

 उक्त  परीक्षा  को  लिखित  परीक्षा  में  उत्तीण  किए  गए  सभी  उम्मीदवारों  को  रिक्तियों  की

 संख्या  पर  ध्यान  दिए  बिना  खपाए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ्रासाम  में  तकनीकी  कुशलता  का  विकास

 4669.  श्री  श्रहमद  हुसेन :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार का  विचार  किस  प्रकार  श्रासाम  राज्य
 में

 तकनीकी  कुशलता  ale  उद्यम

 का  बिकास  करने  तथा  वहां  के  स्थानीय  व्यक्तियों  का  उद्योगों  के  विकास  में  सहयोग  लेने

 का

 इस  संबंध  में  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कया  किया है  तथा

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  श्रौर

 आसाम  राज्य  के  लिए  सरकार  का  किस  प्रकार  उपर्युक्त  श्रौद्योगिक  मूलभूत  ढांचा

 कराने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय a  राज्य  मंत्री  न्राभा  माईति )
 :  अरर  1978-

 79  की  वार्षिक  योजना  के  लिए  ग्रामीण  alc लघु  उद्योगों  &  सम्बन्धित  अ्रपने  प्रस्तावों  में

 श्रासाम  सरकार  द्वारा  तकनीकी  कुशलता  के  विकास  के  लिए  तथा  स्थानीय  व्यक्तियों  द्वारा

 उद्यमियता  के  लिए  शामिल  की  गई  योजनाएं  निम्नलिखित  हैं

 (1)  राज्य  Fate  बाहर  शिक्षता wie  wa  संयंत्र  प्रशिक्षण  (  2 ot  )  लघु  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिए  तकनीकी रूप  से  योग्य  उद्यमियों  को  वित्तीयन  (3)  कुशल  कारीगरों  ak

 पर्येवेक्षीय  कर्मचारियों  के  लिए  श्र्त  संयंत्र  प्रशिक्षण  (4)  कर्मचारियों  ai  अधिकारियों  का

 झ्ाई०  ई०  टी०]राष्ट्रीय  उत्पादिता  तथा  wear  प्रशिक्षण  (5)  उद्यमिता

 अभिप्रेरण  शौर  विकास  योजनाएं  |  इस  सम्बन्ध  में  गठित  एक  कार्यकारी  दल  ने  ar  बातों

 के  साथ-साथ  इन  प्रस्तावों  पर  भी  विचार  किया  है  तथा  इस  कार्यकारी  दल  की  बैठक  में

 निर्णीत  परिव्यययों  को  वार्षिक  योजना  1978-79  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  की

 ह ै।

 राज्य  सरकार  श्रासाम  में  लघु  उद्योगों  के  सबद्धल
 को

 सुकर
 बनाने  के  लिए

 राज्य  सें  श्रवस्थापना  सुविधा  को  मजबूत  बनाने  हेतु  विभिन्न  अ्रभ्यूपाय  कर  रही है
 ।  इस

 उद्देश्य  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  विभिन्न  निगमों  की  स्थापना
 की

 है
 जसे  श्रासाम

 स्माल  इन्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  श्रासाम  मार्केटिंग  कारपोरेशन  (77)  इन्फरास्ट्रेकचर

 पोरेशन  श्रादि  तथा  कारखानों  को  स्थान  देने
 के  लिए  श्रनेक  श्रौद्योगिक  वस्तियों  की  स्थापना

 की  है  ।

 4  |
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 मध्य  प्रदेश  के  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिये  ग्रामीण  faaaliazoy  योजनाएं

 4670.  श्री  सुखेन्द्र सिह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  कोई  वृहत  योजना  मध्य  प्रदेश  के
 जनजाति  जिलों

 में  वष॑  1976-77 से  area  गई  है  श्रौर  इसको  केंद्रीय  सरकार का  श्रनुमोदन

 प्राप्त  हुमा है  शरर

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रों  पा०
 :  श्रौर  1976-77  से  मध्य

 प्रदेश  राज्य  बिजली  ats  श्रादिवासी  उप-योजना  में  विद्युतीकरण  कार्यक्रमों  का  कार्यात्वयन

 कर  रहा  है  ।  वित्त  संबंधी  निम्नलिखित  व्यवस्था  की  गई  है  —

 करोड़  रुपए
 पाता  वाजा  as  er

 1976-77  6.04

 1977-78  11.69

 1978-79  13.00

 AT धधकाता  यय

 बोर्ड  द्वारा  ते IS  की  गई  स्कीमें  समेकित  श्रादिवासी  विकास  परियोजनाग्रों  में  शामिल

 हैं  जोकि  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  है  ।  केंद्रीय  सरकार  ने  भी  इनका  ~~)

 कर  दिया है  ।

 वास्तविक  प्रगति  नीचे  दी  गई  है
 er  a  SE  अ  क  अ  अ

 fradtact  ऊर्जित

 पम्पसेट
 ा  कगाममायागादयववदावाायाण्या

 1976-77 के  दौरान  उपलब्धि  269  4150

 1977-78

 वास्तविक  लक्ष्य  788  5364

 3767 स्तविक  उपलब्धि  4  317

 (31-12-1977

 1978---79  के  लिए  वास्तविक  लक्ष्य  850  7300
 निन  ि  ल ललक जगाए नए ककनध बलन ननका  ि  SP

 राज्यो ंमें  हरिजन  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1671.  श्री  WAaATA  समन  कया  गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करमे  कि

 क्या  उनका  विचार  समाज  के  दुर्बल  वर्गों  की  समस्याश्रों  को  देखने  वाले  विभाग

 द्वारा  प्रभावी  भमिका  निभाने  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सभी  राज्यों  हरिजन  और  समाज

 कल्याण  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाने  का  श्रौर
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 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  कब  तक  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  अभी  तक  ats

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 PURCHASE  OF  HAMMERS  FOR  ORDNANCE  EQUIPMENT  FACTORY,  KANPUR

 4672.  SHRI  HARGOVIND  VERMA  :  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  three  hammers  have  been  purchased  for  increasing  production  in  Ordnance
 Equipment  Factory,  Kanpur;

 (b)  if  so,  whether  these  are  not  yet  being  used;  and

 (८)  if  so,  the  reasons  therefor  and  if  these  were  not  so  far  required,  the  reascns  for
 their  being  purchased  so  early  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  SHER
 SINGH)  (a)  and  (0)  No,  Sir.  No  hammer  has  been  purchased  ‘foi  increasing  produc-

 10  hammers,  however,  were  purchased  for  replecing  12  old  hammers  during  the  last
 five  years  and  are  being  used  except  2  (received  in  November  1977  January  1978),  which
 are  under  erection.

 (c)  Does  not  arise.

 INCENTIVE  GIVEN  BY  FILM  FINANCE  CORPORATION  TO  FILMS

 4673.  SHRI  S.  S.  DAS:  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROADCAST-
 ING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Film  Finance  Corporation  was  set  up  with  a  view  to  give
 incentive  for  the  preparation  of  purposeful,  good  taste  and  artistic  films;  and

 (b)  पी  so,  the  names  of  the  films  which  were  given  incentive  by  Film  Finance  Corpora-
 tion  in  1974,  1975,  1976  and  1977  and  the  number  of  films  out  of  them,  screened  publicly  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.
 ADVANI)  :  (a)  The  Film  Finance  Corporation  was  set  up  with  the  principal  object  of  pro-
 viding  finances  and  other  assistance  for  the  production  of  films  of  good  standard  and  quality
 with  a  view  to  raise  the  standard  of  the  films  produced.  The  Corporation  advances  loans
 for  the  production  of  feature  as  well  as  documentary  films.

 (b)  Information  is  given  in  the  annexed  statement.

 STATEMENT

 Particulars  of  the  films  for  which  FFC  Sanctioned  loans  during  the  period  1973-74  to  1977-78
 and  the  films  out  these  released  :

 Name  of  films  for  which  loans  sanctioned  Number  रण  films
 A  released

 Year  Feature  Documentaries
 ——  ——  नए

 2  4 3

 1973-74  i  Deshਂ  1  of  3  feature  films  बा ए ण ब् ( 01८7 घ
 Humanistਂ  Parvati)  Duvidha  and:  The

 2.  Salim  Aliਂ  wild  wird)  have  been
 Patraਂ  released.  Of  the

 remaining  13,  loans  have
 1974-75  Na  Diwa”’  been  sanctioned  in 6

 .  Wild  Windਂ  cases  but  not  vet  disbu-
 rsed  as  some  formalities
 have  to  ट  com-
 pleted  and  7  films
 are  under  production.

 nr  i  द
 LSS/78
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 Written  Asnwers  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 1975-76  3  in  Modern  4  documentaries  are  ur.der
 India”’  production  and  the

 4.  Smt.  Sarojini  remaining  9  have  been
 Naidu  completed  and  handed

 5.  Settlements  over  to  the  sponsors.
 in  India  The  documentaries  under

 6  ‘‘Ramleela  of  Ram-  production  are
 Nagar  on  Narmada Bridge”’
 ‘‘New  Bridge  on

 River
 ‘Human  Dig-

 Narmada  River  nityਂ  Roads
 The  Indian  Cinema  since
 1899”;  and ‘  *Mahaka  vi

 1976-77  Kirattam  8.  Nutrientsਂ
 1977-78  8.  Tigerਂ  9  Mohammed

 9  Iqbal’
 10.  Fate  of  10  Human  Dignity

 arrival  Desai
 Roads:  The

 Voices  Indian  Cinema  since
 13.  1899”
 14  12.  Indian,  Its’s

 15.  Goodਂ
 16.  or  ‘‘Sasti  13  ahakavi  Nanalal”’

 Sarai
 आ  -

 fara  बोर्डों  a  Tat  निवेश

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे 4674.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता

 कि  e

 क्या  विद्युत  बोर्डों  में  wa  तक  5,800  करोड़  रूपए की  राशि  का  ब्जीनिवेश प्

 किया  गया  है  श्रौर
 वे  8

 प्रतिशत  श्राय  का  ATIaTAT  नहीं  दे  सकते  ् ह ग्र  उनमें  कुल
 700  रुपए  का  घोटा  हुम्मा  श्रौर

 x  श
 q)  यदि  तो  ऐसे  घाटे  के  क्या  कारण  ए

 ऊर्जा  मंत्री  पाठ  रामचन्द्रन )  श्रौर  31-3-1976  की  स्थिति

 के  श्रनुसार  राज्य  fast  बोर्डों  में  सकल  निवेश  7,234  करोड  रुपये  था  ।  कई

 राज्य  बिजली  बोर्ड  राज्य  सरकार  के  ऋणों  के  सारे  ब्याज  प्रभारों  की  weragy  नहीं  कर

 सके हैं  age  मामलों  में  मूल्य  ह्लास  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  कर  सके  इन  कमियों

 को  बोर्डे  की  हानियां  मानते  हुए  31-3-1976  तक  कुल  लगभग  546  करोड़  रुपए

 होगी  ।

 हानियां  होने  के  मुख्य  कारण  ये  हैं  :
 क्षमता  का  श्रपर्याप्त  विद्युत्त  TTT

 माल-सूची  का  नियन्त्रण  तथा
 बोर्ड

 के  कुल  संचालन  व्यय  को  पुरा

 करने  के  टैरिफ  में  पर्याप्त  संशोधन  न  किया  जाना  ॥  व्यय  में  प्रचालन  श्रौर

 रक्षण  मलय  ह्लास  धी  बांडों  wiz  डिबेंचरों  पर  संस्थागत  ATT  राज्य

 सरकार  के  ऋणों  पर  ब्याज  शामिल  ्र
 ध  }
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 29  1978  लिखित  उत्तर

 "LIBERALISATION  IN  LICENSING  SYSTEM  FOR  SETTING  UP  OF
 TRANSMISSION  CENTRES

 4675.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  whether  Government  have  under  consideration  a  pro-
 posal  to  liberalise  licence  system  for  setting  up  transmission  centres  for  broadcasting  educa-
 ticnel  and  entertainment  programmeés  ?

 THE  MINISTER  ()1”  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  w ry.
 ADVANI)  :  Working  Group  for  autonomy  to  Akashvani  and  Doordarshan  has  recently  sub-
 mitted  its  Report,  which  has  also  been  laid  on  the  Table  of  the  House.  The  Group  has
 recommended  granting  of  broadcast  franchise  by  the  proposed  Akash  Bharti,  whether  for
 radio  or  television,  to  epproved  educational  institutics.  A  decision  in  this  regard  will  be
 Jaken  after  examining  the  recommendations.

 इस्पात  संयंत्रों  को  कोयले  को  मांग

 4676.  श्री  श्रहमद  एम०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  संयंत्रों  को  श्रपनी  झ्रावश्यकताओं  के  अ्रनुसार  कोयला  प्राप्त  करने

 में
 बहुत  कठिनाई  हो  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  श य्रार

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैँ  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन  )
 :  जी  नहीं  ।  इस्पात  कारखानों  के  पास

 इस  समय  कोककर  कोयले  का  4.  25  लाख  टन  से  भी  श्रधिक  स्टाक  है  ।  ग्र्त  इम  बात

 का  wea  ही  नहीं  उठता  कि  वे  किसी  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे

 व  (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगला  देश  के  साथ  सीमा  के  बारे में  बातचीत

 4677.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  25  1978  को  या  इसके  ग्रास  पास  भारत

 अर  बंगलादेश  के  बीच  सीमा  के  बारे  में  बातचीत  हुई  यदि  तो  भारत  का

 निधित्व  किसने  किया  था  शौर  बंगलादेश  की  श्रोर  से  कौन  उपस्थित  हुए  श्रौर

 क्या  इस  बातचीत  से  कोई  परिणाम/समाधान  निकला  >
 1.0  यदि  तो

 क्या ?

 गुह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक
 लाल  :  भारत  श्रौर  बंगलादेश

 भारत  शौर के  बीच  ढाका  में  25  जनवरी  से  27  78  तक  बातचीत हुई
 ।

 बंगलादेश  के  प्रतिनिधि  मण्डलों  के  गठन  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जात  T  है  |

 यह  बातचीत  उन  सामयिक  वार्ताश्रों  की  श्यूंखला  में  से  एक  थी  जो

 वर्ती  सीमा पार  WAT,  तस्करी  तथा  wag  रूप  से  सीमा
 पार  करने  आदि

 पर  रोक  लगाने  जैसी  पारस्परिक  रुचि  की  समस्याश्रों  के  निदान  के  लिए  की  जाती  है  ।

 प्रतिनिधि  मण्डल  महत्वपूर्ण  मुद्दों  को  सुलझाने  में  एक  दूसरे  को  पूर्ण  सहयोग  प्रदान  करने

 के  लिए  सहमत  हुए
 ।  बंगला  देश  प्रतिनिधि  मंडल  ने  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  को  विश्वास
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 दिलाया  कि  भारत  में  बंगला  देशी  नागरिकों  का  प्रवसन  रोकने  के  लिए  श्रावश्यक

 उपाय  किए  जायेंगे

 =
 विवरण

 भारत
 तथा

 बंगला  देश  के  प्रतिनिधि  मंडलों  के  गठन  का  विवरण

 a re  a  nt  er tt  a  a  rr

 भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  बंगला  देश  का  प्रतिनिधि  मंडल

 ह  अ  क  अ  ब  क  क  व  लक  a  STL

 श्री  अश्विनी  मेजर  जनरल  मो
 ०

 श्रतिकुर

 महा  सीमा  सुरक्षा  बल  बी
 ०

 डी
 ०

 श्रार
 ०

 श्री  एम०  fro  हरूनूर

 संयुक्त  विदेश  मंत्रालय
 विदेश  मंत्रालय

 श्री  एच  ०  पी०  ले०  ह. कनेल  एम ०  ब्दु  हाफिज

 उप  सीमा  सुरक्षा  बल  निदेशक  बी ०  डी०  झ्रार०

 ब्रिगेडियर  जअ्ार०  ले ०  कर्नेल

 सेक्टर वी  ०  डी ०  श्रार० सहायक  सीमा  सुरक्षा  बल

 ले०  कर्नल  एस०  एन०  मि०  मोहिउद्दीन

 सहायक  सीमा  सुरक्षा  बल  विदेश  मंत्रालय

 श्री  एच०  Ho  मि०  काजी  गुलाम

 सीमा  सुरक्षा  उप  गृह  मंत्रालय

 fi

 मि०  एम०  ए० श्री  के०

 कार्यवाहक  निदेशक  लत्ता  fi  लेख  |
 का चय

 wud

 सीमा  सुरक्षा

 कलकत्ता  ।

 श्री  वी०  के०  ब्रिगेडियर  मोहम्मदव ज़ी

 सहायक  सीमा  सुरक्षा  बल  उप  बी ०  डी०  |

 श्री  देव

 प्रथम

 भारत  उच्च  झ्रायोग  ढाका  ।

 cc  ce  ee  eee  ce  ee  een  क  क

 COAL  DEPOSITS  IN  MANDLA  rare Dis  TRICT  IN  MADHYA  PRADESH

 4678.  SHRI  SHYAMLAL  DHURVE  Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to

 state
 (a)  whether  there  are  prospects  of  coal  deposits  being  found  in  Mandla  district  in

 Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 the  present  information,  no  prospec
 The  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)  &  (b)  As  pey

 desh.
 || छ  coal  is  found  in  the  Mandla  District  cf

 Madhya
 Pra-
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 लिखित  उत्तर 8
 )

 SUPPORT  PRICE  OF  COTTON

 4679.  SHRI  DHARMASINHBHAI  PATEL:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  of  India  have  fixed  Rs.  250  per  quintal  as
 support  price  of  cotton  for  the  current  year;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  this  support  price  is  too  low  and  that  is  why  the
 Governments  of  .Punjab,  Haryana  and  Rajasthan  have  made  a  demand  to  Central  Govern-
 ment  to  fix  the  minimum  price  at  Rs.  425/-  per  quintal  in  order  to  increase  cotton  produc-
 tion  in  the  country  and  to  remove  dependence  on  imported  cotton;

 (c)  if  so,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Central  Government  on  these
 demands  and  if  so,  when  and  how;  and

 (6)  per  quintal  cost  of  production  of  Digvijay,  C.O.-2,  B-797,  cottoa  pro-
 duced  in  Gujarat  and  the  support  price  fixed  by  Government  of  India  for  the  current  season  ?
 x

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  :  (a)  have  fixed  Rs.  255/-  per  quintal  as  the  minimum  support
 price  for  fair  average  quality  of  320-F  variety  of  kapas  for  the  current  cotton  year.

 (0)  and  (८).  No,  Sir.  The  Government  does  not  consider  that  the  minimum  support
 price  for  kapas  announced  for  1977-78  cotton  year  is  low.  This  represents,  in  fact,  an
 increase  of  16%  over  the  support  price  fixed  in  the  previous  year.  The  minimum  support
 prices  are  fixed  on  the  basis  of  the  recommeidations  made  by  the  Agricultural  Prices  Com-
 Mission.  While  recommending  the  support  prices,  the  Commission  takes  into.  account  the
 normal  cost  of  production,  trends  in  market  prices,  prices  of  competing  crops,  general  supply
 position  and  international  implication  and  provides  a  fair  margin  of  profit  to  the  grower.
 The  whole-sale  prices  of  cotton  (kapas)  are  ruling  much  above  the  minimum  support  prices
 fixed  for  1977-78.  Representations  were  received  from  the  States  of  Punjab,  Haryana  and
 Rajasthan  for  mere  remunerative  prices  on  the  consideration  that  the  marked  orices  during
 the  current  cotton  season  were  less  than  the  prices  which  prevailed  during  1976-77  cotton
 Season.  During  1976-77,  there  was  acute  shortage  of  cotton  and  the  prices  were  therefore
 very  high.  That  year  was  unusual  and  the  prices  during  1976-77  canot  therefore,  be  taken
 as  the  basis  for  comparing  with  the  prices  of  cotton  for  1977-78.

 (d)  The  cost  of  production  has  been  computed  by  the  Ministry  of  Agriculture  and
 lirigation  for  the  cotton  crop  as  a  whole  produced  in  Gujarat  but  not  for  individual  varieties
 of  cotton.  It  is,  therefore,  not  possible  to  indicate  the  per  quintal  cost  of  production  of
 Digvijay,  C.O.-2,  B-797,  Hybrid-4  cottons  produced  in  Gujarat’  However,  the  minimum

 support  price  for
 these  varieties  for

 1977-78
 cotton  year  is  as  under

 Variety  Spot  support  price
 for  Kapas  F.A.O.

 ट
 in  Rs.  per  quintal

 Digvijay  A  325
 (0.  285

 B-—  97.0  278
 ०

 बाथ  नए 365

 RURAL  ELECTRIFICATION  IN  STATES

 +4680.  SHRI  RAGHAVII
 :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be SHRI  ARJUN  SINGH  .BHADORIA

 pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  villages  in  each  State  and  Union  territories  and  the  number  of
 villages  out  of  them  which  have  been  electrified  by  February  28,  1978  and  the  perceutage
 of  such  villages  to  the  total  number  of  villages;

 (b)  the  number  of  villages  in  each  State  and  the  Union  territories  which  have  been
 electrified  during  the  period  1st  April,  1977  to  28th  February,  1978;  and

 (c)  the  time  by  which  the  target  of  complete  rural  electrification  is  likely  to  be  achieved
 in  all  the  States  and  the  Union  territories ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  (a)  &  (b)  The
 Information  as  on  31-  12-1977

 is  given  in  the  statement  enclosed,  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-1955/781.

 (c)  On  the  basis  of  the  Perspective  Plan  prepared  by  the  States  it  is  seen  that  electrifi-
 Cation  ण  all  the  villages  in  the  country  is  expected  to  be  completed  by  1994-95,
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 कार्यालय ों  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 4681.  श्री  श्रार०  alo  स्वामीनाथन :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  काम  में  हिन्दी  तथा  wa  भारतीय  wr

 के  प्रयोग  के  बारे  में  विचार  करने  ae  राज्यों  में  इसे  बढ़ाने  हेतु  1978
 में

 नई  दिल्‍ली

 में  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन  श्रायोजित  हु

 =
 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  सम्मेलन  में  दिये  wt  सुझावों  की  जांच  की

 हु ड

 च्  क्रियान्वित  करने  के  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  रही

 ै
 @)

 क्या  दक्षिण  तथा  उत्तर  भारत  में  श्रधिकाधिक  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए

 a  | हिन्दी  तथा  दक्षिणी  भाषाझों  श्रधिकाधिक  पुस्तकें  प्रकाशित  करने  की  सिफारिश  की  गई

 = ह
 क  ;  ate

 ्
 |  झ  )  इस  संबंध  में  मंत्रालय  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रहा  है  ?

 जी गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मंडल  :

 श्रीमान |

 श
 श्र  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  की  जांच  रहीं

 सम्मेलन  ने  इस  संबंध  में  कोई  संकल्प  पारित  नहीं  किया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 FILLING  UP  VACANT  POSTS

 4682.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state

 (a)  ihe  number  of  Group  A.  B.  C  and  D  posts  lying  vacant  in  the  Department  of  Per-
 sonnel  and  Administrative  Reforms  and  the  reasons  for  not  filling  them;

 (b)  whether  many  posts  out  of  them,  lapsed  on  the  Ist  January,  1977  and  Ist  January,
 1978  because  these  remained  vacant  for  more  than  six  months;

 (c)  if  so,  their  number  and  reasons  therefor;

 (6)  the  number  of  posts,  out  of  them,  which  were  to  be  filled  through  (i)  direct  recruit-
 nient,  (ii)  promotion,  (iii)  deputation;  and,

 osts Vols (e)  the  efforts  being  made  to  ensure  that  the  p  are  filled  in  future  as  soon  as  they
 fall  vacant  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  (SHRE AFFAIRS
 DHANIK  LAL  MANDAL)  :

 (a)  Group  A—  8
 Group  B—

 Group
 Group

 Steps  are  being  taken  to  fill  up  the  vacant  posts  in  Group  A  and  C  on  regular  basis.  The
 posts  is  Group  D  could  not  to  be  filled  as  there  as  a  ban  on  the  recruitment  of  Peons,  but
 clearance  has  since  been  obtained  for  filling  up  some  of  these  posts.

 (७)  No  posts  lapsed  on  1-1-1977  or  1-1-1978  on  account  of  having  remained  vacant
 for  more  than  six  months,

 (c)  Does  not  arise,
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 (d)  Direct
 Promotion  — 5
 Deputation  गए

 (e)  Such  action  as  is  considered  appropriate  and  necessary  in  the  interests  of  adminis-
 tration,  continues  to  be  taken.

 USE  OF  HINDI  IN  CENTRE-STATE  CORRESPONDENCE

 4683.  SHRI  MAHADEEPAK  SINGH  SHAKYA
 SHRI  RAJENDRA  KUMAR  SHARMA  Will  the  Minister  of  HOME

 AFFAIRS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  all  the  non-Hindi  speaking  States  have  started  sending  commu-
 nication  in  Hindi  to  the  offices,  Ministries  and  Department  of  Central  Government;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  States  and  if  not,  the  steps  being  taken  by  Government
 to  accelerate  the  pace  of  progress  of  Hindi  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  (a)  No,  Sir.

 (b)  There  is  a  provision  in  the  Official  Language  Act,  1963  according  to  which  English
 can  generally  be  used.  in  correspondence  between  Centre  and  such  States  as  have  not  adopt-
 ed  Hindi  as  their  Official  Language.  However,  if  such  States  desire  correspondence  can  be
 made,  with  mutual  agreement,  in  Hindi  also  and  the  States  of  Gujarat,  Punjab  and  Maha-
 rashtra  have  agreed  to  make  correspondence  with  Centre  in  Hindi.

 It  is  clear  that,  if  non-Hindi  speaking  States  take  initiative  to  use  Hindi  in  such  correspon-
 dence,-it  will  be  creditable.

 सेना  कामिकों  द्वारा  watay  प्राधिकारियों  को  सहायता

 4684.  श्री  के०  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1976--77  के  दौरान  सेना  कार्मिकों  ने  कानून  श्रौर  व्यवस्था  बनाये  रखने

 के  लिये  श्रसैनिक  प्राधिकारियों  की  कितनी  बार  सहायता  राज्यवार  विस्तृत

 विवरण  क्या  श्रौर

 1975-76  के  दौरान  श्रावश्यक  सेवाएं  बनाये  रखने  के  लिये  सेना  कार्मिकों

 को  कितनी  बार  तैनात  किया  गया  उनका  राज्यवार  विस्तृत  विवरण  क्या  है  ?

 वर्ष
 c

 मंत्री
 जगजोीन  राम  )

 :  श्रौर  1976-77  में  ऐसा

 कोई  श्रवसर  नहीं  श्राया  जब  कानून  श्रौर  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  सेना  कार्मिकों को
 सिविल  प्राधिकारियों  की  सहायता  करनी  पड़ी  1975-76  में  जब  सेना  कामिकों

 को  भ्रनिवायं  wait  के  भ्रनुरक्षण  के  लिए  नियुक्त  गया  उनके  राज्यवार  ब्योरे

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 मिजोरम  wk  मणिपर  में  अ्रसंतोषजनक  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सेना भ्  ची

 कार्मिकों  द्वारा  निरन्तर  दी  गई  सहायता  इस  उत्तर  में  सम्मिलित  नहीं  है
 ।
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 विवरण

 वर्ष  1975-76
 के  दौरान  श्रनिवायं  tar  के  श्रनुरक्षण  के  लिये  सेनिक  सहायता

 िक अ  ee  A  aS

 क्र०  स्थान  अवधि  दी  गई  सहायता  का  संक्षिप्त

 सख्या  विवरण
 कत  य  GG  CS  वद  दय  पया  oe  om

 1.  सहाराष्ट्र

 बम्बई  पोत  पत्तन  श्रौर  गोदी  20  विद्य  ए  पति  करने AL

 197  तौ  खाद्यान्न तेल  जहाजा

 से  बाल  उतारने जैसी

 afar  के  शुਂ

 के  लिए  पोत

 पत्तन  प्राधिकारियों  की

 सहायता  करना

 2.  तमिलनाडू

 मद्रास  पोर्ट  ट्रस्ट  16  से  21  Sy —aeaq——

 1975

 3.  श्रान्श्न  प्रदेश

 विशाखापत्तनम  पोर्ट  ट्रस्ट  22

 1975

 4.  पश्चिम  बंगाल

 कलकत्ता  पोर्ट  ट्रस्ट  16  जनवरी से  —~~q¢q——

 21  1975

 19  जून  से  20  20  1975  को

 बंगाल  बंध  के  दौरान जुन  1975

 सिविल  एक्सचेंजों  में भारपाड़ा  श्रौर  बेरकपुर

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 रेटरों  की  व्यवस्था

 की  गई
 NN  re  ey  wey  ee  नन  se a  Sa  ee

 (रप 1:1२ 1.6  FOR  SA  wren  ITECT NCTION  OF  SCHEMES  BY  R  VALS  LE  LOA,  RIFICATION
 CORPORATION

 “4685.  SHRI  MOHAN  BHAIYA

 to  state
 HRI  GOVIND  RAM  MIRI  Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased

 (a)  the  criteria  adc  201  0  y  the  Rural  Electrification  Corporation  Delhi  for  sanctioning varlous  categories  scheme  $  OF of | FAUT  11 Rural  lartrt  fication  Corporation;
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 (b)  whether  uniform  criteria  are  00160  in  the  case  of  developed  States  such  as  Punjab,
 Haryana,  Tamilnadu,  etc.  and  backward  States  such  as  Madhya  Pradesh,  Bihar,  Orissa;

 (c)  whether  any  of  the  backward  States  has,  keeping  its  backwardness  in  view,  written
 to  the  Central  Government  to  relax  the  criteria  adopted  by  the  Rural  Electrification  Cor-
 poration

 (d)  whether  Government  have  relaxed  criteria  to  make  it  favourable  to  such  backward
 States;

 (e)  whether  percentage  of  electrification  in  Madhya  Pradesh  is  lower  than  that  cf  backward
 States  such  as  Bihar  and  Orissa;  and

 (f)  if  so,  whether  Government  wil]  adopt  special  criteria  for  Madhya  Pradesh  keeping
 in  view  the  backwardness  of  this  State  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  RAMACHANDRAN) :  (a)  The  norms  laid
 down  by  the  Corporation  for  economic  viability  of  the  schemes  for  sanction  of  loan  under
 different  categories  are  given  in  the  Statement.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-1956/78]

 (b)  to  (d)  The  Corporation  has  classified  the  States  as  Averageਂ  States)
 and  ‘“‘Average  and  Below  States)  on  the  basis  of  the  level  of  electrification  as  on
 3ist  March,  1971.  Loan  assistance  by  the  Corporation  for  the  second  and  subsequent  schemes
 of  ordinary  advanced  areas  in  the  saine  district  in  States  is  restricted  to  60%  of  the
 project  cost  The  loan  sanctioned  for  special  transmission  schemes  in  the  case  of  States
 is  repayable  over  a  period  of  10  years  as  against  12  years  in  the  case  of  States

 A  1equest  had  been:  received  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  for  Liberalisation
 of  norms  for  rural  electrification  schemes  adopted  by  the  Rural  Electrification  Corporation
 The  State  Government  has  been  informed  that  the  norms  adopted  by  the  Corporation  in
 respect  of  schemes  for’  backward  and  under-developed  areas  including  tribal  areas  in.  Madhya
 Pradesh  are  already  sufficiently  liberal

 (e)  Out  of  70,883  villages  in  Madhya  Pradesh  15,657  villages  (22.1%)  were  electrified
 as  on  31-12-1977.  27.  3%  villages  in  Bihar  and  27.9%  villages  in  Orissa  were  electrified  on
 that  date.

 (f)  With  a  view  to  improving  the  level  of.  electrification  of  villages  in  Madhya  Pradesh
 an  additional  allocation  of  Rs.  6  crores  has  been  provided  for  rural  electrification  as  a  part
 of  the  Minimum  Needs  Programme  during  1977-78.  The  Rural  Electrification  Corporation
 has  also  opened  a  regional  office  in  Jabalpur  in  order  to  have  a  closer  liaison  with  the  State
 Electrification  Board  and  to  assist  them  in  the  formulation  of  the  schemes.

 मिजोरम  श्रौर  fage  के  लिये  योजना  श्रावंटन

 4686.  श्री  भगत  राम  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 1977-78  शर  1978-79  में  मिजोरम  श्रौर

 ब्रिपुरा  के  लिए  कितना  योजना  श्रावंटन  किया  श्रौर

 राज्यों  की  इस  मामल  में  मांगें  क्या  थीं
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  शौर  (@)  अपेक्षित  सूचना  नीचे

 दी  गई  है

 1977-78  1978-79

 का >  oo  नन  A...  ee ee coe  ल्

 ——_— yeattadt  अनमोदित प्रस्तावित  शरन नुमोदित
 परिव्यय

 परिव्यय
 परिव्यय  परिव्यय

 हि नन
 2  3  4

 31  98  22  81  56  28  26

 28  20  93  28.76  24  53 नागालड  21

 मिजोरम  14  04  11.0  07  17.70  16  65

 —_—
 22  43  15  78  36.03  22  70
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 इलक्ट्रानिक  जसे  श्रति  श्राधनिक  क्षेत्र  में  विदेशी  फर्मों  का  प्रवेश

 4687.  श्री  श्ररविन्द  वाला  पजनौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 (*)

 ee

 कि  विदेशी  फर्मे  इलैक्ट्रानिक्स  पैर  टेलीविजन  ग्लास  शेल

 mata  क्षेत्र  yeh  mae
 से  अव  बाद  द  ७  मर  टैलीविजन  सत

 शर

 इस  बार  म॒  पश्चिम  जर्मनी  की  एक  फर्म  के  साथ  किये  किसी  सौदे  का
 ? व्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य

 मंत्री  श्राभा  माईति )  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं

 में  के  लिये  उपाय

 4688.  श्री  ato  Fo  जाफर  शरोफ  क्या  गह  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करग
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  भारत  सरकार  के  प्रत्येक  मंत्रालय से
 मितव्ययता  के  उपाय  श्रपनाने  का  mata  किया  श्र

 यदि  तो  प्रत्येक  केंद्रीय  मं  कार्यालय  शर  श्रावास  से  इस  समय  श्रेणी
 चार  के  कितने  संदेशवाहक  संबद्ध हैं

 गुह  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  जी  श्रीमान ॥

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ait  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 समाचार-पत्रों  के  विज्ञापनों  को  वितरण  करने के  लिये  स्वतंत्र  संगठन

 क्या 4659.  थी  पी०
 राजगोपाल  नायड

 :  सूचना श्रौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सामाचार-पत्नों  को  विज्ञापनों  का  वितरण  कर  लिए  एक  स्वतंत्र  संगठन

 बनाने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  द्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  WIT

 मारण

 मंत्री  लाल  कृष्ण  ISAT) : :
 श्र  :  सरकार

 वत्तमान  व्यवस्था  से  संतुष्ट  है  ak  विज्ञापनों  का  वितरण  करने  के  लिए  कोई  स्वतंत्र संगठन

 बनाने  का  विचार  नहीं  है  ।
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 सीमेंट  नु  धान  संस्था Ta  gul  aa

 4690.  श्री  ए०  मुरुगेसन  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम  |
 कि

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  सीमेंट  wader  संस्थान  किस-किस  स्रोत  से

 प्रति  ag  कितना-कितना खर्चे  किया  गया  ;

 (@)  संस्थान  के  उद्देश्य  क्या  हैं  ate  उनको  किस  हद  तक  पूरा  वि  ं

 इस  संस्थान  ने  सीमेंट  उत्पादन  के  तरीकों  में  सुधार  उसका  ब्यौरा

 क्या  द्रौर

 क्या  यह  सच  है  कि  संस्थान  सीमेंट  उत्पादन  के  तरीकों में  सुधार  की  श्रपेक्षा

 सीमेंट  के  उपयोग  के  तरीकों  पर  श्रधिक  ध्यान  देता

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 शौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 बंगला  देश  युद्ध  में  झ्रपंग  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या

 4691.  श्री  बलदेव  fag  जसरोथा :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 बंगला  देश  युद्ध  में  कितने  सैनिक  कर्मचारी  ain  हो  गये  थे  श्रौर  उनमें से  कितने

 व्यक्तियों को  पुनः  स्थापन  के  लिये  we  alan  ग्रंगों  की  झ्रावश्यकता

 क्या  यह  सच  है  कि  पूना  में  केवल  सेना  का  एक  ही  कृत्रिम  wat  केंद्र

 यदि
 तो

 क्या  ऐसा  केंद्र  स्थापित करने  के  प्रस्ताव  पर  सक्रिय रूप
 से  विचार  कर  रही

 क्यादेश  में  1971  में  ग्रथवा  उसके  श्रास-पास  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  की  सहायता

 से  ऐसा  कोई  केंद्र  बनाया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 =
 1.0  )  इस  केंद्र  का  प्रभारी  श्रधिकारी  कौन  है  ate  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कितना

 पूंजी-निवेश  किया  यह  किन  व्यक्तियों  की  सुविधा  के  लिये  बनाया  गया  था  और

 वार  कितने  व्यक्तियों
 को

 लाभ  gar  है  ?

 1 i
 रक्षा  मंत्री  (att  जगजीवन  राम  ):  दिसम्बर  971  के  युद्ध  में  Gaz

 हताहत  हुए
 8718

 व्यक्तियों  में  से  876  सैनिक  श्रपंग  हो  गए
 थे  ।

 उन
 सभी  के  लिए

 श्रार्टिफिशियल  लिम्ब  पूणे  द्वारा  कृत्रिम  भ्रंगों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 जी  att

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 श्रौर  शायद  इसका  संकेत  उद्योग  मंत्र.लय  विकास

 के  अन्तर्गत  कानपुर  स्थित  भारतीय  श्रार्टीफिशियल  fara  मैन्यूफैक्चरिंग  कार्पोरेशन  नामक
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 फाता

 29,  1978

 ae
 ७०५  हा  ~  7

 क्षत्र  के |  उपक्रम  के  बारे  में  प बप  ह  तगम  क  t  1972 में  इस  उद्देश्य  से  स्थापित  किया  गया

 था  ताकि  रक्षा  कार्मिकों  आदि  सहित  जरूरतमंद  लोगों  में  श्रच्छी  किस्म  के  कृत्रिम  अंगों  तथा
 उनसे  संबद्ध  सहायक  सामग्री  की  सप्लाई  शौर  वितरण  में  प्रोत्साहन

 पौर
 विकास  किया

 जा
 इस  निगम  को  राष्ट्रीय  रक्षा  निधि  से  400  लाख  रुपए  का

 अनुदान  दिया  गया  था  ।  इस  परिथोजना  की  पूंजीगत  लागत  इक्वटी  के  रूप  में  सरकार  ने

 33
 लाख  रुपए  लगाए  हैं  ।  यह  है  कि  इस  परियोजना  को  हर  तरह  से  पूरा करने

 के  लिए  47.  50  लाख  रुपए  की  श्रौर  श्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  डा०  बी०  संकरन  श्रौर  मेजर

 जनरल  के ०  रघुनाथ  भारतीय  आर्टीफिशियल  fara  मैन्यूफैक्चरिंग  कारपोरेशन  कानपुर के
 श्रध्यक्ष  तथा  प्रबंध  निदेशक  हैं  ।  इसके  द्वारा  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  है

 उसकी  राज्यवार  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राज्यों  में  कोयले  की  कमी

 4692.  श्री  एम०  रामगोपाल

 श्री  एम०  पटेल  f  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  J

 कि

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  WT  श्रपने  राज्यों  में  कोयले  की  कमी  के  बारे
 में  शिकायत  की

 यदि
 तो

 इन  राज्यों  के  कया  नाम  हैं  श्रौर  कम  सप्लाई  होने  के  क्या

 कारण  हूँ  ;  श्रौर

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ऊर्पा  मंत्री  पी०
 रामचन्द्रन ):  जी  हां  ।

 व  ये  राज्य  पंजाब  ,  उत्तर  गुजरात  श्रौर  पश्चिम  बंगाल

 हैं  1977
 के  sued  विस्फोटक  कारखानों  में  बिजली  सप्लाई में

 वट
 a

 कुछ  श्रमिक  अशांति  के  कारण  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  किन्तु

 1977  से  उत्पादन  बढ़ा  है  wa  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  श्रौर

 कमी  की  समस्या नहीं  है  ||

 ELECTRIFICATION  OF  ADIVASIS  VILLAGES  IN  STATES

 *4693.  SHRI  DALPAT  SINGH  PARASTE:  Will  the  Minister!  of  ENERGY  be  pleased
 10:  state  :

 (a)  the  total  number  of  Adivasi  villages  in  the  country,  State-wise  which  have  been
 electrified  by  the  Rural  Electrification  Corporation  before  28th  February;

 (b)  whether  in  Madhya  Pradesh,  where  number  of  Adivasi  villages  is  higher,  less  number
 of  Adivasi  villages  have  been  electrified  as  compared  to  those  in  other  States  and  of  so,
 whether  the  Central  Government  propose: to  allocate  more  funds  for  electrifying  in  Madhya
 Pradesh;  and

 (c)  wheiher  a  proposal  is  under  consideration  to  electrify  Pushprajgarh  Tehsil  in  Shahdol
 ‘district  in  Madhya  Pradesh,  which  has  been  declared  as  backward  district,  and  if  so,  when
 it  will  be  implemented  and  whether  other  Adivasi  Blocks  in  Shahdol  district  are  also  to  be
 covered  under  electrification

 scheme.

 THE  MINISTER  FOR  ENERGY  (SHRI  P,  RAMACHANDRAN  (a)  &  (b)  The

 progress  of  village  electrification  varies  from  State-to-State  depending  upon  AV loc:  al  conditions
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 and  hence  a  comparison  would  not  reflect  the  total  picture.  In  respect  of  tribal  villages
 in  M.P.,  very  liberal  criteria  are  adopted.in  view  of  their  extreme  backwardness.  The
 Corporation  has  sanctioned  200  schemes  involving  a  total  loan  assistance  of  Rs.  91.38  crores.
 On  completion,  16,167  villages  would  be  electrified.  3,720  new  villages  have  been  electrified
 छेड  on  30th  Sept  1977.  Statewise  details  are  given  in  the  statement  enclosed.

 (८)  ‘The  Corporation  has  sanctioned  in  December,  1977  one  rural  electrification  scheme
 covering  the  11081  areas  in  Pushprajgarh  Tehsil  in  district  Shahdol  in  Madhya  Pradesh  for
 a  loan  assistance  of  Rs.  42.46  lakhs.  The  scheme  envisages  electrification  of  98  villages.
 Tt  is  phased  for  completion  over  a  period  of  5  years  from  commencement.

 The  Corporation  had  earlier  sanctioned  3  more  rural  electrification  schemes  for  a  total
 loan  assistance  of  Rs.  204.27  lakhs  envisaging  electrification  of  332  villages  in  Shahdol  district
 2  of  these  schemes  cover  tthe  areas  inhabited  by  tribal  population.

 No  other  rural  electrification  scheme  of  Shahdol  district  is  pending  with  the  Corporation.

 State-wise  Position  of  R.E.  Scheme  Sanctioned  in  Tribal  Areas

 रक्  गस  था
 State  No.  of  Loan  Number  Villages

 १.  Schemes  amount  Villages  electrified
 san  ioned  sanctioned  covered  upto

 (Rs.  crores)  30-9-1977
 ee  een

 1  कि pay  3  4  5  6
 ne  eee

 24  10-15  1278 1.  Andhra  Pradesh  262
 2.  Assam  9  5-73  1042  90
 3.  Bihar  24  14-14  3277  588
 4,  Gujarat  2-94  406  123
 5.  Himachal  Pradesh  0-67  285  94

 51  19-51  2967 6.  Madhya  Pradesh  566
 7.  Maharashtra  14  6  -00  1069  516

 UT  0  -43  66
 9,  10  4  56.0 Meghalaya  639  169

 10.  Nagaland  2°48  163  31
 11.  Orissa  31  12  -83  3122  793
 12.  Rajasthan  15  8  56.0  1271  402
 13.  Tripura  1  76.0  324  15
 14.  Uttar  Pradesh  0-72  112  25
 15.  West  Bengal  0-90  146  46

 ——
 Total  200  16167  3720 91
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 FOREIGNERS  INDULGING  IN  UNDESIRABLE  ACTIVITIES  IN  PONDICHERRY

 State  :
 4694.  SHRI  SHASTRI:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to

 (a)  whether  some  foreigners  are  livin  g  at  Auroville  Project  at  Pondicherry  and  whether some  of  these  persons  are  indulging  in  undesirable  activities  against  the  aims
 of  ‘the  Auroville  organisation  an

 and  objects

 Trust  has  written  to
 d  that  is  why  the  management  of  the  Pondicherry  Ashram,

 an
 the  Government  of  India  for  the  cancellation  of  visa.  of

 these  foreigners;

 (b)  if  so,  the  action  t  aken  by  the  Government  of  India  for  cancelling  their  visas  and sending  them  back  to  their  respective  countries  ?
 THE  MINISTE  ‘R  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS

 :  (SHRI  DHANIK LAL  MANDAL)  (a)  &  (b)  Some  disputes  have  arisen  between  some  of  the  foreigners residing  in  Auroville  Project  and  the  authorities  of  the  Aurobindo  Ashram.  Th  ere  have  been allegations  and  count  er-allegations.  Complaints  brought  to  the  notice  of  the  G  overnment,  are enquired  arefully  and  suitable  action  taken  cn  the  merits  of  each  case.



 Written  Answers  Chaitra  1900  (Saka)

 भवनों  की  निलामी

 4695.  श्री  श्रार०  एल०  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करभ

 कि

 क्या  रुड़की में  7  भवन  केवल  13,000  रुपए  में  नीलाम  किये  गये  थे  जबकि

 उनका  वास्तविक  क दे क  2  लाख  रुपए  था  क्योंकि  जिस  ठेकेदार  ने  इन्हें  खरीदा  था  उसन

 पूल  के  श्रन्य बोली  लगाने  वालों  को  65,000 रुपए  की  राशि  दी  श्रौर  ग्रन्तत  सामग्री  को

 1.  50  लाख रुपए  म  बचा  ह

 2  लाख  रुपए  के  मूल्य  के
 77

 भवन  नाममात्र  के  म्ल्य ्  पर  क्यों  बेचे

 इन  77  भवनों  की  निर्माण  लागत  क्या  थी

 यदि  विभागीय  श्रमिकों  डार  भवनों  को  गिरा  कर  बेचा  जाता  तो  मूल्य  क्या

 श्रौर

 जानबूझकर
 ऐसी

 हानि  करने  के  लिये  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  विचार

 क्या  कार्यवाही करने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम )  से  1963-64,  में  रुड़की  म

 अस्थायी  विनिर्दिष्टियों  के  श्रनुसार  160  भवन  बनाए  गए  जिनमें  शौचालयों  के
 81

 1971  में  यह  निर्णय के  43  ब्लाक  ् प्रार  स्नानागारों के  36  ब्लाक  थे  ।

 किया  गया  कि  पान  टाइप  अस्थायी  शौचालयों  को  जल  वाले  स्वच्छ  शौचालयों में  बदल

 दिया  जाए  ।  जल  वाले  स्वच्छ  शौचालयों  कर  दिए  जाने  के  बाद  ये  160

 भवन  इस  स्टेशन
 की  श्रावश्यकता  से  फालतू हो  ।  इन  फालतू  भवनों  में  से

 77  ब्लाकों

 को  नहीं  बल्कि  60  ब्लाकों को  तत्काल  गिरा  देने  का  निर्णय  किया  गया  ।  इन  ब्लाकों में

 21  ब्लाक  शौचालयों के  29  ब्लाक  मत्रालयों  के  श्रौर  17  ब्लाक  स्नानागारों के  थे  जिनकों

 पजीगत  लागत  46,090.50  रुपए  थी  |  15-10-77  को  के  एक

 बोर्ड  की  बैठक  ea  श्रौर  नीलामी  के  लिए  इन  61  ब्लाकों  की  लागत

 11,900  रुपए  निश्चित की  गई  थी  ।  इन  भवनों  को  नीलाम करने  के  लिए  1-78

 को  सरकारी  नीलामकर्ता मैसर्स  रुपजी  एण्ड  सन्स  मेरठ  से  कहा  गया  जिन्होंने  व्यापक  प्रचार

 करने के  बाद  इन्हें  16-1-78 को  नीलाम  कर  दिया ।  स्वीकृति  श्रन्तिम  बोली
 13,900

 पए  थी  ।  उक्त  फर्म  ने  यह  निलामी  दो  सरकारी  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  की  उपस्थिति
 में

 की  थी  ।  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  जिस  व्यक्ति  भवनों  को  खरीदा  था  उसने

 इस  सामग्री  को  कैसे  श्र  किस  मलय  पर  बेचा  ।

 यह  नीलामी  नियमों  श्रौर  विनियमों  के  अनुसार  की  गई  थी  ak  नीलामी में  स्वीकृत

 रकम  विभाग  sro  निश्चित  न्यनतम  श्रारक्षित  मलय  से  थी  शौर  साथ  ही  इन  अस्थायी

 भवनों  के  निर्माण  में  लगाई  गई  सामग्री  को  ध्यान  में  रखते हुए  भी  बोली  की  रकम  काफी

 यक्तिसंगत थी  |  ऐसी  aren  है  कि  यदि  इन  भवनों  को  गिरा  दिया  जाता  श्रोर  शेष  सामग्री

 का  नीलाम  किया  जाता  तो  इसमें  नीलामी  से  प्राप्त  राशि  से  कम  रकम  प्राप्त  होती  ।
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 पिपरा  a S-ATHT ANE  पत्तन  का  विकास

 4696.  श्री  ANY Wa  व्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा हसान  जाफर  :

 करेंगे कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  पिपराड-जाफराबाद  पत्तन  के  विकास  के  बारे  में

 केंद्रीय  सरकार  को  तकनीकी/श्नाधिक  सम्भाव्यता  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  यदि

 तो  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  उक्त  परियोजना  को  पांचवीं  पंच

 वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने  का  श्रनुरोध  तथा  इसे  नामंजूर  कर  दिया

 गया  शौर

 क्या  केंद्रीय  सरकार  wa  उक्त  परियोजना  को  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में

 faa  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ?

 से  बड़े  पत्तनों  से  भिन्न नौवहन  परिवहन  मंत्री  चांद  :

 अन्य  पत्तनों  के  विकास  करने  की  जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  है  ।  चौथी

 योजना  से  art  केंद्रीय  ऋण  सहायता  प्रत्येक  समुद्री  राज्य  से  एक  छोटे  पत्तन  के  oer

 पर
 चुने  गये  छोटे  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  तक  विस्तार  किया  है  ।

 गुजरात  से  इस  प्रयोजन  के  लिए  चुना  गया  पत्तन  पोरबन्दर  था  ।

 राज्य  सरकार  केंद्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  पांचवीं  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए

 पिपावव  में  एक  गहरे  सर्वऋतु  पत्तन  के  विकास  के  लिए  एक  योजना  की  सिफारिश  की  थी  |

 यह  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  केंद्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  में  पांचवीं  योजना  में  छोटे  पत्तन

 के  विकास  के  लिए  व्यवस्था  पूर्व  स्वीकृत  पोरबन्दर  योजना के  at  ले  जाए  जाने  वाले

 व्यय  के  लिए  सीमित  थी  ।

 1975  में  अपन  परामशंकों  राज्य  सरकार  को  भेजा  गया

 जाफराबाद पत्तन  के  विकास  के  लिए  तकनीकी  श्राथिक  व्यवहायंता  रिपोर्ट  मंत्रालय
 ~
 म

 अब  प्राप्त  हो  गई  है
 ae  उस

 पर
 मंत्रालय  के

 विचार  राज्य  सरकार को  भेज  दिए  गए

 हैं  इस  पत्तन  के  विकास  के
 लिए

 भारत
 सरकार

 के  पास
 इस

 समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 न् े

 इलेक्ट्रानिकी में  मनोरंजन  के  क्षेत्र  पर  बल

 4697.  श्री  पी०  कानन :  अया  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 ध

 कया  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिकी  में  भ्रतिश्नाधुनिक  व्यवसायी  क्षेत्र  की  उपेक्षा

 करके  बल  केवल  मनोरंजन  के  क्षेत्र  को  ही  दिया  जा  रहा
 र

 क्या  गत  पांच  वर्षों  में  इलैक्ट्रोनिकी के  क्षेत्र  में  प्राप्त  सन्तुलित  विकास  का
 समीक्षात्मक  विवरण  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  देवाई )
 :  नहीं  ।

 al च्ड  ।  इस  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  होते  उसे  सभा  पटल पर  रख

 दिया  जाएगा  ।

 ञ्प्र



 Written  Answers  March  29,  1978

 ~~

 EXCLUSIVE  RIGHT  TH aun  क्य  Ay  TN TR  A
 .DE  IN  NICOBAR A/S  AKUII

 SLANE
 OMPANY

 4698.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  given  M/S.  Akuji  Janbar  Company  an  exclusive  right  to
 trade  in  Nicobar  Islands;

 (b)  if  so,  the  period  for  which  it  has  been  given  and  the  other  conditions  in  this  regard;

 (c)  whether  Government  have  received  complaints  that  the  company  is  exploiting  the
 tribals  there  in  the  matter  of  purchase  of  goods/materials;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  DHANIK
 LAL  MANDAL):  (a),  (b),  (c)  &  (d)  M/s.  Akoojee  Jadwets  were  trading  in  the  Nicobar
 group  of  islands  till  1976.  In  February  ,1976  an  agreement  was  reached  with  the  above
 company  under  which  they  undertook  to  make  over  their  business  and  trade  interests  to  the
 tribal  people  or  a  company  of  the  tribals  to  be  constituted  for  the  purpose.  The  trade  ts
 now  being  carried  om  by  the  Central  Cooperative  Society  of  tribals  at  Car  Nicobar  and  by
 Nancowrie  Merchantile  Company,  another  tribal  company,  at  Nancowrie  island.

 qat  उत्तर  प्रदेश  का  विकास

 4699.  श्री  qzaer  दत्त  :  क्या  योजना  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  श्रपनी

 योजना  श्रायोग  को  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  विशेषकर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के

 विकास  के  लिए  उन्होंने  क्या  प्रस्ताव  रखे

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  कौन-से  संसाधन  नियत  किये

 गये  ae

 पटेल  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  श्राधार  पर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्र

 के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरार जी  देसाई  )
 :  राज्य  सरकार  द्वारा  पूर्वी  उत्तर  Tay

 के  विकास  के  लिए  कोई  श्रलग  योजना  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  है  ।

 की  पांचवीं  योजना  में  पूर्वी  उत्तर  को

 छोटी  सिंचाई  ,  ग्राम  अर  लघु  उद्योग  तथा  स्वास्थ्य  के

 प्राथमिकता  दी
 गई

 है  ।

 पांचवीं  योजना  (1974--78)  के  चार  वर्षों  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्न

 क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिये  विभाज्य  परिव्यय  के  लगभग  37  प्रतिशत  भाग  को
 पूर्वी

 क्षेत्र

 में  खर्चें  किए  जाने  की  संभावना  है  |

 1964--65  में  4  करोड़  रुपए  विशेष  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  बाद

 में  ये  कार्यक्रम  राज्य  योजना  के  भाग  बन  गए  ।  इसलिए  अरब  इस  संबंध  कोई  विशेष

 केंद्रीय  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  है  ।
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 लिखित  उत्तर 8  1900  (7%)

 पश्चिस  ae  सें  नसक  का  कारखाना

 4700.  श्री  मुकुन्द
 Wee

 ः  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  समर  मुखर्जी

 कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  नमक  का  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकीर

 के  विचाराधीन

 यदि  तो  ar

 इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  से  सुन्दरवन

 क्षेत्र  म  सुर्य  की  गर्मी  से  वाष्पीकरण  प्रक्रिया  द्वारा  नमक  बनाने  का

 लगाने  हेतु  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  मरकार  ने  नमक  भारत  का  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  सुन्दरवन

 विकास  बोड़े  जिला  मेसस  बंगाल  साल्ट  कम्पनी

 कुटीर  तथा  लघु  उद्योग  स्रौर  उद्योग  पश्चिमी  बंगाल  के  प्रतिनिधियों  का  एक

 श्रध्ययन  दल  गठित  किया  है  ।  कटाई  क्षेत्र  में  नमक  की  संभावव्यताओं  का  पता  लगाने के  लिए

 राज्य  सरकार  ने  एक  म्रौर  श्रध्ययन  दल  गठित  किया  >  जिसमें  विभिन्न

 विभागों  के  कई  प्रतिनिधि  नमक  श्रायुक्त  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।  श्रध्ययन  दलों  की

 रिपोर्ट  अ्रभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भारत  को  परमाणु  इंधन  की  सप्लाई

 है 4701.  श्री  समर  गृह
 :  परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
 ह

 क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1978  को  के  दिल्‍ली  संस्करण  में

 प्रकाशित  सम्पादकीय  की  are  दिलाया  गया

 यदि  क्या  उसमें  परमाणु  ईंधन  की  सप्लाई  एवं  भण्डारण  तथा  प्रयुक्त

 इंधन  के  बारे  में  बताये  गये  तथ्य  ठीक

 अमरीका  द्वारा  संबधित  यूरेनियम  की  सप्लाई  करने  तथा  ‘saa  भ्रंश  वापस

 लेने  के  बारे  में  भारत-श्रमरीकी  समझौतें  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  राष्ट्रपति  ने  अमरीकी  परमाण  विनियमन  श्योग  को  श्रभी  भी  कोई

 सिफारिशें  करनी

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण

 वकल्पिक  स्रोत  से  तथा  जादूगोड़ा  से  प्राप्त  भारतीय  प्लुटोनियम  भंडार  तथा

 यूरेनियम  से  सप्लाई  का  पता  लगाने के  परमाणु  ऊर्जा  झ्रायोग  की  श्रसफलता  के  क्या

 कारण  भ्रौर

 तारापुर  संयंत्र  के  लिए  ईंधन  की
 सप्लाई

 एवं  भण्डारण  दिक्कतों  को  हल  करने

 की  सरकार  की  योजना  क्या  है  ?

 प्रधानमंत्री  मोरारजी  देसाई ):  हां
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 Written  Asnwers  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 a
 a)

 6  1978.0  के  के  सम्पादकीय  में  ae  प्रश्  के  भाग

 में  उल्लिखित  विषय  के  बारे  में  जो  तथ्य  दिए  गए  हैं  वे  सामान्य  रूप  से  सही  हैं  ।

 (7),
 (=)  इस  विषय  पर  इस  सदन  में  23  1978 को  रखे  गय

 एक  ध्यानाकर्षण प्रस्ताव  पर  हुई  बहस  के  दौरान  पूरी  स्थिति  विस्तारपूर्वक बताई  जा  चुकी

 है

 करार  के  श्रन्तगंत  हम  पर  यह  रोक  लगी  हुई  है  कि  हम  किसी  are

 से  यूरेनियम  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  में  भण्डारण  काम

 आने

 वाले  कुछ
 रैक

 लगाए  जा  चुके  हैं  तथा  भुक्त-शेष  ईंधन  के  भंडारण  में  अ्ाने  वाली  कठिनाई  पर  नियंत्रण

 पाने  के  एक  ‘yeqratir  उपाय  के  रूप  में  हाई-डेंसिटी  रंक  लगाने  AUST Hy  संभावना  भी

 धीन है  ।

 mer  संख्यकों  पर  हिसा  की  घटनायें

 4702.  श्री  पायस  टिको
 +  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग

 श्री  ज्योतिमंय  बसु

 कि

 जब  से  केंद्र  में  नई  सरकार  are  है  तब
 से

 राज्यवार  र  महीनेवार  कितनी

 ऐसी  fang  घटनाऐं/दंगे/झगड़े  हुए  हैं  जिनमें  भ्रल्पसंख्यक  समुदाय/भाषाई  अल्पसंख्यक

 सुचित  जातियों  भर  श्रनुसुचित  जनजातियाँ  प्रभावित  श्रौर

 ये  शांकड़े  भतपू्व॑  सरकार  के  शासन  के  पांच  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  हुई  ऐसी ्

 घटनाओं  से  कम  हैं  या  अ्रधिक  ?

 श्ौर  |  राज्य| गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिकलाल मण्डल  )  )

 संघ  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  समय-समय  पर  प्राप्त  तथा  रिकार्डों  में  उपलब्ध  द श्रांकडों  पर

 sata  विवरण  (aaa 1 a 1  से  4)  संलग्न  ।  [dana  में  रखे  गये  ।  देखिए

 संख्या  एल०  57178]

 जयपुर  श्राकाशवाणी केन्द्र  के  रेज  में  वृद्धि

 4703.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क ि ग्रंग

 कि

 क्या  झ्राकाशवाणी  के  जयपुर  केंद्र  से  प्रसारण  सम्पूर्ण  राजस्थान  में  सुनाई  नहीं

 देते

 क्या  राजस्थान सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  झ्राकर्षित  किया  है

 शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  की  है
 ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण मंत्री  (ait  लाल  कृष्ण  :
 का जयपुर

 केंद्र  समूचे  राजस्थान  राज्य  में  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  नहीं  है
 ।

 यह  केन्द्र  वर्जित  क्षेत्र  में

 60



 लिखित  उत्तर 29  1978

 सेवा  प्रदा  करने  के  लिए  श्रजमेर
 के

 रिले  ट्रांसमीटर  के  योग  से  कार्य  करता  है  म्रौर  राज्य

 के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  प्रथम  ग्रेड  की  सेवा  प्रदान  करता  है  ।  राजस्थान  में  काम  कर  रहे  प्रन्य

 रेडियो  स्टेशन  जोधपुर  श्रौर  उदयपुर  में  a a  ।  राज्य  में  सी'डियम उप  च  नाव  नन  वेव  सेवा  क्षेत्र  में  वृद्धि

 करने  के  लिए  एक  श्रौर  रेडियो  स्टेशन  1978-79  के  दौरान  सूरजगढ़  में  खोले  जाने  की

 उम्मीद  हैं  ।

 नही ं।

 के प्रश्न  नहीं  उठता
 ।  सरकार  ने  प्  ANI  vet  की  शक्ति  20

 वाट  से  बढ़ाकर  200  किलोवाट  करने  का  प्रस्ताव  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  शामिल

 किया  है  ।  इसका  कार्यन्वयन  fad  संसाधनों  की  उपलब्धि  ग्रोर  योजना  wart  द्वारा  प्रदान

 की  जाने  वाली  प्राथमिकताश्रों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 MATT  शर  जम्मू  स्थित  प्राकाशवाणी  केन्द्रों  के नाम  जाना

 4704.  डा०  कर्ण  fag  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीनगर  श्रौर  जम्मू  स्थित  रेडियो
 स्टे

 ं  को  श्राकाशवाणी

 का  केंद्र  नहीं  बताया  जाता  त्रौर

 यदि  तो  इस  विसंगति  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  स्थिति  को  सुधारने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  प्रोर
 प्रसारण

 मंत्री  लाल  कृष्ण  :  श्रौर  जम्मू

 स्थित  श्राकाशवाणी  के  केन्द्र  विभिन्न  ऐतिहासिक  कारण  से

 श्रीनगरਂ  श्रौर  जम्मू  काश्मीरਂ  के  रूप  में  घोषणा  की  जाती  है  ।  इन  केंद्र  के  नामों

 में  परिवर्तन  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कपास  के  लिऐ  समान  भाड़ा  किया  जाना

 4705.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  कपास  वस्त्र  उद्योग में  समान  भाड़ा

 किये  जाने  के  लिये  सरकार  से  gata  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पश्चिम उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (attaett  भा  माईति  )  ड  त्त्रौर

 बंगाल  राज्य  सरकार  से  रुई  के  भाड़े  को  समान  करने  के  बारे  में  बहुत  समय  पूर्व  एक

 वेदन  प्राप्त  हुआ  था  ।  यह  मामला  योजना  श्रायोग  को  भेज  दिया  गया  था  ।  इस प्रश्न की

 जांच  करने  के  लिये  योजना  श्रायोग  ने  एक  Wear  मंत्रालयीय  दल  की  स्थापना की  थी  ।  दल
 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  रुई  के  भाड़े  को  समान  करने  की  कोई  भी  योजना  वांछनीय  नहीं

 होगी
 ।

 सरकार
 ने

 यह  सिफारिश  स्वीकर  कर  ली  है  ।
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 लाए

 सशस्त्र  से  lo  a  FMC  करने  की  व्यवस्था

 4706.  श्री  डी०  वी०  चन्द्रगीडा  :  क्या
 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सशस्त्र  सेनाश्रों  में  होने  वाले  कोर्ट  माशेल  में  श्रपील  करने  श्रौर  लिखित  निर्णय

 की  व्यवस्था

 क्या  ब्रिटिश
 सेना

 श्रौर  विश्व  की  अन्य  सेनाओं  में  उच्च  न्यायालय  में  सीधे  एक

 > श्रपील  करने  का  श्रधिकार  ण  ः  भ्रौर

 यदि  तो क्या  साक्ष्य  श्रौर  लिखित  निर्णय  का  रिकार्ड  रखने  की  कोई

 व्यवस्था  है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  ) (#)  से  एक  विवरण  संलग्त है

 29-3-75  को  लोक  सभा  में  पूछे गये  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  4706  के  उत्तर में  उत्लिखित

 विवरण

 थल  सेना  श्रधिनियम  1950  अर  वायु  सेना  श्रधिनियम  1950  के  ग्रन्तगत  कोर्ट

 के  निर्णय/दण्ड  के  विरुद्ध  पुष्टिकर्ता  श्रधिकारी/प्राधिकारी  तथा  पुष्टि  के  बाद  पुष्टिकर्ता  श्रधिकारी|

 प्राधिकारी  से  वरिष्ठ  प्राधिकारी  के  पास  श्रपील  करने  का  श्रधिकार  है  ।  नौसेना  ग्रधिनियम

 1957  के  श्रन्तरगंत  कोट  माशंल  के  निर्णय  के  विरूद्ध  अपील  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  परन्तु

 यह  देखने  के  लिए  कि  कोर्ट  मार्शल  की  कार्रवाई  में  किसी  प्रकार  की  श्रवैधता  श्रथवा

 मितता  तो  नहीं हुई  है  जिसकी  वजह  से  उचित  न्याय  नहीं  हो  सकता  हो  नौ  सेना  श्रधिनियम

 1957  के  अधीन  कोट  माशंत्र  द्वारा  की  गई  सारी  कार्रवाई  की  स्वयं  नौसेना के  जज  एडवोकेट

 जनरल  समीक्षा  करते  हैं  ।

 साधारण  सिविल/फौजदारी  श्रदालतों  की  तरह  थल  नौसेना  श्रौर  वायु  सेना

 में  लिखित  निर्णय  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 श्रमरीका  श्रौर  कनेडा  की  संहिताशओं  के  श्रनुसार  कोर्ट-मार्शल  के  निर्णयों  के  विरुद्ध

 उच्च  स्यायालय  में  श्रपील  करने  का  श्रधिकार  नहीं  है
 ।

 परन्तु  थल  नौसेना
 ग्रौर

 वायु
 सेना  कोट  मार्शल  से  श्रपीलों  की  सुनवाई  के  लिए  कोर्ट-मार्शल  )

 1951
 द्वारा

 ब्रिटेन  में  कोर्ट-माशंल  भ्रपील  कोटे  स्थापित  की  गई  ।

 थल
 सेना  नौसेना  श्रौर  वायु  सेना  श्रधिनियमों  के  और  उनके  श्रधीन  बने  नियमों  के  seat

 निर्धारित  क्रियावधि  के  श्रनुसार  कोर्ट  मार्शल  की  कार्रवाई  विवरण  के  रूप  में  श्रौर  जहां  श्रावश्यक
 समझी  जाती  है  लिखी  जाती  है  ।

 WIDENING  OF  NATIONAL  HIGHWAY-30

 AN
 4707.0  SHRI  CHANDRADEO  PRASAD  VERMA:  Will  the  Minister  of  SHIPPING
 D  TRANSPORT  be  pleased  state :
 (a)  whether  the  N  ational  Highway-30  from  Danapur  to  Arrah  is  wide  enough  only  for

 one  motor  vehicle  at  a  time:  and
 (0)  if  ०

 this  regard  ?
 9,  the  time  by  which  it  18.0  be  widened  to  remove  the  difficulties  being  faced  हग

 TE  IE  MINISTER  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI  CHAND  RAM):  (a)  &
 (७)  Danapur-Arrah  reach  of  the  National  Highway  No.  30  is  mostly  single-lane
 (carri  ageway  of  3.5  feet—and  earthern  0  rms)  and  somewhat  inadequate  for  the
 traffic.  Improvements  including  widening  to  2-1

 ह
 are  difficult  because  of  the  inadequate
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 नन

 land  width  and  heavy  ribbon  development  on  either  side  and  because  of  the  low  profile  which
 Tesults  in  submergences  at  several  places  by  the  rivers  Ganga  and  Sone.  In  the  first  phase
 anew  alignment  from,  Patna  to  Bhita  south  of  the  railway  line  is  under  investigation.

 ACTION  AGAINST  VEHICLES  DRIVERS  FOR  NOT  CHARGING  RENT  ACCORDING
 TO  METRE

 74708.  SHRI  GOVIND  MIRI:  Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND  TRANSPORT  be
 pleased  to  state  :

 (2)  whether  Government  propose  to  take  ‘strict  action  aaginst  various  vehicle  drivers  in
 Delhi  who  do  not  charge  hire  according  to  the  metre  and  charge  arbitrary  hire  by  showing
 the  metre  defective;

 (b)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  to  ply  local  buses  from
 railway  stations  to  city  and  back  in  Delhi  in  the  near  future;  and

 (८)  if  50,  by  what  time  it  is  likely  to  be  implemented  ?

 THE  MINISTER  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI  CHAND  RAM)  :  (a)
 Under  Section  112  of  the  Motor  Vehicles  Act,  1939  and  Rule  4.37  2(e)  of  the  Delhi  Motor
 Vehicles  Rules,  a  driver  of  a  Taxi  or  a  three-wheeler  scooter  is  liable  to  be  prosecuted  for
 demanding  or  accepting  fare  in  excess  of  the  amount  to  which  he  is  legally  entitled.  Strict
 action  is  being  taken  by  Delhi  Administration  aaginst  those  drivers  of  taxis  and  auto-
 rickshaws  who  are  found  to  have  contravened  the  above  provisions.

 (b)  &  (c)  The  Delhi  Transport  Corporation  is  already  operating  a  large  number  ef  bus
 services  from  Delhi  Main  Railway  Station  to  various  localities  in  the  city.  New  Delhi  Railway
 ‘Station  is  well  connected  with  mini  bus  services  which  originate  from  or  terminate  at  the
 Railway  Station.  The  Hazrat  Nizamuddin  Railway  Station  is  also  connected  by  three
 D.T.C.  routes.  All  these  services  are  considered  to  be  adequate  to  meet  the  present  traffic
 and  there  is  no  proposal  to  introduce  any  additional  but  services  from/to  Railway  Stations.

 STEPS  FOR  INCREASING  EFFICIENCY  OF  DRIVERS

 74709.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  564  on  16th
 November,  1977  regarding  profit  and  loss  of  D.T.C.  and  state

 (a)  the  details  of  short  term  and  long  term  measures  proposed  to  be  introduced  by
 the  Delhi  Transport  Corporation  to  increase  the  overall  efficiency  of  their  drivers  in  order
 to  check  the  increasing  losses;  and

 (b)  whether  Government  have  gone  into  the  details  of  causes  due  to  which  such  heavy
 losses  are  being  incurred  and  whether  Government  have  decided  to  take  concrete  action  to
 check  these  losses  completely  ?

 THE  MINISTER  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI  CHAND  RAM)  :  (a)
 The  iosses  of  D.T.C.  are  not  attributable  to  the  driving  habits  of  its  drivers.  However,  the
 Corporation  is  taking  measures  to  improve  the  standard  of  performance  of  its  drivers.  These
 include  recruitment  of  drivers  having  three  years’  experience  of  driving  heavy  motor  vehicles,
 training  of  drivers  in  the  Training  School  of  the  Corporation,  before  they  are  formally  ap-
 pointed  and  assigned  duties  on  the  line,  medical  examination,  including  checking  of  visual
 acuity  of  new  entrants,  payment  of  incentives  to  drivers  who  have  accident  free  record,
 educating  them  while  at  the  steering  and  organising  refresher  courses  for  those  found  to  be
 deficient  in  performance.  Special  squads  have  been  formed  to  check  the  performance  on
 line,  of  drivers  having  faulty  driving  habits,

 (b)  The  main  reasons  for  the  losses  of  the  Corporation  are  uneconomic  fare  structure
 and  high  cost  of  operation.  Proposals  of  the  Corporation  for  revision  of  the.  fare  structure
 for  city  services  to  reduce  the  losses  are  under  consideration.  Efforts  are  also
 being  made  by  the  Corporation  to  improve  its  fleet  utilisation  and  general  operational
 efficiency.

 सीमेंट  उद्योग  का  व्यापक  श्रध्ययन  करने  के  लियें  समिति

 4710.
 श्री  नरेन्द्र  सिंह

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कपा  करेंगे

 कि

 क्या  सीमेंट  उद्योग  का  व्यापक  श्रध्ययन  करने  के  लिये  एक  समिति  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
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 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ak

 समिति  की  स्थापना  sat  तक  की  जाएगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  :  से  सीमेंट  उद्योग

 की  व्यापक  संवीक्षा  करने  हेंतु  उच्च  स्तरीय  समिति  की  नियुक्ति  पर  सरकार  सक्रिय  रूप
 a

 विचार  कंर  रही  है  ।  समिति  के  लिए  विचारार्थ  विषयों  में  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  सीमेंट

 का  लागत  ढांचा  तथा  कारखाने  से  निकलते  समय  कौ  कीमतों  का  दुबारा  श्रध्ययन  करना  शामिल

 है  ।  श्रतिरिक्त  क्षमता  निर्माण  करने  तथा  उत्पादन  को  श्रधिकतम  करने  को  प्रोत्साहन

 देने  के  श्रभ्युपायों  का  भी  श्रध्ययन करेगी  ।  समिति  के  शीघ्र  ही  गठित  किये  जाने  की

 परमाणु  परियोजनाश्रों  तथा  aaifan  aaral  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 4711.  श्री
 सरत  कार

 :
 परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  छठी  पंच  वर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  परमाणु  sat  विभाग  ने  परमाणु

 परियोजनाओं  तथा  वैज्ञानिक  सेवाओं  श अरार  अनुसंधान  के  लिये  way  संशोधित  वित्तीय  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किये  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ak  उस  पर  क्या  fata  किया  गर्या

 ह ै?

 प्रधानमंत्री  मोरार  जी  :  तथा  हां  ।  इस  विभाग  द्वारा
 श्रगली  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  लिए  शामिल  की  जाने  वाली  परियोजनाश्रों/स्कीमों

 के

 संबंध  में  जो प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  उन  पर  ast  योजना  श्रायोग  के  साथ  विचार

 विमश  होना  बाकी  है
 ।  इस  स्थिति  में  जबकि  प्रस्तावों  पर  विचार  होना  बाकी

 इस
 बारे  में  कोई  विवरण  दे  सकना

 उसका कोई  लाभ  नहीं
 होगा  ।

 COMPLAINT  AGAINST  CHAIRMAN  OF  N.T.C.

 4712.  SHRI  PHOOL  CHAND  VERMA  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased to  state

 (a)  whether  Government  have  received  complaints  and  memorandum  against  the  Chair-
 man  of  National  Textile  Corporation  from  the  public  representatives  and  the  citizens;

 (b)  if  so,  the  full  details  of  the  complaints  made  against  him;  and

 (c)  the  action  taken  so  far  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MI  NISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI  ABHA
 MAITI)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 ISSUE  OF  CASTE  CERTIFICATES  TO  S.  &  5.  IN  DELHI

 4713.  5
 to  state

 HRI  RAM  BILAS  PASWAN  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased

 (a)  whether  the  the tne  डपट  ure इ  aha  Awwda  d  Castes  and  Scheduled  Tribes  of  th.
 various  States  are  e

 persons  belonging  to
 xXperiencing  great  difficulties  in  getting  caste  certificates  in  Delhi;  and

 (b)  if  not,  the  rules  governing  the  issuing  of  caste  certificates  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI

 DHANIK  LAL  MANDAL)  :  (a)  and  (b)  Under  the  provisions  of  the  Constitution
 (Scheduled  Castes)  (Union  Territories)  Order,  1951,  only  members  of  the  castes  specified
 in  relation  to  Delhi  as  Scheduled  Castes  and  resident  therein.can  be  issued  Scheduled  Caste
 certificates  by  the  competent  authorities  in  Delhi.  The  term  ‘resident’  connotes  the  permanent
 residence  of  a  person  on  the  date  of  notification  of  the  Presidential  Order  specifying  his
 caste/tribe  as  Scheduled  Caste  or  Scheduled  Tribe  in  relation  to  his  State/Union  territory.
 Since  the  Scheduled  Castes  in  relation  to  Delhi  were  notified  on  20-9-1951,  any  person  who
 migrated  to  Delhi  after  that  date  cannot  be  treated  as  a  Scheduled  Caste  of  Delhi.  There
 are  no  Scheduled  Tribes  specified  in  relation  to  Delhi.

 नालीदार  मोडियम  कागज

 4714  श्री  बालसाहिब  बिरखे  पाटिल :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकार
 को

 पता  है
 कि

 कागज  उद्योग  को  विशेषतया  नालीदार
 मीडियम

 कागज  के  बारे  में  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  यह  संकट  लम्बे  समय  तक  AK

 इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  का

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  )  :  सरकार  को  इस  बारे

 में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है
 कि

 नालीदार  मीडियम  कागज  के  बारे  में  कागज  उद्योग  को
 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 श्र  प्रशन  ही  नहीं  उठते  |

 IMPLEMENTATION  OF  DECISIONS  OF  THE  OFFICIAL  LANGUAGES  IMPLEMEN-
 TATION  COMMITTEE

 4715.  SHRI  RAM  PRASAD  DESHMUKH  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  official  languages  Implementation  Committee  has  been  set  up  in  his
 Ministry  /Department;

 (0)  if  so,  the  dates  on  which  it  held  its  meeting  in  1977  and  the  decisions  taken
 therein;

 (c)  the  number  of  decisions  fully  implemented  so  far;  and

 (d)  the  reasons  for  the  delay  in  implementing  the  remaining  ones  ?

 The  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY,  (SHRIMATI  ABHA
 MAITI)  :  (a)  to  (d)  Yes,  Sir.  The  Official  Languages  Implementation  Committee  in  the
 Department  of  Industrial  Development  met  in  the  year  1977  twice  on  5-5-77  and  18-10-77,
 Its  major  conclusions  related  to  posting  of  Hindi  knowing  staff  in  Sections,  supply  of  Hindi
 Typewriters,  re-circulation  of  list  of  commonly  used  phrases  in  Hindi  for  official  purposes,
 bilingual  marking  on  the  products  manufactured  by  the  Public  Sector.  Undertakings,  consti-
 tution  of  a  sub-committee  to  look  after  the  progressive  use  of  Hindi  etc,  Such  a  committee
 in  the  Department  of  Heavy  Industry  met  during  the  year  1977  once  on  3-11-77.  Its  con-
 clusions  related  to  re-survey  of  the  officer/employees  having  working  knowledge  of  Hindi,
 training  in  Hindi,  appointment  of  a  Hindi  Officer,  issue  of  all  circulars,  general  orders  bi-
 lingually  etc.

 ्  these  suggestions  have  been  implemented.  Those  remaining  are  at  various
 stages  of  implementation.
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 WORKING  CAPITAL  OF  M/s.  MOHAN  MEAKINS  GHAZIABAD

 4716.  SHRI  RAM  DHARI  SHA  भ्  अ  अचक  Will  the  Minister  OL of  IND LINDL  USTRY  be  pleased
 to  state

 (a)  the  working  capital  of  M/s.  Mohan  Meakins,  Ghaziabad  on  the  31st  March,  1977

 and  on  3151  December,  1977;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  new  licences  have  been  issued  by  the  Janata  Government
 to  this  firm  for  expansion  of  their  business  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY.  INDUSTRY  (SHRIMATI  ABHA
 liabilities MAITI)  (a)  Working  capital  on  the  31st  March  1977  (current  assets  less  current

 930.9 and  provisions)  as  per  the  latest  Balance  Sheet  of  the  Company  works  out  to  Rs
 ilable. lakhs.  Information  regarding  the  working  capital  on  31st  December  1977  is  not  ava

 (b)  One  Industrial  Licence  was  issued  to  the  company  for  a  capacity  of  3000  M.
 of  Canned  fruits  and  Vegetable  products,  etc.  on  29th  April  1977.

 प्रफ  तया  प्रायोगिक  बालासोर  में  सिविलियन  औद्योगिक  पदों  का  बदला  जाना

 4717.  श्री  शिवाजी  पटनायक  क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  के  श्रस्तगंत  श्रनुसंधान  श्रौर  विकास  मुख्यालय  को  प्रूफ  तथा

 प्रायोगिक  बालासोर  में  सभी  सिविलियन  श्रौद्योगिक  पदों  को  सैनिक  योद्धा  पदों

 में  बदलने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हनना

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 यदि  यह  प्रस्ताव  लागू  हो  जाता  है  तो  इससे  लगभग

 700  सिविलियन  कार्मचारी  फालतू

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  प्रस्ताव  के  कारण  व्यापक  श्रसन्तोष

 होना  शुरू  हो  चुका  श्रौर

 इस  प्रस्ताव  के  प्रति  सरकार  की  प्रतिक्रियां  क्या है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  tt  )  +  जी  हां
 ।

 यह  केवल  एंक  प्रस्ताव  है  जो  जांचे

 के  लिए  प्राप्त कि  है  ।

 जी  at.

 अभी  तक  कोई  सुचना  नहीं  मिंली

 इस  तरह  के  की  क्रियान्वित  करने  के  परिणामों  की  सरकार  को पुरी
 कारी  है  ।  इसलिए  सभी  संबंधितों  के  परामर्श  से  इंसकी  विस्तार  से  जांच  की  जा  रही है  |

 अल्पसंख्यक  श्रायोग

 4718.
 श्री  ब्रेलेवर्तें  सिंह  creat feta an :  क्या  गृह  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 किस  को  श्रल्पंसंख्यक॑  आयोग  का  acer  नियुक्त  किया  गया

 क्या  इस  ata  में  सभी  श्रल्पसंख्यंक  समुदायों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गंया

 श्रौर

 यदि  किसी  श्रल्पसंख्यक  समुदाय  को  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  है  तो  क्या
 a

 कारण  हं
 ?
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 —  ne  ey

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  से

 लिखित  व्यक्तियों
 को

 श्रल्पसंख्यक  श्रायोग  में  नियुक्त  किया  गया  है  श्रौर  वे  सभी  श्रल्पसंख्यक

 समुदायों के  व्यक्ति  हैं  :--

 (1)  श्री  एम०  अ्रार०  मसानी  ग्रध्यक्ष

 (2)  श्री  न्यायमूर्ति  एम०  श्रार०  ए०  अंसारी  सदस्य

 (3)  श्री वीं०  वी०  जोन  सदस्य

 ्रायोग  एक  कार्यकारी  निकाय  होगा  जो  सभी  श्रल्पसंख्यकों  के  उचित  हितों  को  ध्यान  में

 रखेगा  ।  जहां  तक  यह  बात  सुनिश्चित  इससे  कोई  श्रन्तर  नहीं  पड़ता  कि  क्या  सभी

 संख्यकों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  भझ्रथवा  नहीं  |

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  राहत

 4719.  श्री  sata  बसु  :  क्या  योजना  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 me
 क्या  उनका  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  1978-79  के  बजट  में

 घोषित  की  गई  उस  नई  योजना  की  श्रोर  दिलाया  गया है  जिसमें  50  रु०  प्रति  माह  की  दर

 से  बेरोजगार  व्यक्तियों  कों  बेरोजगारी  राहत  देने  की  है

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया

 क्यां  केंद्रीय  सरकार  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 सहायता  देने  पर  विचार  करेगी  ;

 क्या  केंद्रीय  सरकार  सभी  राज्य  सरकारों को  सलाह  देगी  कि  वे  इसी  प्रकार की
 योजनाओं  को  श्रौर  कार्यान्वित  श्रौर

 यंदि  तो  उसके क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधानमंत्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )
 :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  वर्ष  1978-79

 में  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  सहायता  की  स्कीम  के  संबंध  में  कोई  पत्र  नहीं  प्राप्त

 om है  ।

 ate
 प्रश्न  उपस्थित नहीं  होते  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सरकार  ag  श्रनुभव  करती  कि  बेरोजंगारी  सहायता  की  श्रदायगी से  बेरोजगारी

 की  समस्या हल  नहीं  होगी
 ।

 श्रावश्यक॑  यह  है  कि  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  श्रानुग्रंहिक  सहायता
 की

 बजाए  लाभप्रद  रोजगार  दिया  जाए  ।  विकास  योजना  के  aaa  चरण  का  प्राथमिक  उद्देश्य

 होगा  लगभग  दस  वर्षों  में  बेरोजगारी  श्रौर  काफी  कुछ  wet  रोजगार  को  दूर  करना
 ।  1978-

 83  की
 पंचवर्षीय  योजना  जिसको  इस  समय  योजना  श्रायोग  द्वारा  भ्रंतिम  रूप  दिया  जा

 रहा  प्राथमिक  उद्देश्यों  में  से  एक  उद्देश्य  होगा  भ्रर्थ-व्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  रोजगार

 के  पर्याप्त  श्रवसर  उत्पन्न  करना  |  रोजगार  की  सबसे  श्रधिक  क्षमता  विस्तारित  सिंचाई  के  माध्यम

 से  गहन  कृषि
 शर

 डैरी  बागवानी  श्रौर  वन  उद्योग  ग्रामीण  निर्माण-कार्य  ate  कुटीर
 व

 लघु  उद्योगों जैसे  संबंद्ध  कार्य-कलापों में  है  ।  श्राधारभूत  विद्युत  उत्पादन  श्रौर  कृषि
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 निवेशों  की  व्यवस्था  तथा  सेवा  क्षेत्र  में
 निवेशों  के  gra  भी  नए  रोजगार  उत्पन्न  किए

 केन्द्रीय  और  राज्य  योजनाओं में  निवेश  की  प्राथमिकताओं को  योजना के  समग्र  उद्देश्यों के

 रूप  उपयक्त  रूप  में  परिशोधित  किया  जाएगा  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  भ्रपनाये  जा  रहे  भ्रष्ट  तरीकों  को  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वारा  जांच

 4720.  डा०  सुब्रामनियम  स्वामी  :
 क्या  गृह  मंत्री  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 द्वारा  अपनाये  जा  रहे रहे  भ्रष्ट  तरीकों  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  के
 बारे  में  1

 मार्च
 1978  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  123  के  उत्तर  के  सबंध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  ade
 भुगतान

 के

 बारे  में  प्राथमिक  जांच  कार्य  किस  तारीख  को  are  किया  गया  श्रौर

 केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  उद्योग  मंत्री  को  यह  किस  तिथि  को  बतया  था  कि  भारत

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  श्रथवा  उसके  श्रधिकारियों  ने  लिबिया  सउदी  अरब  के  साथ

 हुये  करारों के  लिये  कोई  अवध  भुगतान  नहीं  किया था
 ?

 ब्यूरो  द्वास गह  मंत्री  चरण  fag) :  केंद्रीय  अ्रन्वेषण

 27-8-1977  को  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  तथा  oral  के  विरुद्ध  3  श्रारोंपों  के  संबंध

 में  एक  मामला  दर्जें  किया  गया  था
 ।

 इनमें  से  पहले  दो  श्रारोप  लिबिया  तथा
 मलेशिया  में

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  ठेकों  के  संबंध  में  कथित  अवध  भुगतान  किए  जाने  के

 बारे  में  थे
 ।

 प्रारंधिक  जांच  के  दर्ज  किए  जाने  के  बाद  भारी  उद्योग  के  सचिव
 ने

 पहले  दो
 झारोपों  के  संबंध  में  कुछ  बातों  को  स्पष्ट  किया  श्रौर  उसके  बाद  यह  निर्णय  किया  गया  कि

 फिलਂ

 हाल  जांच  केवल  श्रारोप  संख्या  3  के  संबंध  में  की  जाएगी  ।  उपर्युक्त  बातों  को  देखते  हु

 केंद्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  24-11-1977  को  मंत्रालय  को  सुचित  किया  कि  वे  पहले

 दो  श्रारोपों  के  संबंध  में  कोई  जांच  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 COMMITTEE  APPOINTED  TO  ASCERTAIN  STATEWISE  NUMBER  OF  S,C.  AND  5.1

 4721,  SHRI  LALJI  BHAL :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state
 द

 (a)  whether  Government  have  recently  taken  a  decision  and  app  ointed  a  committee  to

 ascertain  the  state-wise  number  of  Scheduled  Castes  and  Tribes  and  also  the  act  ual  number

 of  such  persons;

 (b)  if  so,  the  progress  actually  made  by  the  Committee  in  this  regard  and

 (c)  the  time  by  which  this  Committee  will  submit  its  final  report  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  (a)  No,  Sir

 (b)  and  (c)  In  view  of  (a)  above,  the  question  does  not  arise

 मिनी  कम्प्यटर  नीति

 4722.  श्री  पी०  एस०  रामलिंगम  :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करग

 किः

 बनाई  गई  बताई  वाली  कम्प्यूटर  नीति  का  विवरण  क्या  है

 और
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 बड़े  तथा  लघ  क्षेत्रों  के  बीच
 उसके  निर्माण  का  प्रस्तावित  विवरण  क्या  है  ?

 प्रधानमंत्री  मोरारजी  :  तथा  इसके  विकास  के  लिए

 कार  की  नीति  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  तथा  उसकी  शीघ्र  ही  कर  दी

 जाद्दगी  ।

 CONFERENCE  ON  PROBLEMS  OF  EXPLOITED  SECTIONS

 4723.  SHRI  ROOP  NATH  SINGH  YADAV:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  hold  in  the  near  future  a  conference  to  go  into
 the  problems  of  the  exploited  sections  of  society  and  to  find  solution  thereof  like  the  All
 India,  Official  Languages  Conference  held  in  Delhi  during  this  month;  and

 (b)  if  so,  when  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  (a)  No,  Sir.  ्

 (b)  The  Government  are  aware  of  the  problems  of  the  weaker  sections  of  the  society
 and  these  are  kept  under  constant  review.

 पुराने  जहाजों  तथा  मालवाही  जहाजों  का  खरीदा  जाना

 4724.  श्री  के०  राममूति  :  व्या  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  बौरान  140000  जी०  श्रार०  टी०  के  18  पुराने

 जहाजों  तथा  मालवाही  जहाजों  को  खरीदा  गया

 यदि  तो  पुराने  जहाजों  तथा  मालवाही  जहाजों  को  खरीदने के  क्या  कारण

 श्रौर

 पुराने  माल  की  खरीद  के  परिणामस्वरूप  कितनी  राशि  की  बचत  हुई  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  चालू  वित्त  वर्ष  में  लगभग

 1,20,000  जी०  टी०  के  13  बरते  हुए  लाइनर  त्रौर  भारी  मालवाहक  जहाज  प्राप्त

 किए गए  हैं  ।

 att  वरते  जो  काफी  दिनों  तक  चलते  हैं  की  खरीद  में  ATT ST aX

 कम  पूंजी  लगती है
 ।

 इन  जहाजों  से  भीਂ  तुरन्त  लाभ  मिलना  हो  जाता  क्योंकि ये
 सीधे  लगाए  जा  सकते हैं  ।

 इसके  इस  समय  वरते  हुए  जहाजों  की  कीमतें  चितताकर्षक

 है  ।  परन्तु  समस्त  बचत  की  प्रमात्रा  बताना  कठिन  है  क्योंकि  यह  जहाज  के  भाड़ा

 मारकेट  ह्लालात  इत्यादि  जँसी  श्रनेक  बातों पर  निर्भर  है  ।  लेफक्रिन  फायदा  जहां  तक  धन

 लगाने  का  प्रश्न  है  40  से  60  प्रतिशत  के  बीच  होने  का  श्रंदाजा  है  ।

 आनन्द  माग
 पर  लगाये गये  श्रारोपों  को  जांच  पड़ताल  करने के  लिये  प्रस्ताव

 4725.  श्री  दी०  एं०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ae  मार्ग  के  उस  प्रस्ताव  की  श्रोर  दिलाया  गया  है
 जिसमें  उन्होंने  कहां  है  कि  उन  पर  जो  श्रारोप  लगाये  हैं  ये  उनकी  जांच  कराने  लिये
 तैयार  भ्रौर
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 यदि  तो  इस  सुझाव के  प्रति  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  z
 ?

 |  है

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मण्डल :  सरकार  ने
 एक

 प्रस
 रिपोर्ट  देखी

 है
 कि  oa  मार्ग  fear  तथा  तोड़फोड़  के  हाल  की  वारदातों  में  उसका  हाथ

 होने  संबंधी  ade  की  न्यायिक  जांच  का  स्वागत  करेगा  ठ श्रार  वह  ऐसी  जांच  का  विरोध

 नहीं  करेगा  क्योंकि  इससे  wae  श्रपराधियों  का  पता  लग  सकेगा  ।

 )  हिसा  तथा  तोड़फोड़  की  घटनाओं  के  बारे  में  विशिष्ट  मामले  चलाए  गए  ह  !

 इन  घटनाश्रों  में  आनन्द  मार्ग  का  हाथ  होने  का  निर्णय  जांचपड़ताल  तथा  बाद के  मुकदमों
 के

 परिणाम  से  किया  जा  सकेगा  ।  इस  समय  इस  मामले  में  कोई  श्राम  तहकीकात  श्रावश्यर्क  नहीं

 समझी  जाती  है  ।

 झन्दमान  द्वीप  समह  से  बरामद  गोला  बारूद

 4726.  श्री  लाल  गप्त  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  oem  द्वीप  समूह  से  बड़ी

 मात्रों  म॑ं  जिसमें  खतरनाक  बम  भी  शामिल  बरामद  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ate  किस  प्रकार  का  गोला-बारूद  भूमि  4

 दबाया  गया  था

 उसे  निकालने  पर  कितनी  धन-राशि  व्यय  की  श्रौर

 सरकार  ने  गोला  बारूद  के  बारे  में  कोई  जांच  की  यदि  तो  उसे

 वहां  किसने  दबाया  ar  ate  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मंडल  से  पोर्ट  ब्लेयर

 के  निकट
 1977  में  वर्षा

 ऋतु  के  दौरान  भू-स्खलन के  बाद  गोलाबारूद  का  एक  ढेर

 देखा  गया  जिसमें  जापान  के  पुराने  बम  थे  ।  श्रभी  तक  वहां  खुदाई  प्रारम्भ  नहीं  की  जा  सकी

 है  क्योंकि  गोलाबारूद  हटाने  से  पूर्व  कुछ  सावधानी  बरतनी  पड़ती  है  ।  बमों  का  निपटान

 करने  वाली  सेना  की  यूनिट  गोला  बारूद  का  निपटान  करने  म  लगी  हुई  है  ।

 अ्ान्घ्  में  चना  पत्थर  पर  mienfta  सीमेंट  संयंत्र  को  स्थापना

 4727.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  भारतीय  सीमेंट  निगम  में  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करके  आंध्र

 म  चूना  पत्थर  के  निक्षेपों  का  उपयोग  करने  के  लिये  योजना  तयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रताय  सीमेंट उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्राभा
 :

 से

 तेंदू  भ्रार  अ्रदिलाबाद  में  चार-चार  लाख  मी०  टन  क्षमता  के  तीन  सीमेंट  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  येरगन्तला  परियोजना  पर  कार्य  चल  रहा  है  कितु  तेन्ट्र  atk

 भ्रदिलाबाद  की  दो  परियोजनाओं  में  कार्य  श्रभी  प्रारम्भ  नहीं  gor  है  ।  तेन्द्रर
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 भर  अदिलाबाद  की  इन  तीनों  choral  की  स्वीकृत  परियोजना  लागत  1542

 लाख  Go,  1683  लाख  रु०  श्रौर  1603  लाख  रु०  है  |

 दूर  तक  मार  करने  वाले  लड़ाकू  विमान  की  खरीद

 4728.  डा०  मुरलों  मनोहर  जोशी  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  सरकार
 ने

 रक्षा  सेवाओं  के  लिए  तक  मार  करने  वाले  लड़ाक  विमानों

 की  खरीद  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  ्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  मोटी  बातें  क्या  हैं  ait  ऐसे  विमान  का  नमना  भारत  में

 ही  विकसित  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 रक्षा  Hat  जगजीवन  राम )  शौर  इस  तरह क ेके  विमान  खरीदने
 के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ।  हमारे  जो  दल  श्रन्वेषणात्मक  विचार-विभें

 के  लिए  फ्रांस प्रौर  ब्रिटेन  के  दौरे
 पर

 गए  हुए  थे  वे  हाल  ही  में  वापस  ग्राए  हैं  ।

 उनकी  रिपोर्टों  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ग्रन्तिम  fata  लेगी

 जापान  c faqate  से  जहाजों  को  खरीद

 4729.  श्री  विनोद  भाई  शेठ  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 गत  पांच  वर्षों  में  कितने  जहाज  खरीदे  गए  थे

 इनमें  से  कितने  जहाज  जापान  से  खरीदे  गए  थे

 = जापान  से  कितने  frost  ने  जहाज  भारत  को  सप्लाई  किए  1.0

 क्या  जापान  से  खरीदे  गए  जहाज  केवल  एक  शिपथाडे  के  ही  श्रौर

 (=)  यदि  तो  एक  ही  शिपधार्ड  को  संरक्षण  देने  के  कौन-कौन
 हर

 मानदड

 लगा  किए  गए  हूँ  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  राम )  157  |
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 (  )  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उद्योगों  मत्य  बढ़ाने  के  विरुद्ध  चेतावनी  देना

 4730.  श्री  शंकर  fag  जी  वाघेला  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 परों  को  चेतावनी  दी  है  कि  यदि  वे  मूल्यों  को  बढ़ाने क्या  सरकार  ने  कागज  f

 का  प्रयास  जारी  रखते  हैं  और  कुछ  किस्मों  के  उत्पादन  पर  रोक  लगा  कर  कृत्रिम  कमी

 ्
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 उत्पन्न  करते  हैं  तो  सरकार  को  उद्योग  पर  Asa  लगाने  के  लिये  कठोर  कार्यवाही  करनी

 पड़ेगी  ;

 इस  चेतावनी  के  प्रति  कागज  उद्योग  की  प्रतिक्रिया  कया  है

 कागज  उद्योग  को
 दी  गई  उपरोक्त

 चेतावनी  के  बाद  स्थिति  में  fea  सीमा  तक

 सुधार  हुमा  श्रौर

 सरकार  की  इस  चेतावनी  पर  कागज  उद्योग  द्वारा  कोई  ध्यान  न  दिये  जाने  की

 स्थिति  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  )
 :  से  कागज  की

 कीमतों  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  सरकार  उद्योग  को  किसी  पर्याप्त  औचित्य  के
 बिना

 कीमतों  में  एक  पक्षीय  वृद्धि  करने  से  निरुत्साहित  करती  रही  सरकारी  परामर्श  के  बिना

 कुछ  मिलों  द्वारा  कीमतों  में  की  गई  वृद्धि  के  बारे  में  सरकार  की  श्रप्रसन्नता  कागज  उद्योग

 1978  में  श्रायोजित  बैठक  में  बताई  गई  थी  काफी  हद  तक  उद्योग  ने  सरकार  के

 निदेशों  का  पालन  किया  है  ।  किन्तु  कुछ  मिलों  ने  कीमतों  में  वृद्धि  की  है  शौर  इस  मूल्य  को

 उचित  प्रमाणित  करने  की  कोशिश  की  है  ।

 कागज  1978,  8  1978  को  जारी  किया  जा

 चका  है  उसमें  भ्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  भी  है  कि  25  मी०  टन  प्रतिदिन  तथा

 उससे  श्धिक  श्रधिष्ठापित  क्षमता  पेपर  मिल  श्रपने  कुल  उत्पादन  का  30  प्रतिशत  तक

 व्हाईट  प्रिंटिंग  पेपर  का  उत्पादन  करेंगे  ।  तंथा  लिखाई  एवं  छपाई  की  5  श्रन्य  सामान्य  किस्मों

 श्रथवा  रंगीन  छपाई  का  ड्प्लिकेटिंग  श्राफसेट  या  लीथो  कागज

 तथा  टाइपिंग  के  कुल  उत्पादन  का  कम  से  कम  33  प्रतिशत  तक  उत्पादन  करेंगे

 जिसमें  क्रीमलेड  भ्रथवा  वोव  पेपर  20  प्रतिशत  से  कम  नहीं  इससे  यह  श्राशा  की
 जाती

 की
 n

 उपलब्धता  में  वृद्धि  होगी  तथा कि  साधारण  प्रयोग  में  राने  वाली  कागज  की  किस्मों

 इसके  फलस्वरूप  मूल्य  स्थिति  में  भी  सुधार  होगा  |

 विनियमन  भ्रभ्युपाय  तथा  आयात  करने  की  संभावना  के  प्रश्न  पर  वर्तमान  श्रादेश

 के  परिणाम  देखकर  विचार  किया  जाएगा  ।

 दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटना

 4731.  श्री  प्रद्युम्न  बल  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटनाश्ों  में  कार  दुर्घटनाश्रों  सबसे  अधिक

 ल् दल्ली  में  सड़क  ज ५ दुघटनाश्रा  में  कुल  कितने  व्यक्ति  मारे

 उनमें  से  कितने-कितने  व्यक्ति  बस  श्रौर  ट्रक  दुर्घटनाश्ों  में  मारे

 (4)  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 =)  कार
 दुर्घटनाओं  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  श्रथवा

 किये  st
 रहे  हैं

 !
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक लाल
 :  जी  श्रीमान  ।

 1978  के  दौरान  में  सड़क  दुर्घटना  में  694  व्यक्ति  मारे  गये  ।

 (7)

 बसों  तथा  ट्रकों  द्वारा  दुर्घटना  में  मारे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार

 |

 2191

 ट्रक--240 | 1

 यातायात  दुर्घटनाओं  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  ——

 (1)  मोटर  वाहनों  की  संख्या  में  श्रसाधारण  वृद्धि  ।

 (2)  परिवहन  का  विविध  प्रकार ।

 (3)  अ्रन्धाधुन्ध  व  लापरवाही  से  वाहन  चलाना  |

 दुर्घटनाओं  में  कमी  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं
 :

 (1)  यातायात  पुलिस  द्वारा  वाहनों  की  तेज  गति  एवं  लापरवाही  को  एकाएक  चैक

 करना  ।

 (2)  पिए  हुए  ड्राइवरों  का  पता  लगाने  तथा  सजा  देने  के  लिए  एकाएक  चैक

 करना  |

 (3)  सड़क  सुरक्षा  के  लिए  वृहत  शिक्षा  भ्रभियान  चलाया  गया  है  ।

 (4)  माल  उतारने  भ्रौर  वाहन  ठहराने  तथा  एकतरफा  प्रवेश  के  लिए  कुछ

 सड़कों  पर  रोक  लगाई  जा  रही  है  ।

 (5)  सड़कों  को  चौड़ा  करने  व  सुधारने  तथा  श्रधिक  साईकिल  पथ  बनाने  लिए भी

 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 PREPARING  TEXT  BOOKS  FOR  HINDI  TEACHING  SCHEME

 4732.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA

 be  pleased  to  state
 SHRI  ROOP  NATH  SINGH  YADAV  Lewitt

 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS

 Sche  me;
 (a)  whether  any  Committee  was  formed  for  preparing  text  books  for  Hindi  Teaching

 (b)  if  so,  the  reasons  for  Not  giving  honorarium  to  the  employees  who  have  actually
 Prepared  these  text  books;

 Co
 (c)  whether  such  an  honorarium  was  given  to  the  Member  Secretary  of  the  Review

 mmittee  of  Hindi  Teaching  Scheme;

 (d)  the  functions  of  the  Deputy:  Secretary-in-charge  of  the  scheme;
 (e)  whether  an  honorarium  has  ever  been  sanctioned  to  the  officers  working  on  this

 post;  and

 (f)  if  so,  the  expenditure  thus  incurred  by  Government  thereon  ?

 TH  E  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHAN  IK  LAL  MANDAL)  :  (a)  Yes,  Sir.  A  Committee  was  formed  in  1965  for  preparing text  books  for  Hindi  Teaching  Scheme  under  the  Chairmanship  of  Shri  Ramdhari  Singh
 Dinkar,  Hindi  Adviser  to  Government  of  India.

 73.
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 (0)  The  matter  has  become  very  old,  Government  files  are  kept  for  a  prescribed
 period  according  to  their  importance.  It  is  seem  from  the  files  available  that  the  question  of
 giving  honorarium  to  the  employees  who  had  prepared  the  material  for  the  text  books  ha
 not  been  considered.

 (c)  Yes,  Sir.  A  Committee  to  review  the  Hindi  Teaching  Scheme  was  constituted  in
 September,  1973  and  an  honorarium  of  Rs.  1000/-  was  paid  to  its  Member-Secretary.

 (d)  The  Deputy  Secretary-in-charge  of  the  Hindi  Teaching  Scheme,  being  its  head,
 looks  after  its  administrative,  educational  and  policy  matters.

 (e)  Yes,  Sir.  A_Deputy  Secretary  holding  this  post  was  paid  an  honorarium  from
 1-2-73  to  30-11-73.  This  honorarium  was  paid  to  him  for  working  as  an  Officer-in-overall

 charge.

 (f)  A  sum  of  Rs.  800/-  was  given  as  honorarium  @  Rs.  80/-  per  month.

 THEFT  CASES  IN  PORTS

 14733.  SHRI  AGHAN  SINGH  THAKUR:  Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  theft  cases  in  various  ports  in  the  country  dunce  1977;

 (b)  the  value  of  goods  stolen  and  amount  paid  as  compensation;  and

 (c)  the  arrangements  made  to  check  such  theft  cases  ?

 ‘THE  MINISTER  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI  CHAND  RAM)  :  (a)
 ‘and  (0)  The  position  regarding  the  number  of  theft  cases  at  the  major  ports  in  the  country
 during  1977  is  geiven  below

 Port  No.  of  cases  Value  of  goods
 of  theft/  stolen
 pilferage  Rs.

 158 Bombay  20,06,628  (00

 Calcutta  355  Not  available

 ‘Madras  63  12,312  (00

 Cochin  14  6,885  -00*

 Vizag  249  19,900  -00

 Kandla  Nil  Nil

 Paradip  .  23  51,059  0.0

 Mormugao  Nil
 Nil

 899  10.0 Tuticorin

 Mangalore
 Nil

 _  eeeਂ Nil

 *(For  10.0  ases  only)
 Under  the  Major  Port  Trusts  Act  ,1963,  a  Port  is  not  responsible  for  loss  of  goods  of

 which  it  has  taken  charge,  unless  notice  of  such  loss  has  been  given  within  the  prescribed
 period  of  the  date  of  the  receipt  given  ‘for  the  goods.  In  certain  cases  the  stolen  goods  are
 recovered  by  the  efforts  of  Police/security  staff.

 The  amount  paid  as  compensation  in  respect  of  various  ports  in  the  country  during  1977
 is  given  below

 ——
 Port  Amount  paid  as

 compensation

 Bombay  ज  Nil
 ‘Calcutta  28,758  -60

 Madras  Nil
 -Cochin  Nil

 Vizag  Nil
 Kandla  Nil

 Paradip  Nil
 Nil Tulicorin

 ‘Mangalore  Nil

 Mormugao  स्  दगी
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 (c)  This  is  a  continuous  process,  Measures.  such  as  induction  of  Central  Industrial

 Security  Force,  enclosing  docks  area  by  high  boundary  walls,  regulating  entry  through  gate
 passes,  keeping  strict  vigilance  Over  activities,  maintaining  the  police  patrols  in  the  area,  etc.
 have  been  taken  to  prevent  thefts  in  the  Ports.

 प्रशासनिक  सेवा  शौर  भारतीय  पलिस  अखिल  mag  सेवाश्रों  at

 समाप्त  किया  जाना

 4734.  श्री  संतोरंजन  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  भारतीय  प्रशासन

 हता  और भारतीय  पुलिस  श्रखिल  भारतीय  aarat  को  समाप्त  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  इसके  ब्यौरेवार  कारण  क्या  हैं  श्रौर  उन  पर  केंद्रीय  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सोनु  सिह  पाटिल )
 जी  श्रीमान  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  भेज  गए  ज्ञापन  की  एक  जिसमें  उन्होंने
 on

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पु  है हिच  सेवा  way  अखिल

 area  aarat  को  समाप्त  करने  का  सुझाव  दिया  है  sara  प्रश्न  संख्या  325  के  उत्तर

 म  22  फरवरा  1978  को  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  मख्य  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  उपयुक्त  सुझाव  केंद्रीय  सरकार  को  मान्य

 नहीं है  ।

 कर्नाटक  में  रायचर  जिले  में  तापीय  बिजली

 4735.  ह  राजशंखर  कोलर  क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कर्नाटक  में  रायचूर  जिले  में  तापीय  बिजली  परियोजना  सम्बन्धी  वर्तमान  स्थिति

 FAT

 परियोजना  पर  ब  तक  कितनी  धनराशि  लगाई  गई  श्र  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव

 है  ate  परियोजना  के  पूरे  होने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  श्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 बंगलौर  मे ऊर्जा  मंत्रो  पी०  रामचन्द्रन )
 मसज  मसूर  fag

 कर्नाटक  राज्य  में  रायचूर  में  210-210  मेगावाट  की  दो  यूनिटें  प्रतिष्ठापित  करने  का  प्रस्ताव

 भजा  है  ।  सरकार  परिथोजना  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 ate
 (a

 इस  परियोजना  की  श्रनुमानित  लागत  159.25  करोड़  रुपए है
 da rTAaT  रिपोर्ट  तैयार  करने  तथा  श्रन्य  विविध  मामलों  पर  1977  तक  1.5  लाख

 रुपए  की  राशि  खचे  की  गई  थी  ।  व्यवहायंता  रिपोर्ट  के  श्रनुसार  पहली  यूनिट  को  1983-
 84  तथा  दूसरी  यूनिट  को  1984-85  में  चालू  करने  का  कार्यक्रम  है  |
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 कानूम  श्रौर  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  faar<-faast  करने  के  लिये  मुख्य  मंत्रियों  को

 ग्रामंत्रण

 4736.  श्री  Fo  Mo  चेतरी  :  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कानून  अर  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  विचार-विमशे  करने  के  लिए  दिल्ली  में

 किन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  प्रामं तिर  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  ब्यौरा  बया  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  श्रौर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌

 की  बैठक  में  मुख्य  मंत्रियों  की  उपस्थिति  का  लाभ  उत्तर  मध्य  बिहार  श्रौर  राजस्थान
 के

 मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  19  1978  को  उर्द  के  संबंध  में  सरकारी  नीति  के  कार्यान्वयन

 पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  एक  श्रनौपचारिक  बैठक  की  व्यवस्था  करने  तथा  इने  राज्यों

 में  विधि  शर  व्यवस्था  तथा  प्रशासन  की  कुछ  वर्तमान  समस्याश्रों  पर  विचारों  का  श्रादान-प्रदान

 करने  के  लिए  भी  उठाया  गया  था  ।

 हिमालचल  प्रदेश  में  भाखड़ा  बांध  जलाशय  क्षेत्र  से  विस्थापित  परिवार

 4737.  श्री  रणजीत  सिंह
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  भाखड़ा  बांध  जलाशय  क्षेत्र में
 विस्थापित  कुल  कितने  परिवारों

 को  हरियाणा में  बसाने  का  विचार

 उनमें  कितने  परिवार  वास्तव  में  हरियाणा  में  ae  तक  बसाए  जा  चुके  हैं  ;

 क्या  भाखड़ा  बांध  जलाशय  क्षेत्र  विस्थापित  70
 प्रतिशत  से  श्रधिक  परिवारों

 को  5  एकड़  से  कम  भूमि  दी  गई  है  जबकि  पोंग  बांध  से  विस्थापित  प्रत्येक  परिवार
 को  16

 एकड़  भूमि  गई  ak

 यदि  तो  इस  wae  के  क्या  कारण

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  att  भाखड़ा  बांध  से  2180  परिवार

 विस्थापित  हुए  थे  ak  उन्हं  हरियाणा  में  पुनः  बसाया  गया  था  ।

 पुनः  बसाए  गए  2180  परिवारों  में  1411  थ्  लगभग  65 %  परिवारों

 को  हरियाणा  में  5  एकड़  से  कम  भूमि  श्राबंटित  की  गई  थी  ।

 भाखड़ा  बांध  के  विस्थापितों  को  भूमि  भाखड़ा  पुनर्वास  समिति  द्वारा

 की  गई  थी  ।  इस  समिति  में  ofrecer  ak  विस्थापितों  के  प्रतिनिधि  समेत

 सदस्य  शामिल  थे  ।  विस्थापितों  को  भूमि  के  श्राबंटन  का  निर्धारण  करने  के  लिए  समिति  द्वारा

 तैयार  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  यह  व्यवस्था  थी  कि  किसी  भी  विस्थापित  को  उसके

 द्वारा  पहले  जोती  गई  भूमि  से  कम  भूमि  नहीं  दी  जाएगी  बशर्तें  कि  किसी  को  25  एकड़ से
 श्रधिक  भूमि  श्राबंटित  नहीं  की  जाएगी  ।

 पोंग  बांध  के  विस्थापितों  के  संबंध  में  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  विस्थापितों  के  पुनः

 बसाने  के  लिए  मुख्य  मंत्रियों  की  समिति  को  3/4  1976  को
 हुई  बैठक  में  यह  निर्णय
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 लिया  गया  था  कि  राजस्थान  नहर  परियोजना  क्षेत्र  में  जाने  वाले  सभी  विस्थापितों  को  प्रति

 परिवार  15.625  एकत्र  लाभकर  गौर  गुजारे  योग्य  भूमि  दी  जाएगी  |

 मेससे  लार्सन  एण्ड  zat )  द्वारा  किया
 गया  कारोबार

 4738.  श्री  राममेश्वर  पाटीदार  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 1975-76  श्रौर  1976-77  1...  लार्सेन  एण्ड  टुबरो  द्वारा  कुल

 कितना  कारोबार किया  गया  ;

 इन  वर्षों में  उन्होंने  कुल  कितना  मुनाफा  श्रौर

 इन  वर्षों  में  उन्होंने कुल  कितना  कर  श्रदा  किया ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  माईति  :  से
 31

 1976

 तथा  31  1977  को  समाप्त  हुए  वर्षों  के  लिए  मैससे  ada  एण्ड  टुबरो  के  लाभ  तथा

 हानि  लेखा  के  श्रनुसार  उत्पादन  शुल्क  को  छोड़कर  वर्ष  1975-76  में  कम्पनी  को  बिक्री

 तथा  सर्विसिंग  से  69.  82  करोड़ रु०  तथा  1976-77  में  78.  12  करोड़  रु०  की  कुल  हुई

 इन  दो  वर्षों  में  amas  तथा  सविस  शुल्क  सहित  कम्पनी  की  wer  श्राय

 2.31  करोड़  रु०  TAT  3.  30  करोड़ रु०  हुई  थी  ।  इस  प्रकार  1975-76 में  कम्पनी

 को  कुल  72.13  करोड़ रु०  तथा  1976-77  में  81. 42  करोड़ रु०  हुई  थी

 कम्पनी  को  कर  से  हम्ना  लाभ  श्रौर  विकास  के  लिए  we  fora  ate  निवेश
 के  लिए  शभ्रतिरिक्त  कुल  राशि  1975-76  श्रौर  1976-77  में  8.62  करोड़ रु०

 भर  12.75  करोड़  रु०

 कम्पनी  हारा  वर्ष  1975-76  में  कुल  4.  55  करोड़  रु०  तथा  1976-77  में  6.  40

 करोड़  Bo  के  करों  का  प्रावधान  किया  गया  था  |

 बड़े  उपक्रमों  का  बन्द  किया  जाना

 4 7 3 9:  श्री  धीरेन्द्र  नाथ  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हैवी  इंजीनियरी  निगम  के  कुछ  संयंत्र  mit  तक  बंद  पड़े हुए  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ak

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  50  प्रतिशत  भ्रधिक  क्षमता का  उपयोग  नहीं

 किया  जा  रहा  है
 थ्३ प्रोर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  )  :  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हैवी  इंजीनियरी  कारपोरेशन  रांची  के  तीन  इंजीनियरी  एकक

 हैवी  मशीन  बिल्डिंग  cate  एम०  बी०  हैवी  मशीन  टूल्स  प्लांट

 एम०  टी०  wie  फाउंड्री  प्लॉट  एफ०  1977  से

 1978  की  झ्रवधि  में  यद्यपि  एच०  एम०  नी ०  पी०  में  क्षमता  का  उपयोग  50%
 अधिक  हुआ  था  लेकिन  एच०  एम०  टी०  पी०  श्रौर  Tho  एफ०  पी०  में  क्षमता  का  उपयोग

 50%  से  कम  हुमा  था  wae  कारणों से  इन
 संयंत्रों  में  क्षमता  का  कम  उपयोग  am
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 जिनमें  वर्ष  के  प्रारम्भिक  भाग  में  श्रौद्योगिक  संबंधों  में  वर्ष  भर  बिजली  की

 मित  कुछ  महत्वपूर्ण  उपकरणों  में  खराबी  श्रौर  एच०  एम०  ato  पी०  द्वारा  निर्मित  किए

 जा  रहें  मशीनी  श्रौजारों  की  मांग  में  गिरावट  सम्मिलित  है  ।

 THERMAL  AND  HYDRO-ELECTRIC  POWER
 GENERATION

 IN  M.  P.

 74740.  SHRI  SUBHASH  AHUJA  .
 SHRI  MOHAN  BHAIYA  ग

 Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased
 to  state

 (a)  the  combined  therma  1  and  hydro-electric  power  generation  capacity  of  Madhya
 Pradesh  and  the  estimated  cap  acity  thereof  in  1983-84;

 (b)  whether  after  utilization  of  the  full  capacity  of  generation  units  the  combined
 Capacity  is  far  less  than  the  normal  requirement;

 (c)  the  details  of  the  hydro  -electric  projects  proposed  to  be  sanctioned  for  Madhya
 Pradesh;

 (d)  whether  any  special  financial  assistance  has  been  provided  for  such  projects;  and

 (6)  if  so,  the  amount  thereof  2

 ther.
 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)  The  combined

 1012.5MW
 incl

 mal  and  hydro-electric  power  generation  capacity  of  Madhya  Pradesh  is
 d  the uding  the  shares  of  Madhya  Pradesh  in  the  Satpura  Thermal  Power  Station  an

 ydro  Power  Stations  in  the  Chambal  Valley.  On  the  basis  of  benefits  from  ongoing  an  d
 recently  sanctioned  power  generation  schemes  in  the  state  sector,  the  installed  generating
 capacity  in  the  state  wouid  increase  to  about  2599  MW  by  1983-84.  Government  has
 recently  approved  establ  ishment  of  the  first  phase  of  the  Korba  Super  Thermal  P  ower  Station

 600  MW  is with  an  installed  capacity  of  1100  MW  in  the  central  sector.  A  capacity  of
 expected  to  be  commissioned  by  1983-84  under  this  project.  A  share  will  be  available  to
 Madhya  Pradesh  from  this  projects  also.

 (b)  The  projections  of  demand  for  power,in  the  state  would  have  to  be  reviewed  in  the
 context  of  the  strategy  to  be  adopted  for  overall  economic  development  in  the  next  five  year
 plan  and  the  adequacy  of  power  on  the  basis  of  benefits  from  ongoing  and  sanctlone
 schemes  in  the  state  and  share  from  the  central,  sector  power  station  at  Korba  would  have
 to  be  examined.  It  is  expected  that  by  and  lare  the  state  would  be  self-sufficient  in  power
 by  1983-84.

 (c)  There  are  two  schemes,  namely  (i)  Bansagar  Multi-purpose  Project  with  an  installed
 capacity  of  455  MW  and  (ii)  Bodghat  Hydro  Electric  Project  with  an  installed  capacity  0
 500  MW  received  from  Madhya  Pradesh  authorities  for  techno-economic  approval  by  the
 Central  Electricity  Authority  and  Central  Water  Commission.

 Besides,  the  Madhya  Pradesh  authorities  had  earlier  submitted  project  reports  on  some
 hydro-electric  schemes  in  Narmada  Basin,  i.e.  (i)  Punasa  (Narmadasagar),  (ii)  Omkareshwar
 (iii)  Maheshwar  (iv)  Harinphal  (v)  Bargi  etc.  Since  the  rights  to  the  use  of  Narmada
 Waters  are  under  adjudication,  these  schemes  can  be-  processed  after  an  award  is  given
 by  the  Narmada  Water  Disputes  Tribunal.

 (d)  &  (e)  Apart  from  the  normal  central  financial  assistance  given  to  the  State  for
 implementing  its  plan  schemes,  there  is  no  separate  proposal  at  present  for  giving  any
 special  financial  assistance  for  these  projects.

 OPERATION  OF  DELHI  SATELLITE  T.V.  CENTRE  ON  PERMANENT  BASIS

 4741.  SHRI  R.  L.  P,  VERMA  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  be  pleased  to  state  the  reasons  why  arrangements  are  not  being  made  to  operate
 Delhi  Satellite  Television  Centre  from  Delhi  on  permanent  basis  when  it  is  important  and
 necessary  to  operate  it  at  Central  level  ?

 L  K THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI
 ADVANI)  :  The  Base  Production  Centre  Delhi  was  established  as  a  purely  temporary  set-up
 during  the  SITE  Experiment  which  ended  on  31st  July.  1976.  Subsequently,  Government*
 decided  to  provide  continuity  to  the  service  on  terrestrial  basis  to  the  areas  originally  covered
 by  SITE.  The  Base  Production  Centre  Delhi  has  to  provide  programme  of  2  hours
 duration  each  to  Jaipur  and  Raipur  transmitting  Cent  res  as  also  to  the  Muzaffarpur  trans-
 mitting  centre  which  will  be  commissioned  shortly.  Programme  output  of  this  magnitude

 hours)  daily  is  not  possible  from  a  single  Studio.
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 it  is
 It  has  further  been  established  that  if  contentਂ  is  to  be  reflected  in  the  programme

 necessary  that  the  transmitting  and  the  Base  Production  Centre  should  be  sited  at  the
 same  place.  The  question  of  co-siting  the  Production  and  Transmitting  Centres  in  SITE-
 Continuity  areas  is  already  under  consideration.

 मध्य  प्रदेश  में  एक  कागज  के  कारखाने  को  स्थापना

 474.0 2.0  श्री  कचरूलाल  हेमराज  जेन
 :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  बालाघाट  जिले  में  बांस  की  बहुतायत  है a
 शौर  वहां  कागज  का  कारखाना  बड़ी  सरलता  से  स्थापित  किया  जा  सकता

 क्या  वहां  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  मध्य  प्रदेश

 के  बालाघाट जिले  में  कागज का  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है

 प्रथवा  उसे  इस  बारे  में  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त हुझा

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माइंति )
 :  यह  पता  चला  है  कि

 मध्य  प्रदेश  के  बालाघाट  क्षेत्र  में  बांस  अ्रधिकता से  उपजता है  इसका  उपयोग  कागज  तथा

 गत्ता  तैयार  करने  के  लिए  किया  जा  सकता

 बालाघाट  जिले  में  कागज  का  उत्पादन  करने  के  लिए  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  की

 स्थापना  करने  हेतु  भ्रावेदन Ta  प्राप्त हुए  हैं  ।

 बालाघाट  जिले  में  विभिन्न  प्रकार  के  कागज  तैयार  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष

 45,000  मी०  टन  की  क्षमता  वाले  एक  उपक्रम  की  स्थापना  के  लिए  एक  श्राशय-पत्न  जारी

 किया जा  चुका  हैँ  श्रौर  जारी  करने  पर  विचार  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  उपलब्धता

 तथा  मध्य  प्रदेश  में  वर्तमान  मिलों  आवश्यकता  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  किया

 EXAMINATION  FOR  APPOINTMENT  OF  HINDI  OFFICERS

 4743.  SHRI  RAMJIWAN  SINGH  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Union  Public  Service  Commission  held  an  examination  in  1969  for  appoint-
 ment  of  Hindi  Officers;

 (b)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that  result  thereof  has  not  been  declared  so  far;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 ry  (d)  whether  Government  propose  to  hold  another  examination  for  Hindi  Officers  and
 so,  whether  it  is  proposed  to  hold  this  examination  before  the  result  of  the  last  examination

 is  declared  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Employees  of  the  Subordinate  Officers  were  n  ot  eligible  for  taking  the  examination
 conducted  by  the  Union  Public  Service  Commission.  An  employee  of  a  Subordinate  office

 ed  a  writ  petition  in  the  High  Court  against  this  restriction  which  was  upheld,  The
 Department  of  Personnel  have  submitted  an  application  to  file  an  appeal  in  the  Supreme

 ‘ourt  against  the  judgment  of  the  High  Court,  whic  h  is 5  till  pending  and  due  to  this  the
 Union  Public  Service  Commission  have  not  declared  t  he  results  of  the  examination.

 tariat  Official  Language  Serviceਂ (6)  The  Government  is  formulating  a  Secre
 relating  to  holding  Examination Cadre  for  Hindi  Officers,  which  will  consider  some  points

 for  selection.
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 सुवर्ण  रेखा  पर  पुल  बनाने के  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का
 केन्द्रीय

 सहायता
 के  लिये

 4744.  श्री  रोबिन
 सेन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  मुख्य  मंत्री  ने  योजना  श्रायोग  को  पत्र  लिखा  है
 जिसमें  केन्द्रीय

 सरकार  से  कुटीघाट-मिदनापुर  में  सुवर्ण  रेखा  पर  पुल  के
 निर्माण

 के
 लिए

 2.50
 करोड़  र्पयों  की  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  att  परिवहन मंत्री  राम )  :  जी  हां  ।

 चूंकि  पुल  बनने  के  बाद  राज्य  सड़क  पर  पड़ेगा  राज्य  सरकार  इससे  संबंधित

 वास्तव  इसे  पहले  ही  राज्य  योजना  में  शामिल  कर  दिया  गया है  श्ौर  1977

 78  के  राज्य  योजना  प्रस्तावों के  प्रनसार ्य  इस  कार्य  पर  कुछ  व्यय  किया  जा  चुका  है|

 राज्य  सरकार को  सलाह
 दी

 गई  है  कि  यदि  वे  इस  कार्य  को  ऊंची  प्राथमिकता देते  हैं  तो
 वे

 राज्य  योजना  में  उपयुक्त  परिव्यय  की  व्यवस्था पर  विचार  करें  ।  विशेष  कर  राज्य  सरकार

 द्वारा  शुरू  में  प्रस्तावित  7.62  करोड़  रुपये  की  तुलना  में  राज्य  योजना  में

 व्यवस्था
 की

 गई  राशि  8.  78  करोड़  रूपये  है  ।

 तीसरी  ate  चोथी  श्रेणी के  पदों  पर  भर्ती  के  लिये  श्रायु  सीमा

 4745.
 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  उदाहरणार्थ  मध्य  प्रदेश  ate  बिहार

 ने  तीसरी  श्रौर  चौथी  श्रेणियों  के  पदों  पर  भर्ती  के  लिये  श्रधिकतम  प्राय  सीमा  बढ़ाकर  क्रमशः

 28
 वर्ष  श्रौर

 30
 वर्ष  कर  दिया  है  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  इन  dart  के  लिये  श्रधिकतम

 aaa  श्रब  केवल  25  वर्ष

 क्या  सरकार  का  विचार  उस  सीमा  को  बढ़ाकर  यदि  30  नहीं  28  वर्ष

 करने
 का

 है  जिस  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  शिक्षित  बेरोजगारों  को  फ़ायदा  हो  सके  ;  aK

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :

 बिहार  सरकार
 ने

 1979
 तक  के  लिए  सभी  वर्गों  के  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  ऊपरी  श्रायु  सीमा  में  श्रस्थायी  रूप

 से
 तीन

 वर्ष
 को

 वृद्धि  कर  दी  है  राज्य  सरकार  के  श्रधीन  सभी  सेवाश्रों  श्रौर  पदों  पर
 भर्ती

 के
 श्रेणी  पदों  को  जिनके  लिए  राज्य  सरकार  ने  कोई  ऊपरी  aa  सीमा

 नि
 नहीं  की  ऊपरी  श्रायु  सीमा  को  28  वर्ष  से  बढ़ाकर  30  वर्ष  कर  दिया  है

 ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  श्रधीन  पदों  पर  af  के  लिए  ऊपरी  ag  सामान्यतया
 विभिन्न  पदों पर  सीधी  भर्ती  के  लिए  24  वर्ष से  30  वर्ष  के  बीच  श्रलग-प्रलग  होती है
 राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  में  लिपिकों  के  लिए  ऊपरी  शरायु  सीमा  25  वर्ष  से  28  वर्ष  के  बीच

 wat  होती  जबकि  अन्य  निम्नतर  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  लिये  यह  ऊपरी ma  सीमा
 23  से  45  के  बीच  श्रलग-ग्रलग  होती  है  ।
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 तथा  (3)  विद्यमान  आयु सीमाओं  में  परिवलंन  किया  जाना  सम्भव  नहीं

 क्योंकि  केन्द्रीय  सेवाओओं/पदों  पर  भर्ती  के  लिए  श्राय  सीमाएं  विभिन्न  संगत

 विशेषकर  उस  सेवा/पद  के  लिए  अपेक्षित  agar  तथाਂ  श्नुभव कीं  रखते
 समय  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।  इसका  उद्देश्य ag  करना  होता  है  कि

 सरकार  व्यक्तियों  की  सेवाएं  ऐसी  ay  पर  प्राप्त  कर  जो  संबंधित  सेवा/पद  लिये

 सर्वाधिक  saad  हो  ।

 ILLEGAL  MINING  OF  COAL

 4746.  SHRI  L.  L.  KAPOOR  :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to  state
 whether  it  is  a  fact  that  coking  coal  is  mined  illegal  and  sold  in  markets  and  thus  Steel
 Plants  of  the  country  face  difficulties  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  RAMACHANDRAN) :  According  to  the
 information  received  from  the  State  Government,  illegal  mining  operations  have  stopped
 but  it  is  possible  that  there  might  be  a  few  cases  of  illegal  mining  escaping  the  knowledge
 of  the  authorities.  No  difficulty  has,  however,  been  caused  to  the  steel  plants  on  account
 of  this.

 SUPPLY  OF  POWER  TO  INDUSTRIES

 +4747.  SHRI  GANGA  BHAKT  SINGH  :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be  please
 to  state  ः

 (a)  whether  it  has  been  pointed  out  in  the  Economic  Review,  1977-78  that  industrial
 production  has  declined  in  1977-78  due  to:  power  shortage  and  if  so,  the  names  of  the  power
 deficit  States;

 (b)  the  measures  being  taken  by  Government  to  check  wastage  of  power  used  for
 domestic  purpose;  and

 (c)  whether  Government  have  formulated  by  national  policy  to  supply  power  to  various
 fields  of  economy  and  industries  and  if  so,  the  main  features  thereof

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  (a)  Yes,  Sir.
 Shortage  of  power  has  been  indicated  as  one  of  the  reasons  for  decline  in  industrial  produc-
 tion  in  some  areas.  The  following  States  have  notified  power  cuts/restrictions  at  present  :

 Uttar  Pradesh

 Rajasthan

 J&K

 Delhi

 Mah  arashtra हि

 6.  Madhya  Pradesh

 Karnataka

 West  Bengal

 Assam

 10.  Goa.

 b  The  domestic  consumers  generally  use  power  whenever  required.  General  instruc-
 tions  and  guidelines  have  been  issued  by  State  Electricity  Boards  to  discourage  wasteful  and
 ostentatious  use  of  electricity  in  States  where  there  are  power  shortages.  Restrictions  on
 use  of  electricity  by  domestic  consumers  for  such  uses  as  air-conditioning,  neon  lights  etc.
 have  also  been  imposed  in  some  States  experiencing  serious  power  shortage.

 (c)  The  Government  has  been  taking  both  long-term  and  short-term  measures  to  ensure
 adequate  supply  of  power  to  various  fi  elds  of  economy  and  industry.  In  the  short-term
 programme,  the  main  thrust  is  on  maximi  sing  the  utilisation  of  existing  capacity  and  expedit-
 ing  the  commissioning  of  the  on-going  projects.  I  n  the  long-term,  the  Government  proposes
 to  add  18500  MW  of  additional  generating  capaci  ty  during  the  5  year  Plan  period  1978-83,
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 47  48.  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश
 :  क्या  ag  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 को

 दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  पारित  कुछ  संकल्प  मंजूरी के  लिए
 प्राप्त

 हुए  हैँ
 ;

 क्या इस  बारे  में  दिल्‍ली नगर निगम की नगर  निगम  की  स्थायी  समिति  के  geal 3 Te FS से  उन्हें  कुछ

 पत्न  प्राप्त  हुए  है ं;

 यदि  तो  उपर्युक्त  भाग  श्रौर  का  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  उक्त  h  + Y  इस  बीच  शअ्रपनी
 मंजूरी

 दे  दी

 तो  ak

 यदि  तो  प्रस्तावों  को  स्वीकार  न  करने  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम

 को  सरकार ने  कारण दिए

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 ब्रिपुरा  के  लिये  वाधघिक  योजना  नियतन  में  कटौती

 4749.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  ब्िपुरा  की  जनता  योजना  में  योजना  कें  लिए  राज्य  सरकार
 की  32.30  करोड़  रुपयों के  नियतन  की  मांग को  घटाकर  22.  70

 करोड़  रुपए  करने

 पर  व्यापक  अ्रसंतोए  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  इस  कठौती  के  an  कारण  शर

 सरकार  यह  मानती  कि  त्रिपुरा  जैसे  पिछड़े  हुए  राज्यों  के  विकास  कें
 विशेष  ध्यान  देना  श्रनिवायं है  ?

 प्रधानमंत्री  मोरारजी  :  झ्र  fage  की  1978-79

 की  वार्षिक  योजना  को  योजना  अ्रायोग “ हारा  मुख्य  मंत्री  के
 साथ

 विचार-विमशं  करके  22.  70

 करोड़  रु०  पर  श्रंतिम  रूप  दिया  गया  था  ।  1978-79  के  परिव्यय  में  1977-78  के

 मोदित  परिव्यय  से  43. 8  प्रतिशत  की  वृद्धि की  गई  राज्य के  1978-79 के  लिए
 झपने  निवल  संसाधन  ऋणात्मक  wait  5.  87  करोड़ रु०  कम  ह्

 त्रिपुरा  की  विशेष  समस्याश्रों  श्रौर  उसके  पिछड़ेपन  को  मानते  सरकार  ने
 केन्द्रीय  सहायता की  एक  विशेष  से  उदार  स्कीम  की  व्यवस्था  पहले  कर  रखी

 है  जिसके  अ्रन्तगत  राज्य  के  संसाधनों  और  उसकी  योजना  के  बीच  के  को  केन्द्रीय  सरकार

 द्वाश  सहायता  के  रूप  में  पूरा  किया  जाता  इसके  की

 एक  घटक  इकाई  के  रूप  में  त्रिपुरा  को  उत्तर-पुर्वी  परिषद्‌  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  क्षेत्रीय

 महत्व  की  परियोजनाश्रों/स्कीमों  से  भी  लाभ  पहुंचता  हैं
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 योजना  संबंधी  विकास  नीति  में  परिवर्तन

 47  50.  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  की  विकास  नीति में  परिवतन  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  विकास  दर  के  नये  लक्ष्य  क्या

 क्या  योजना श्रवधि  में  उद्योगों को  स्थगित  रखा  जायेगा
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :
 की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्ररूप

 गरीबी  के  उन्मूलन  शौर  भ्रधिक  समान  समाज  के  निर्माण  के  उद्देश्यों  की

 fem  में  पर्याप्त  प्रगति  प्राप्त  करने  की  दृष्टि से  एक  नई  विकास  नीति  प्रस्तावित की

 गई है  ।

 योजना के  प्रारूप  में  4.  प्रतिशत  वृद्धि  दर  की  परिकल्पना  निर्धारित की

 गई  वार्षिक  वृद्धि  दर  कृषि  के  लिए  3.98  उद्योगों  श्रौर  खनिजों के  लिए  6.9

 बिजली  के  लिए  10.80  निर्माण के  लिए  10.55  परिवहन

 के  लिए  6.24  प्रतिशत श्रन्य  सं  के  लिए  6.  01  प्रतिशत

 )  नहीं  ।  योजना  के  प्रारूप  योजना  के  उद्देश्यों के  भ्रनुरूप  बड़े  प्रौर  मध्यम

 उद्योगों  के  पर्याप्त  विकास  के  लिए  व्यवस्था है

 भारतीय  रूई  निगम  द्वारा  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  (gat

 को  उधार  पर  रूई की  सप्लाई

 4751.0  श्रीमती  पावंती  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  fe  फरवरी  1978  से  भारतीय  रूई  निगम  ने  राष्ट्रीय कपड़ा
 निगम  को  उधार  पर  रूई  देना  बन्द  कर  दिया

 यदि
 तो

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  भारतीय  रूई  निगम  को  देय  लगभग

 6  करोड़  रुपयों  के  भुगतान  में  विलम्ब  we  रहा

 )  यदि
 तो

 देय  राशि  का  भुगतान  न  करने  के  बारे  में  ब्यौरा  तथा  कारण  क्या

 हय

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  उच्च  अधिकारियों

 और  गैर-सरकारी  रूई  सप्लाईकर्ताश्रों ने  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न
 करने  का

 षड़यंत्र

 रचा है  भारतीय  रूई  निगम  को  उधार  पर  रूई  की  सप्लाई  बन्द  करने  को  विवश

 होना पड़
 अर

 तब  यह  श्रवसर  गैर-सरकारी  सप्लाईकर्ताश्रों को  प्राप्त  हो  जाये  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  तथा  ऐसे  श्रधिकारियों के  विरुद्ध  क्या  कोई

 कार्यवाही की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय
 मं

 राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति )
 जी  नहीं

 तथा  भारतीय रूई  निगम  को  श्रक्तूबर/नवम्बर  1977 में  लगभग  6  करोड़  रु०

 की
 राशि  का  भुगतान  किया  जाना  था  ।  wa  यह

 घटकर
 लगभग

 1.66
 करोड़  रु०  रह

 गई  है  ।
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 (7)  जी  नहीं  ।  इस  oar  ने  ada,  1976  से
 निजी

 व्यापारियों  से  कोई  रूई  नहीं

 खरीदी है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 FINANCIAL  ASSISTANCE  TO  NEWS  AGENCIES

 4752.  SHRI  RAM  SAGAR:  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  an  y  non-recurring  grant  is  being  given  for  the  rehabilitation  of  various
 units  of

 (b)  if  so,  the  amount  being  given  to  each  unit  and  the  criteria  thereof;  and

 (c)  in  case  the  Press  Trust  of  India  or  the  United  News  of  India  start  their  service
 in  the  Indian  languages,  whether  they  will  be  given  financial  or  other  assistance  as  given
 to  the  Samachar’  or  Samachar  Bharti  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (S  HRI  L.  K.
 habilitation ADVANI)  :  (a)  and  (b)  Yes,  Sir,  The  following  one  time  non-recurring  ६ <

 vance  ren  tals  to grant  has  been  given  to  the  four  news  agencies  to  cover  expenses  on  ad
 ational,  to hire  accommodation,  to  purchase  spares  required  for  making  the  teleprinters  oper
 to  re-stal pay  advance  rentals  to  the  P  &  T  Department  etc.  to  enable  the  agencies

 Operations

 (Rs.  in  lakhs)
 P.T.I.  -00

 U.N.I.  -00

 Hindustan  Samachar  4-50

 Samach  al ह काल  Bharati  3-25

 (८)  Government  would  be  willing  to  consider  financial  help  for  such  purposes.

 पश्चिम  बंगाल  श्रौर  केरल  के  हथकरघा  उद्योग  में  संकट

 4753.
 श्रो  समर  मुखर्जी

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  श्रौर  केरल  में  हथकरघा उद्योग

 गम्भीर  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  हथकरघा  उद्योग  को  कुछ  तात्कालिक  सहायता  देने

 प्रशन  पर  विचार  we

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति )
 :  केरल  सरकार  ने  4.  25

 करोड़  रुपए  मूल्य  हथकरघा  वस्तुओं  के  इकट्ठा  होने
 की  सूचना दी  जिसमें से

 हथकरघा बुनकरों  के  शीर्ष  निकाय  के  पास  2.25  करोड़  रुपए  मूल्य की
 अर

 हथकरघा
 प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  के  पास  2.  00  करोड़  रुपए  मूल्य  की  हथकरघा  वस्तुएं

 हैं  जहां तक  पश्चिमी  बंगाल का  संबंध  है  पश्चिमी  बंगाल  राज्य
 सरकार  से  गम्भीर  समस्याओं

 की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है
 ।

 श्र  भारत  सरकार  ने  जैसा  fe  सभापटल  पर  रखे  गए  संलग्न  विवरण

 में
 ~

 दिया  गया  केरल  श्रौर  पश्चिमी  बंगाल  सरकारों  को  पहले  ही  सहायता  दे  दी  है  ।
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 विवरण

 क

 ग्र
 का

 स०

 1977-78  के  दौरान  पश्चिमी  बंगाल  तथा
 केरल  राज्यों  को

 भ्रावंटित  की  गई  निधियां

 —

 पश्चिमी  बंगाल

 ES

 अनुदान  )

 1  2

 ES  ee  नाट  a aie  ree  Sata

 1  गहन  हथकरघा  विकास  परियोजना  26  25  11.  28

 2

 योजना  50  2,  50

 जनता  कपड़ा  योजना  22.05  31.81

 प्राथमिक  हथकरघा  सहकारी

 समितियों  के  लिए  श्रंश-पूंजी

 सहायता  10  00  =  23  50

 5  हथकरघा  बुनकरों  के  शीष॑  निकायों

 20  00  ह  10  00 के  लिए  झंश-पंजी  सहायता

 करघे  से  पूर्व  प्रौर  करघे  के  बाद  की

 परिष्करण  सुविधाएं  00

 राज्य  हथकरघा  निगमों के  लिए

 अंशपूजी  सहायता  20.00  10  00

 हथकरघा कपड़े  की  बिक्री  पर  20

 सकना प्रतिशत विशेष  छूट  योजना  13  49  35  64.

 स्टाक  की  समाप्ति  के  लिए  प्रारम्भिक

 समितियों से  स्टाक  खरीदने  हेतु
 — विशेष  ऋण  75.  00  125.00

 a  SY  eS  US  EARS

 योग  125.  00  35.  54  207.25  81.20
 ee a  ree  a  a  mr  eave  Peete.

 हिन्दुस्तान  मशीन  ६  द्वारा  ग्रामीण  ater tr  केन्द्र  प्रारम्भ  किया  जाना

 4754,  श्रीमती  पावती  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  का
 विचार  पिछड़े  क्षेत्रों में  25

 ग्रामीण
 झौद्योगिक

 केन्द्र  चलाने  का  है  ताकि  लोगों
 की

 दक्षता
 का

 पता
 चल  सके  ate  उन्हें

 पूर्ण  रोजगार  के  लिए  तैयार  किया  जा  श्रौर

 85



 Written  Answers  March  29,  1978

 ———  a

 (a)  यदि  हां तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्राभा
 :

 तथा  लघु
 ग्रौर  ग्रामीण

 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  mrafraait at ward F tat ee को  ध्यान  में  रखते  हुए

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  ने  पिछड़े  क्षेत्रो ंमें  25  ग्रामीण  श्रौद्योगिक  केन्द्र
 स्थापित

 करने  का  कार्यक्रम  1978  से  शुरू किया  है  ।  ये  केन्द्र  पहले  मरम्मत  श्रौर  सविस
 केन्द्रों के  रूप  में  संचालित  होंगे  तथा  ग्रामीण  कारीगरों  श्रौर  शिल्पियों  को

 इस  प्रक्रिया में

 प्रशिक्षण  द्ग
 र

 शर  ग्रामीण  WIHT  के  लिए  gan  के  रूफ-में  काम

 एच ०  एम०  टी०  प्रत्येक  केन्द्र  को  उपकरणों  के  रूप में  एक  लाख  रुपये  तथा  परामर्शदायी

 सेवाएं  प्रदान  इन केन्द्रों  की  स्थापना  राज्य  सरकार  की  wafeat arr द्वारा  की
 जानी

 है
 जो  शेष

 धन  तथा  उनके  संचालन  व प्रबंध के  लिए  अन्य  निवेश  भी
 प्रदान  करेंगी

 ।

 अश्लील  फिल्स  पत्रिकायें

 4755.  श्री  qentst  फंलीरो :  क्या  गृह  मंत्री
 यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कुछ  श्रवांछित  तत्वों  द्वारा  निकाली  जा  रही  प्रश्लील

 फिल्‍म  पत्चिकाशओ्ं  की  श्रोर  गया  प्रौर

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  झ्ौर  श्रश्लील  प्रकाशनों

 को  अ्रभिनिषेध  करने  की  शक्तियां  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  95  के  श्रधीन॑  केवल  राज्य

 सरकारों  में  विहित  भारतीय  दंड  संहिता  के  ऐसे  श्रपराधों  के  लिए  मुकदमें

 राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाए  जाने  होते  हैं  ।  इस  संबंध में  राज्य  सरकारों  द्वारा

 सतकंता बरती  जा  रही  है  ।

 POWER  GENERATING  BY  CHANDRAPUR  THERMAL  POWER  STATION

 +4756.  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR  SINGH  :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be

 pleased  to  state

 Power (a)  whether  in  spite  of  adequate  supply  of  coal  to  the  Chandrapur  Thermal
 d  the  other  two  boilers  do  not  work: Station,  only  one  boiler  is  functioning  there  an

 (b)  the  total  power  generating  capacity  of  the  said  station;

 (c)  the  difficulties  being  faced  in  the  power-generation  to  the  full  capacity;  and

 (d)  the  action  being  taken  by  Government  to  remove  those  difficulties  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  (a)  There  are

 five  generating  units  at  Chandrap  ura  Thermal  Power  Station  in  D.V.C.  Three  of  them

 have  been  working  satisfactorily.  Two  units  were  commissioned  recently  and  have  still

 not  stabilised.

 (b)  the  total  installed  generating  capacity  of  the  Chandrapura  Thermal  Power  Station

 in  D.V.C.  is  660  MW.

 (c)  The  power  &  eneration  from  the  station  was  affected  due  to  the  prolonged  outages

 of  Unit  No.  4  and  5  0  120  MW  each.  Both  these  units  have  been  recommissioned,

 (d)  Necessary  steps  are  bein  g  taken  to  improve  the  performance  of  these  units.  Multi-

 disciplinary  teams  co  nsisting  of  re  presentatives  from  BHEL,  ILK,  CEA  etc.  have  been  set

 up  to  visit  power  stat  ions,  identifying  the  problems  and  work  out  a  time-bound  programme
 for  underta  king  the  modifications  /improvement  s  in  the  various  units.
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 प्रतिक्रियावादी  संगठतों  पर  प्रतिबन्ध

 4757.  श्री  सौगत  राय  :  कया  गृह  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार उन
 प्रतिक्रियावादी  संगठनों  पर  प्रतिबंध  लगाने  सोच  रही

 जो  जाति  are  के  नाम  पर  सामाजिक  जीवन  में  हिंसा  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उन  संगठनों के  नाम  क्या

 विचार  शर
 &

 जिनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का

 की  जाने  कार्यवाही  की  रूपरेखा क्या  है  ?

 गुह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सोन  सिंह  पाटील )
 :  किसी  दल  अ्रथवा  संगठन को

 जिसकी  किसी  गतिविधि  विधि  विरोधी  क्रियाकलाप  1967  के

 mitt  विधि  विरोधी  समझा  जाता  उस  श्रधिनियम के  प्रतिबंधित  किया  जा

 सकता  है  ।  परन्तु  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन नहीं

 ate  :  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सहायक .  उद्योगों  को  संकटग्रस्तता  श्रौर  श्रवरुद्ध  विकास

 4758.  डा०  ato  ए०  मोहम्मद  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 }
 \

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  कुटीर  तथा  लघु  उद्योग  मंत्री  का  यह  वक्तव्य  सही  है  कि

 सहायक  उद्योगों
 की

 संकटग्रस्तता ae  अवरुद्ध  विकास  के  लिये  संगठित  उद्योग  जिम्मेदार

 शौर

 यदि  तो  ऐसे  सहायक  उद्योगों  के  स्वस्थ  विकास  को  सुधारने  के  लिये  सरकार

 का  विचार कया  कार्यवाही  करने का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विभिन्‍न  राज्यों
 में

 गिरिजनों  श्रौर  श्रादिवासियों  पर
 हुए  हमले

 4759.  श्री  अमर  tag  वी०  राठवा  |

 डा०  बाप  काल  दाते  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  ए०  के०  राय  J

 क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार  त्रों  में  विभिन्न  राज्यों  श्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में  गिरिजनों  श्र  श्रादिवासियों  पर  1977  से  wa  तक  हुए  भ्रनेक  हमलों  के

 बारे  में  छपी  खबरों  की  ae  गया  हैँ  और  क्या
 सरकार  को  इस  बारे  में  कई  शिकायतें  मिलीं

 ह

 यदि  तो  ऐसे  कितने  हमले  हुए  श्रौर  राज्यवार  कितने  गिरिजन  श्रौर

 वासी  मारे  गए  श्रौर  ऐसे  हमलों  के  क्या  कारण थे  ;

 ऐसी  दु्ेटनाश्रों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  उपाय  किए  gk

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  इस  बारे  में  कोई  निदेश  जारी  किए  हैं  ak
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 87



 Written  Answers  Chaitra  8,
 इला
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 ——

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  से  सरकार

 को

 समय  पर
 प्रेस

 में  प्रकाशित्त  ऐसी  रिपोर्टों  की  जानकारी  है
 ।

 परन्तु  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  की

 सरकारों  द्वारा  प्रेषित  श्रांकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  श्रनुसूचित
 जातियों

 के
 व्यक्तियों

 भारत  की  कुल  जनसंख्या  का  लगभग
 15 प्रतिशत  के  किए  गए

 श्रपराधों  की  संख्या

 देश में  किए गए  अपराधों की  कुल  संख्या  का  0.  8  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।  इंसी  प्रकार  AT

 सुचित  जनजातियों
 के

 व्यक्तियों
 कुल  जनसंख्या  का

 लगभग  3.  6  प्रतिशत
 के  विरुद्ध

 किए  गए  अपराध  देश  में  किए  गए  श्रपराधों  की  कुल  संख्या  का  0.1  प्रतिशत
 भी  नहीं

 2.
 यह  विषय  व्यवस्थाਂ  की  परिभाषा  के  श्रन्तगंत  श्राता  जोकि  भारतीय

 संविधान की  सातवीं  श्रनुसूची के  श्रनुसार  राज्य  का  विषय  है  ।  ऐसे  मामलों  में  वास्तविक

 कार्यवाही  कानून  के  संबंधित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सरकारों  द्वारा  की  जानी  होती

 फिर भी  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  निकट  का  संपर्क  बनाए  रखती है  श्रौर

 ऐसी  घटनाओं  के  लिए  उत्तरदायी  मूल  तत्वों  को  दूर  करने  तथा  ऐसे  मामलों  में  तुरन्त  तथा

 कारगर  कार्यवाही  सुनिश्चित  करने के  लिए  प्रशासनिक  व्यवस्था  सुदृढ़  करने  तथा  समाज

 के  कमजोर  वर्गों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  तथा  उनमें  सुरक्षा  की  भावना
 उत्पन्न  करने

 के

 उद्देश्य  से  समय  समय  पर  उनको  सुझाव  देती

 3.  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  श्रनुसार  waatrad won  जातियों
 तथा

 चित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  जो  1977  से  1978  तक  हत्या  के

 शिकार  g हुए  थे  इस  प्रकार  हैं  :--

 et  PS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SG  a  य

 a  a  AS  क  CS  OSS  hee  PP  क  Se  or  EF  SS  SD  Gens  uh  SP  SS  लाक  न

 द्राध्र  प्रदेश

 15X

 20 गजरात  51

 4*

 3*

 39* मध्य  प्रदेश  6*

 ्  की
 14

 उडीसा

 11@  शून्य

 राजस्थान  11
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 29  1978  लिखित  उत्तर

 राज्य  अनुसूचित  जातियाँ  अनुसूजित  जन
 जातियां

 उत्तर  प्रदेश  138  शून्य

 दादर व  नगर  हवेली

 पांडिचेरी

 शेष  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  शुन्य ८  शुन्य
 cr  ee

 टिप्पणी  1  *केवल  1977  तक  उपलब्ध  आंकड़े  ।

 केवल  1977 तक  उपलब्ध  |

 3  1977  तक  उपलब्ध  झ्रांकड़े  ।

 faaat  प्रतिनिधि-मण्डल  द्वारा  भारतीय  इंजोीनिर्यारंग  व्यापार  मेले  का  दौरा

 4760.  श्री  उग्रसेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 किन-किन  देशों  के  प्रतिनिधि-मंडलों ने  प्रगति  नई  दिल्‍ली  में  लगे  भारतीय  इंजीनियरिंग

 मेले  का  दौरा  श्रौर

 जिन  देशों  के  प्रतिनिधिमंडलों  ने  मेले  का  दौरा  किया  उनसे  हुई  व्यापार  वार्ताश्रों

 का  ब्यौरा  क्या  विदेशी  प्रतिनिधिमंडलों  ने  किन-किन  क्षेत्रों  a  रुचि  प्रकट  की  ?

 उद्योग  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  wat  माईति )  :  उन  देशों  श्रौर  संस्थाश्रों  की

 एक  सूची  जिनके  शिष्ट  मंडलों/प्रतिनिधियों  ने  भारतीय  इंजीनियरी  व्यापार  मेले का  दौरा

 में  दी  गई  है

 ं
 के  साथ  बातचीत  से  तय  किए  गए  व्यापार कायें  को  विस्तृत  रूप  से  बताने

 वाला  विवरण  में  दिया  गया  विदेशी  शिष्ट  मंडलों  द्वारा  विभिन्न  उद्योगों  में
 व्यापार  के  बारे  में  की  गई  पूछताछ  की

 एक  सूची  में  दी  गई  है  ।

 विवरण -  1

 ae  धाबी  awa

 अ्रफगानिस्तान

 भ्रल्जीरिया
 अस्टेलिया ra

 बहरीन

 बेल्जियम

 कनाडा

 चीन

 10  चैकोस्लोवाकिया

 11  संघीय  जमनी  गणराज्य
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 1978.0

 12.  घाना

 13.  गयाना च्च्

 14.  हांग  कांग

 15.  हंगरी

 16.  इंडोनेशिया

 17

 18

 19.

 20.

 21.  जोडेन

 22.

 23.

 24.  मैक्सीको

 25.

 26.

 27.  नीदरलैण्ड

 28.

 29.  श्रोमान  सल्तनत

 30.  पाकिस्तान

 31.  फिलिपाइन्स

 32.  सउदी  अरब

 33.

 34.  श्रीलंका

 35.  सूडान

 36.  a. CHSATAS

 37.  fi
 म

 38.  तंजानिया

 39.  थाइलैण्ड

 40

 41  संयुक्त  अरब  अ्रमिरात

 4  2  ब्रिटेन

 43  संयुक्त  राज्य  शभ्रमेरिका

 44  संघीय  सोवियत  समाजवादी  गणराज्य

 45  वेनेजला झ
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 8  1900  लिखित  उत्तर

 4  6.
 युगोस्लाविया

 47.  जरे

 उन  aearal  के  नाम  जिनके  प्रतिनिधियों  ने  भारतीय  इंजीनियरी

 व्यापार  1978  का  दौरा  किया

 48  एशियाई  विकास  बैंक  )

 49  बिजनेस  इंटरनेशनल  कांग

 50  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 केन्द्र  )

 51  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  )

 52  संयुक्त  राष्ट्र  प्रौद्योगिक  विकास
 संगठन  तथा  संघीय  जमनी  गणराज्य )

 53  पुर्नानर्माण  तथा  विकास  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  यूएसए )

 2

 विदेशो ंके  साथ  बातचीत  से  तय  किये  गये  व्यापार  कार्य  का  विस्तृत

 ब्यौरा  बताने  वाला  विवरण

 ी ा. ि न वक अदय  य  eS

 उद्योग  देश  मूल्य

 ko

 निटर  oY aD A

 वेल्डिंग  जैरे  20  76

 वेल्डिंग  म्रत्य  70

 इलेक्टानिक/इंस्ट  मेंटेशन a0  05

 लाइट  इंजीनिर्यारग  43  26

 लाइट  इंजीनिर्यारग  64 संयुक्त  भ्रमिरात

 जैरे  64

 लाइट  इंजीनिर्यारग  श्र्न्य  85

 वातानकल  |प्रशीतन ४  ८५  जैरे  57  14

 भारी  इंजीनियरी  40  00

 लघ  उद्योग  शराब  धाबी  0.  002

 लघ  उद्योग  बंगलादेश  5.00

 लघ  उद्योग  0.01

 लघ  उद्योग  जैरे  39.  80

 योग  209.852

 _  SS
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 विभिन्न  उद्योगों  में  विदेशी  शिष्टमंडलों  द्वारा  किए  गए  व्यापार  पूछताछ  को  बताने  वाला  विवरण

 a

 उद्योग  मलय  रु०

 ि य  य  य  ि  ब  आ  i  i  sp  ee  ec  ाा

 159.  54

 म al
 I  54.  63

 50 मोटरगाड़ी  सहायक

 इलेक्ट्रानिक  164.  22

 LW  eS
 |

 पटह
 न

 188.  44

 70
 वातानुकूल|प्रशीतन

 1152.  30

 55

 MIT ANINT aranht le  मशीनें  366.  52

 मशीनी  अ्रौजार  57.0  50

 53
 लघु  उद्योग  56.

 योगਂ  2203, 43.0

 जलयानों  की  के  लियेब्रिटिश  जहाज  निर्माताश्रों  के  दल  से  बातचीत

 5761.  श्री  सुखदेव  प्रसाद
 |  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 श्री  के०  To  राजन :  J

 किः

 क्या  सरकार  ने  जहाजों
 की

 खरीद  के  लिए  भारत  ame  ब्रिटिश  जहाज  निर्माता
 दल  से  बातचीत  की  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा कया  है  ;

 क्या  इस  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  भारतीय
 नौवहन  निगम

 ने  ब्रिटिश  जहाज

 निर्माता दल  की  अनेक  जलयानों के  लिए  क्रयादेश  दिए  हैं  ;

 क्या  विश्वमंडी में  जहाजों  के  मूल्य  तेजी  से  गिरते  जा  रहे  हैं
 ;  तर

 यिदि
 तो

 क्रयादेश  इतनी  जल्दी  दिए  जाने  के  क्या  are  हैं  श्रौर  प्रस्तावित

 खरीद  की  क्या  शर्तें हैं  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  रास  ):  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।
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 अखिल  भारतीय  WAT  फंडरेशन  तथा  श्रखिल  भारतीय  छात्र  फंडरेशन  से  ज्ञापन

 762.  श्री  Alo Fo  चन्द्रणन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :--

 क्या  अ्रखिल  भारतीय  युवा  फंडरेशन  तथा  aaa  भारतीय  छात्र  फेडेरेशन  का  एक

 प्रतिनिधिमंडल  प्रधान  मंत्री  से  मिला  है  जिसमें  उन्हें  बेरोजगारी  ,  मलय  मतदान  at

 सीमा  कम  शिक्षा  सधारों  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  दिया  है

 यदि  तो  उनकी  मांग  क्या  है  श्रौर  उनके  द्वारा  उठायी
 गई  ane के

 समाधान  के  लिये  उन्होंने  कया  प्रस्ताव  श्रौर

 सरकार  ने  उनकी  मांगें  पूरी  करने  के  लिये  तथा  युवकों  श्रौर  छात्रों  की  समस्याश्रों

 के  समाधान  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाइ )  :  जी

 इस  ज्ञापन  में  कई  श्राधथिक  मामले  उठाये  जिनमें  बेरोजगारी  बढ़ने
 खास-तौर  से  शिक्षित  यवा  वर्ग  में  विशेष  जोर  दिया  गया  ।  इस  ज्ञापन  में  श्राधिक  विकास

 तेज  कृषि  उद्योग  तथा  कुटीर  भ्र  लघ  उद्योग पर  श्राधारित  भूमि

 सुधार  को  तेजी  से  लागू  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  श्रायात

 निर्यात  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  निरक्षरता  दूर  करने  के  लिये  समयबद्ध

 व्यवसाय  उन्मख  शिक्षा  तथा  ग्रामीण  इलाकों  में  समाज  सेवा  के  विस्तार के  महत्व  पर  जोर

 दिया  गया  ।

 इन  शौर  इनसे  सम्बद्ध  प्रन्य  समस्याश्रों  के  मामले  में  कार्यक्रम  श्रौर  नीतियां
 की  पंचवर्षीय  योजना के  प्रारूप  में  निर्धारित की  गई  जिस  पर  राष्टरीय

 विकास  परिषद  ने  हाल  में  विचार  विमर्श  किया  ।
 इस  दस्तावेज  की  प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय

 में  रख  दी  गई  सामान्य  सूचना  के  लिये  इसे  जल्द  प्रकाशित  किया  जायेंगा  ।

 उत्तरप्रदेश  में  सेनिक  सकल

 4763.  श्री  जगन्नाथ  शर्मा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  सैनिक  स्कूल  ute

 क्या  पौड़ी  गढ़वाल  में  श्रदवानी
 और

 खिरशू  स्थानों
 को  ध्यान

 में  रखते  हुए

 सरकार  का  गढ़वाल  में  कुछ  स्थानों  का  ऐसे  स्कूलों  की  स्थापना  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  का
 विचार

 रक्षा  मन्त्रालय
 म

 राज्य  मंत्री  शेर  :  उत्तर  प्रदेश  में
 दो

 सैनिक  स्कूल
 द्  नैनीताल  जिले  में  घोड़ाखाल में  सैनिक  स्कूल  का  संचालन  रक्षा  मंत्रालय  के  श्रधीन
 तैनिक  स्कूल  सोसाइटी द्वारा  किया  जाता  है  जबकि  लखनऊ  में  उत्तर  प्रदेश  सैनिक

 स्कूल  का  संचालन

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  करती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कोई  श्रौ  सैनिक  स्कूल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 ्रापात-स्थिति  में  जेल  गये  कर्मचारियों  को  वेतन  का  भूगतान

 4764.  at  बयालार  रवि  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  सरकार ने  यह  श्रनुदेश  दिया  है

 कि
 उन  लोगों

 को
 पूरा ON  ~

 वेतन  दिया  जो  श्रापात  स्थिति  में  जेलों में

 यदि  तो  क्या  गिरफ्तार  किए  गए  नक्सलवादियों  को  भी  इस  में

 लित  किया  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :.  से  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  को  भ्रान्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  के  झ्रधिनियम  के  अधीन  बन्दी  बनाएं

 जाने  की  श्रवधि  के  दौरान  निलम्बन  की  अवधि  goat  संविधान  में  श्रनुच्छेद  311(2)
 के

 परन्तुक  के  श्रधीन  सेवा-समाप्ति  तथा  सेवा  में  बहाली  की  तारीख
 के

 बीच  की

 का  पुरा  वेतन  तथा  भत्ते  दिए  जाने  के  श्रनुदेश  कर  गए
 बशर्तें  कि

 थी
 ।

 ऐसे  a
 समाप्ति  प्रतिबंधित  संगठनों  के  साथ  कथित  संबंध  रखने  के  कारण  की  गई

 चारियों  के  मामलों  को  पुनरीक्षा  किए  जाने  के  भी  श्रतुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं
 र

 डी०  श्राई०  एस०  श्राई०  श्रार० के  yea  न्यायालय  द्वारा  दोषी  ठहराया  गया  बशत  कि

 उन्होंने  नैतिक  श्रधम  हिसक  कार्य  न  किए  हों
 ।

 ये  BN]  राज्य  सरकारों
 को  भी

 अपने  कर्मचारियों के  संबंध  में  श्रपनाए  जाने  के  लिए  भेजे  गए  श्रम  मंत्रालय  ने
 भी

 निजी/सरकारी  क्षेत्र  के  उन  कर्मचारियों  की  में  तथा  परिलब्धियों  के  भुगतान

 के  संबंध  में  कुछ  अनुदेश  जारी  किए  जिन्हें  भ्रान्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  के  श्रधिनियम

 के  श्रधीन  बन्दी  बनाया  गया  था  या  डी०  श्राई०  एस०  श्राई०  श्रार०  के

 जिन  पर  मुकदमा  गया  था  जिन्हें  दोषसिद्ध  पाया  गया  था  अथवा  जिन्हें  श्रावश्यक

 क्रिया  विधियों  का  झनुपालन  किए  बिना  सेवा  से  निकाल  दिया  गया  था  नक्सलवादियों  के

 ्
 रूप  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  के  संबंध  में  अ्रलग  से  कोई  श्रनृदेश  नहीं  है ब्रौर  वे  भी

 उपर्युक्त  सामान्य  श्रनुदेशों  के  ही  ्रत्तगत  श्राएंगे |

 बिजली  बनाने  के  उपकरण

 4765.
 श्री  मृत्युंजय  प्रसाद  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वायु  तथा  छोटे  श्रौर  कम  ऊंचाई  के  जल  प्रयासों  से  बिजली  पैदा  करने  के

 लिए  उपकरणों  के  सुधार  तथा  निर्माण  की  दिशा  में  श्रौर  उन्हें  बाजार  में  बिक्री

 हेतु  लाने के  लिए  देश
 में  कहां  तक  प्रगति हुई

 जिसे  जल
 पम्प

 भोजन

 घरों  के  वातानुकूलित  पानी
 ज गर्म

 करने  श्रौर  वाटरਂ  बनाने
 जैसे  प्रयोजनों में

 उपयोग  किया  जा  सके  ;

 इस  बारे  में  किन-किन  प्रयोगशालाओं  में  प्रयोग
 किए

 जा  रहे  हैं  ;

 निर्माणाधीन  उपकरणों  को  खरीदने  श्रौर  उन्हें  लगाने  पर  श्रनुमानतः  कितना

 अनावर्ती  खर्च  अर

 से
 | प्रत्येक  ऐसे  उपकरण

 क
 में  इन  उपकरणों  से  लगभग  कितने  दिन  कितने  घंटे  काम  लिये  जाने  की  संभावना  है

 ?
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 ऊर्जा  मंत्री
 To  रामाचन्द्रन )

 :
 जल  पम्प  चलाने

 तथा
 बिजली  के

 उत्पादन  के  लिए

 वायु  मिलों के  विकास  का  कार्य  प्रगति  पर  यद्यपि कुछ  प्रोटोटाइपों  का
 विकास  किया  गया

 है  किन्तु  लागत-प्रभावी  प्रणालियों  के  डिजाइन  अभी  विकास  की  स्थिति  में  हैं  ।  3  किलोवाट

 से  1000  किलोवाट  तक  की  सीमा  में  लघु  जल  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  छोटे  श्रौर  कम

 ऊंचाई  वाले  जल  प्रपातों  के  उपयोग  में  लाने  की  प्रौद्योगिकी  काफी  श्रच्छी  विकसित  तथा

 छोटे  wat  के  उत्पादन  यूनिटों  के  निर्माण  के  लिए  देश  में  जानकारी  उपलब्ध  है
 ।

 वायु  मिलों  के  डिजाइनों  का  कार्य  अनेक
 संगठनों  द्वारा  किया

 जा
 रहा  इनके

 —ATHNT  विज्ञान

 वैमानिक  बंगलौर

 —arha  विद्युत  श्रनुसंधान  बंगलौर

 — Tea  प्रौद्योगिकी  संस्थान

 edly  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर

 हैवी  इलैक्ट्रिकल्ज  हेदराबाद

 सभी  ब्य

 देश  में  लघु  जल  विद्युत्‌  उत्पादन  यूनिटों  का  निर्माण  करने  वाली  मुख्य  फर्मे  ये  हैं

 ....  ज्योति  बड़ौदा

 मैसर्ज  फरीदाबाद

 चूंकि  वायु  मिलों  की  डिजाइनें  श्रभी  विकास  के  चरण  में  हैं  वायु  मिलों  की  स्थापना में

 at  वाली  निवेश  लागत  वास्तविक रूप  से  ज्ञात  नहीं  है  ।

 लघुजल  faa  केन्द्रों की  निवेश  लागत  स्थल  पर  भिन्न-भिन्न  होगी  ।  यह

 जल  यूनिट  की  किस्म  त्र  क्षमता  श्रौर  भ्रपेक्षित  सिविल  कार्यों  श्र  श्रवसंरचनात्मक

 कार्यों पर  निर्भर  होगी  ।  मोटे  तौर  पर  इस  समय  यह  6,000  रुपए  से  15,000  रुपए r

 प्रति  किलोवाट  है  ।

 पूरे भार
 पर  एक  दिन  में  लगभग  12  घंटे  प्रचालित  होने  वाले  5

 के  डब्ल्यू  की

 वायु  ४2 "६
 श्रथवा  जल  fray  उत्पादन  यूनिट  ताप  विद्यत न  केन्द्रों  में  लगभग  40  किलोग्राम

 कोयले  का  स्थान  ले  सकती  यद्यपि  लघु-जल  विद्युत्‌  यूनिटों  का  डिजाइन  ऐसा  बनाया

 जा  सकता  है  कि  इन्हें  लगातार  प्रचालित  किया  जा  सके  किन्तु  वायु  मिल  ऊर्जा

 लियों  के  प्रचालन  की  अवधि  तथा  घंटे  वायु  के  स्वरूप  और  उनकी  गति  पर  निर्भर

 जो  भिन्न-भिन्न  स्थानों  पर  भिन्न-भिन्न  होगी  ।

 इस्पात  Adal  को  कोयले  को  सप्लाई

 4766.  att  पी०  के०  कोडियन  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री यह

 बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :] )

 क्या  यह  सच  है  कि  कोयला  धवनशालाएं इस्पात  संयंत्रों  को  कम  राख  वाला

 कोयला  श्रायातित  मूत्यों  की  तुलना  में  कम  मूल्यों  पर  सप्लाई  करने  में
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 समर्थ  है  यदि  इस्पात  संयंत्र  वर्तमान  कोयले के  मूल्य  में  थोड़ी  वृद्धि  करने  के  लिए  तैयार

 हो  जाते हैं  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस्पात  मंत्रालय  को  स्थिति  से  श्रवगत  करा
 दिया

 गया
 श्र

 यदि  तो  उसकी  इस  बारे में  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 के  प्रतिशत में  कमी  होने ऊर्जा  मंत्री  पा०  रामचन्द्रन )
 :

 धुले  कोयले
 में  राख

 पर  कारखानों को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  धूले  कोयले  के  मूल्य  में  कुछ  वृद्धि  हो

 जाएगी ।

 से
 कम  राख  वाले  कोयले  की  सप्लाई  करने  के  प्रश्न  पर  इस  समय  विभाग

 की  सलाह  से  विचार  किया  जा  रहा

 बिहार  में  उद्योगों  की  स्थापना

 4767.  श्री  एच०  एल०  पी०  farat:  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 |

 करेंगे  कि
 :

 ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  कब  तक  शुरू

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  में  गया  को  पिछड़ा  च्  जिला  घोषित  कियां

 भ्र

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  म्रादेश

 दिए
 हैं  !

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मती  श्राभा  माईति  )  :  उद्यमियों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्र

 में  उद्योगों  की  स्थापना  पहले  ही  की  जा  रही  है  इसके  लिए  उनकी  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना

 कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  प्रोत्साहन  दिये जा  रहें  हैं  ।.

 हां  ।

 जी  उद्योगो ंका  विकास  करना  राज्य  का  विषय  है  ।

 AUCTION  OF  ARMY  GOODS

 4768.  SHRI  MONOHAR  LAL  :  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  has  not  been  any  auction  of  army  goods  meant  for

 disposal  for  the  last  three  years  and  these  goods  are  being  suppli  ed  to  social  welfare  insti-

 tutions  only;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  goods  worth  Rs.  9200/-  have  been  seized  in  C.O.D.

 Kanpur  on  3rd  March,  1978  which  was  going  to  be  sold  for  Rs.  31  lakhs.

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  these  institutions  are  earning  huge  profit,  though  they
 can  not  sell  such  goods  for  3  years;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  him  (the  Minister)  in  this
 regard  so  that  losses  to  the  tune  of  crores  of  rupees  are  checked  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  No,  Sir.  Auctions
 are  being  held  regularly.

 (b)  Surplus  cotton  parachutes  and  ropes  were  allotted  from  defence  stocks  to  Jain
 Kanya  Inter  College,  Muzaffarnagar,  on  the  recommendations  of  the  State  Government.
 On  receipt  of  a  complaint  regarding  bona  fides  of  the  request  of  the  Institution,  instruction?
 were  issued  to  C.O,D.,  Kanpur,  on  3-3-78  not  10  release  the  allotted  stores  pending  further
 investigation  by  the  State  Government.

 (c)  Government  have  no  knowledge  on  the  allegation.

 Does  not  arise.

 96



 29  1978  उत्तर

 पश्चिमी  घाटों  पर  कर्मो  दल

 4769.  श्री  अधन  tae  ठाकुर  :  क्या  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 ~

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  1978  के  इडियन  में

 टास्क  फोर्स  वारनिंग  टू  teed  घाटसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार की  are  दिलाया  गया

 ak

 यदि  तो  इस  संबध  में  सरकार की  क्या  तिक्रिया हैं  शौर  इस  संबध  में

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  )  :  जी  हा ं।

 कार्यबल  की  रिपोर्ट  पर  राष्ट्रीय
 पर्गावरणीय न्  योजना  प्रौर  समन्वय

 समिति  द्वारा  चर्चा  की  गई  कार्य  बल  की  संगत  सिफारिशों की  संबंधित  विभागों  ak

 राज्य  सरकारों के  ध्यान  में  लाया  गया

 gant,  बिहार के
 श्रादिवासियों  से  ऊंची  दर

 पर  ब्याज  वसूल  किये  जाने
 के

 बार  में  ग्राक्रोश

 3770.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दुमका  बिहार  विशेष रूप  से  जामतारा

 क्षेत्र  के  में
 गैर-ग्रादिवासी  argent  द्वारा  जमीन  गिरवी  रख  कर  ब्याज

 पर  रु०  उधार  देने  का  धंधा  अब  भी  चालू

 (a)  क्या  इससे  afsattcat  द्वारा  ऋण  की  श्रदायगी  करने  में  अ्रसमथे  होने
 के

 कारण

 उन्हें  t<-arfearay  साहूकारों  को  अ्रपनी  भूमि  सौंपने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  श्रादिवासी  लोगों  में  काफी  ara  व्याप्त  है  ak

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जामतारा  क्षेत्र  में  कुछ  दुखद  घटनाएं  घट  चुकी  श्रौर

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  का  विचार  रुपया  उधार  देने  की  प्रक्रिया  रोकने

 के  लिए  बिहार  सरकार को  तत्काल  करने al  सलाह  देने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 धनिक  लाल  मण्डल )

 :  से  (a)  बिहार  सरकार

 से  सूचना  मांगी  गई  है
 प्रौर

 जब  प्राप्त  हो  जाएगी  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रूई  झ्र  कपड़े  के  लिये  मूल्य  निर्धारण  नीति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 4771.  श्री  बसन्त  साठे  :
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  रूई  श्रौर  कपड़ें  के  लिए  qa  निर्धारण  नीति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 सरकार  को  प्राप्त  हो  गया  है  ।

 यदि  तो  उक्त  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  कया  ak

 मालिकों  द्वारा  की  जाने  वाली  मुनाफाखोरी  श्रौर  छल  पूर्ण  तरीकों  को  प्रभावी  तौर  से  रोकने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  |  करने  का  विचार  a a?
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 उद्योग
 मंत्रालय

 में  राज्य
 मंत्री  श्राभा  माईति )

 :
 तथा

 संदर्भ

 कपास  के  सूत  के  मिल  से  निकालते  समय  के  सुपुर्दगी  मूल्यों  तथा  धागे  श्रौर  कपड़े

 के  मूत्यों के  बीच  निश्चित  मूल्य  निर्धारित  करने के  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 की

 गई

 समिति से  समिति  ने  wal  रिपोर्ट  प्रस्तुत कर  दी  है  जिसमें  समिति  का  मत  है  कि

 उसके  गिनाई  गई  विभिन्न  aero  पर  श्राधारित ऐसे  मूल्य  को  निश्चित  करना

 संभव  इन  मान्यता  से  रूई  व्यापार  के  स्वरूप  में  तथा  मिलों  की  परिवतंत  तकनीक

 में  ढांचे  सम्बन्धी  बड़े  परिवर्तन किए  जाने  श्रावश्यक

 रूई
 की

 विभिन्न  किस्मों  के  न्यूतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किए  जाते हैं  तथा

 सरकार  द्वारा  प्रतिवर्ष  इसकी  घोषणा  की  जाती  जब  कभी  बाजार के  मूल्य  समर्थन  मूल्य

 से  नीचे  चले  जाते  हैं  तो  भारतीय  रूई  निगम  बाजार  में  हस्तक्षेप  करता इसके

 अतिरिक्त  प्रमुख रूई  बाजारों  में  श्रधिकाधिक  भाग  लेने  के  श्रलावा  भारतीय  रूई  निगम

 विभिन्न  किस्मों  के  उचित  मूल्यों  के  लिए  वातावरण  बनाता  @ |  रूई  उत्पादकों
 को  उचित

 मूल्य  दिलाने  के
 लिये

 ये  कदम  उठाये गए

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिये  सिद्धांत

 A772.  श्री  factex  देसाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 प्रत्येक  राज्य  शौर  संघ  राज्य  क्षेत्र
 के  लिए  वर्ष  1978-79  की  वार्षिक  योजना

 हेतु  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  देने  विचार  श्रौर

 ऐसी  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए  कया  सिद्धान्त  aa गए  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई )
 :  श्रौर  केन्द्रीय  बजट  में  1978-79  में

 राज्य  arama & far के  लिए  2360  करोड़  रुपए  की  सहायता  की  व्यवस्था की  गई  इस

 कुल  धनराशि
 गाडगिल  फार्मूले  श्रौर  राज्य  के

 संसाधनों
 में

 श्रंतरों  को  प्रा  करने  के

 अन्य  संदर्शों  को  ध्यान  में  रखते  राज्यवार  श्रांकड़े  श्रभी  तैयार  किए  जाने  संघशासित

 क्षेत्रों  के  लिए  जिन्हें  ्रंतिम  रूप  दिया  जा  चुका  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत किए  गए

 विवरण  में  दिए  गए  है ं।

 विवरण न न्
 लाव a (

 1978-79  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 00 अ्रंडमान  श्रौर  निकोबार  द्वीपसमूह  10,44

 23,25  50

 चंडीगढ़  5,26  61

 दादरा  प्रौर  नगर  हवेली  3,20  00

 5  60,66  00

 6  दमण  श्रौर दीव
 22,  58  00

 लक्षद्वीप  2,43  64

 मिजोरम  16,64  81

 पांडिचेरी  7.50  00

 151,98  56
 जोड़--संघशासित  क्षेत्र
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 8  1900  लिखित  उत्तर

 बोटेनिकल  कलकत्ता  में  पौधों  की  नस्लें

 4773.  श्री  रशीद  क्या  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिको  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  स्वतन्त्रता प्राप्ति  के  पश्चात्‌  बोटेनिकल  कलकत्ता  में  पौधों  की

 नस्लों में  वृद्धि  हुई

 यदि
 तो

 atk

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  ):  जी  हां

 में  विद्यमान  स्पेशीज़  की  श्रतुमानित  संख्या
 विला

 भारतीय  वनस्पति  हावड़ा
 a

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  इस  समय  वृद्धि ८

 लटी  के  समय  धमा  a

 अ्रशाकीय  1100  1400  300

 800  900  100

 350  350

 2250  2650  400

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उद्योगों  में  जनजातियों  श्रौर  श्रादिवासियों  के  लिये  स्थानों  का  श्रारक्षण

 4774.  श्री  अमर  सिह वो०  राठवा  :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उद्योग  श्रौर बड़े  व्यापार  में  प्रबन्धकों के  लिये  यह

 श्रतिवार्य॑  करने
 का

 हैं  कि  जनजातियों ate  में  से  कुछ  प्रतिशत  श्रमिकों  की

 भर्ती की  जाए  ;

 यदि  तो  तत्संबधी ब्यौरा  क्या  है  गौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार
 कों  इस  बारे में  ata  और  संकल्प  प्राप्त  हुए

 ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति )
 :  से  भारतीय  दलित

 at  संघ  fetes  ५  के  1977  में  हुए  बीसवें  afte  में

 पारित  संकल्प  में  की  गई  सिफारिशों  में  एक  सिफारिश  निजी  क्षेत्र  के  पदों  श्रौर  सेवाग्ों  में

 अनुसूचित  जातियों|/जनजातियों  को पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  भ्रप्रेत्टिसिशिप  अधिनियम
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 के  श्राघार  पर  यदि  श्रावश्यक  हो  तो  संविधान  में  संशोधन  करके  सरकार  द्वारा  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए  निजी  aa  के  उपक्रमों  में  नौकरियों  में  अनुसूचित  जाति  ak  श्रनुसूचित  जन

 जाति  के  लिए  कुछ  प्रतिशत  श्रारक्षण  करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 गया था  गौर  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  ऐसा  श्रारक्षण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कानूनी

 अथवा  द्न्य  उपायों का  सहारा  लेना  उपयक्त  नहीं  यह  विचार  किया  गया  था
 कि

 व्यापार  संगठनों  को  नौकरियों  में  wn  जातियों  और  aa  fact  जनजातियों  को

 पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  मिलने  का  सुनिश्चिय  करने  के  लिये  उन्हें  राजी  करने  की  कोशिश

 जारी  रहनी  चाहिए ।  इस  निर्णय  mame  निजी-क्षेत्र  के  सभी  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  से  उद्योग

 तकनीकी  प्राधिकरणों  wi  वाणिज्य  शर  उद्योग  मामलों  के  माध्यम  से  1975

 में  एक  श्रपील जारी  की  गई  जिसमें  उनसे  ~ ATs  गया  था  कि  वे  श्रपने

 घटकों/सम्बद्ध  संगठनों  पर  निजी  क्षेत्र  की  नौकरियों  में  अ्रनसचित  जातियों  श्र  श्रनृसूचित

 जनजातियों  को  उपयुक्त  प्रतिनिधित्व  देने  की  वांच्छनीयता  पर  जोर  डालें

 जहां तक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों का  सम्बन्ध  श्रनुसूचत  जाति  ग्रौर  on

 जनजाति  के  लिए  श्रारक्षण  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  से  श्रधिशासित

 होते

 मिजोरम  में  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  मुझ्रावजा

 4775.  डा०  श्रार०  रोथुश्रम  :  क्या  गह  मंत्री  7  दिसम्बर  1977  के  श्रतारांकित  प्रश्न

 संख्या  2869 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  संबंध  में  दी  गई  विशिष्ट  केन्द्रीय  सही-सही  धनराशि  श्रौर  वभिन्‍न
 प्रकार  की  ग्न्य  सहायता  का  ब्यौरा बया  है  ;

 इस  योजना  के  वास्तव  में  कितने  ग्रामों  को  बसाया  गया  है

 क्या  नगर  में  केवल  कुछ  विशेषकर  समृद्ध  परिवारों को  ही  a
 भ्रनुदान

 शब  तक

 हुए  हैं श्ौर  समूचे  मिजोरम  में  90  प्रतिशत  विस्थापित  श्रनजान  परिवारों  को  इस

 योजना  के  श्रधीन  एक  पैसा  भी  नहीं  मिला  ak

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  सभी  श्रारोपों  की  जांच  करने  श्रौर

 राज्य  सरकार  को पुनर्वास  के  उपयोग  के  बारे  में  तथ्य  mix  wins  एकत्र  करने

 के  भ्रनुदेश  देने  उनको  सभा-पटल  पर  रखने का  है  ?

 तथ्य  मालूम गृह  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 फसलों  को  रक्षा  के  लिये  मिजो  लोगों  को  हथियार  वापस  दिया  जाना

 4776.  श्री  झार०  रोथश्रस  वया  गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  समरत  मिजोरम  में  कानून  श्रौर  व्यवस्था  की  स्थिति  में

 बहुत  सुधार gut  है

 क्या  मिजोरम  में  aaa  श्रकाल  के  संदर्भ  में  ग्रामीणों  लिए  चूहों  तथा  जंगली

 जानवरों  से  श्रपनी  फसलों  ale  खेती  को  बचाने  की  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  श्रौर
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 क्या  सरकार  का  बिचार  राज्य  सरकार  को  यह  श्रनुदेश  देने का  है
 कि  जेसा

 कि  नागालैण्ड  में  किया  गया  हैं  ग्रामवासियों  की  लाइसैंस  प्राप्त  बन्दूकें  वापस  कर  दी  जायें
 जो  श्रब  सरकार  के  सुरक्षित  कब्जे में  रखी  हई

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  |

 मिजोरम सरकार  को  बांसों  के  फूकने  के  कारण  चूहों
 की

 संख्या
 में  हुई  वृद्धि $  ८

 से  उत्पन्न  स्थिति  की  जानकारी है  संघ  शासित  क्षेत्र  सरकार  द्वारा किए  गए  श्रनेंक  उपायों

 के  परिणामस्वरूप  qa  तक  26  लाख  चूहे  मार  दिए  गए  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  मिजोरम

 सरकार  द्वारा  11.  76  लाख  रुपए  मूल्य  कृन्तकनाशी  दवा  वितरित  की  गई

 ~

 संघ  शासित  क्षेत्र  सरकार  लाइसेंसशुदा  हथियारों  को  ्य  नियंत्रण  में
 रखने

 अथवा  लौटाने  के  लिए  सक्षम  है  जो  संघ  शासित  क्षेत्र के  श्रन्तगंत  विशिष्ट  क्षेत्र  की

 विधि तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  निभेर  करता

 मार  ATTA  में  नौवहन  भरती  केन्द्र

 4777.  श्री  अमृत  कासर
 :

 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दमन  श्रौर  दीव  की  विधान  सभा  ने  एक  संकल्प  पारित  करके

 यह  मांग की  थी  कि  नाविक  का  पेशा  wad aret वाली  गोवा  की  बड़ी  संख्या में  जनता
 को

 देखते  हुए  मारमगोवा में  एक  नौवहन  भरती  केन्द्र  स्थापित  किया
 त्रौर

 ऐसा  केन्द्र  प्रारम्भ करने  के  लिए  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  राम )
 :  तथा  (a)  मारमुगाव  में  एक

 भर्ती  केन्द्र  खोलने  के  गोवा  दमन  तथा  दीव  सरकार से  1974  में  एक  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  प्रस्ताव  गोवा  विधान  सभा  में  उठाया  गया  था

 उचित  बिचार  के  बाद  मंत्रालय  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  क्योंकि  नाविक  भर्ती

 कार्यालयों  को  खोलने  की  कसौटियों  के  श्राधार  पर  इसका  अ्रौचित्य  नहीं  था  ।

 SETTING  UP  A  POWERFUL  T.  V.  STATION  AT  GUJARAT

 4778,  SHRI  DHARMASINHBHAI  PATEL  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  of  Gujarat  have  made  requests  to  set  up  a  10  Kilowatt
 (powerful)  television  centre  in  Gandhinagar;

 (b)  whether  Government  of  Gujarat  have  also  made  an  offer  to  give  the  land  free  of
 cost  to  the  Central  Government  for  the  purpose;

 (c)  reasons  for  not  setting  up  powerful  TV  centres  at  Gujarat  like  other  stations  at
 big  cities;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  set  up  a  powerful  Television  Centre  in  Gujarat
 during  the  Rolling  Plan  of  1978-79,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  1.  K.
 ADVANI)  :  (a)  &  (b)  Yes,  Sir.  Government  of  Gujarat  urged  in  a  recent  communication
 to  set  up  a  10  Kilowatt  TV  transmitter  at  Gandhinagar  and  also  made  an  offer  of  land
 free  of  cost  for  the  same.

 (c)  &  (d)  The  proposal  for  setting  up  a  TV  Station  at  Ahmedabad  has  been  included
 in  the  draft  Sixth  Plan  Its  implementation,  however,  will  depend  upon  avail-
 of  financial  resources  and  priorities  accorded  by  the  Planning  Commission.
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 March  29,  1978

 eee

 प्रखिल  भारतीय  राजभाषा  सम्मेलन

 4779.  श्री  धर्म  वीर  वशिष्ठ
 श्री  सो०  के०  जाफर  शरीफ

 क्या
 गृह  aa  |  नहू नर यह  बताने

 ये
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 किन
 नई  दिल्‍ली

 1978  में  हुए  whan  भारतीय  राजभाषा
 सम्मेलन  में  मुख्यतया

 बातों
 पर  चर्चा  हुई  श्रौर  क्या  रि  रिशें  की  गई

 राज्यवार  कितने  प्रतिनिधियों  ने  सम्मेलन में  भाग  लिया  ;
 नका

 क्या  शिक्षा  के  विभिन्न  स्तरों  पर  को  शिक्षा  यम  के
 रूप

 में
 स्वीकृत  किया  गया  तथा  उसकी  सिफारिश  की  यदि  हां  तो  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए
 क्या  कोई  तंत्र  बनाया  गया  श्र

 तीन
 भाषायी

 फार्मूले  को  क्रियान्वित  करने के  लिए  क्या  कदम
 उठाने

 का

 ञ्  खि  ल
 गृह  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :.  1978  में  हुए

 भारतीय  राजभाषा  सम्मेलन
 में  मुख्यतया  निम्नलिखित  विषयों

 पर  विचार  विमर्श
 हुमा  :--

 (1)  सरकारी  कार्य  में  भारतीय  भ्ाषाश्ों  का  प्रयोग--समस्याएं  सर्माधान |

 (2)  सरकारी  उपक्रमों
 में

 भारतीय  भाषाग्रों का  प्रयोग--समस्याएं  तथा  समाधान

 (3)  यांत्रिक  प्रशिक्षण  तथा  श्रनुवाद  |

 (4)  सरकारी  सेवाओ ंमें  भारतीय  भाषाओं का  प्रयोग

 (5)  कानून  के  क्षेत्र  में  भारतीय  भाषाओं का  प्रयोग  ।

 सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशें  1  में  दी  गई  हैं  ।

 जिन  प्रतिनिधियों  ने  सम्मेलन  में  भाग  लिया  उनकी  राज्य-वार  संख्या  श्रतूलग्नक- 2 भ्
 में

 दी
 गई  हैं

 ।  |प्रन्थालय  में  रखी  गईं  ।  देखिए  deat  एल०  ठी०-1958/78 :]

 तथा
 मातु  भाषा  का  प्रयोग  श्रौर  सभी  स्तरों  पर  माध्यम  के  रूप में

 क्षेत्रीय

 भाषत्रों  प्रयोग  स्तर  ate  त्रिभाषा  फार्मूला  के  कार्यान्वयन  का  प्रश्न  भी

 अधिकांश  प्रतिनिधियों  को  भेज  दिये  गिए  थे  किन्तु  इन  मामलों  पर  कोई  संकल्प  पारित  नहीं
 किया  गया  क्योंकि  यह  विषय  सम्मेलन  के  श्रधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  झ्राता  था

 दिल्‍ली  में  बिक्री  कर

 4780.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ००,
 दिल्ली  में  बिक्री  कर  के  अनमानों च्  की  तुलना  में  गत  तीन  वर्ष-वार  में

 कितना  बिक्री  कर  वसूल  किया  गया  ;

 दिल्‍ली  में  गत  तीन  वर्षों  वर्ष  बिक्री  पर  प्रशासन  पर  कुल  कितना

 व्यय  किया गया  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  ब्रिक्री  कर  का  भारी  मात्रा में  श्रपवंचन  होता

 क्या  सरकार  को  यह  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  बिक्री  कर  के  श्रपबंचन  में

 ब्रिकी  कर  अधिकारी  ब्रिक्री  कर  वकीलों  के  साथ  सांठ-गांठ  करते  श्रौर

 यदि  तो  कर  श्रपवंचना  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :

 1974-75  52.  46  करोड़ रुपये  |

 1975-76  73.  00  करोड़  रुपय े।

 1976-77  85.  75  रुपये  ।

 (a)  1974-75  75.  32  लाख  रुपये

 1975-76  90.  59  लाख  रुपये  ।

 1976-77  100.  57  लाख  रुपयें  |

 a
 जी  श्रीमान्‌  परन्तु  कुछ  श्रवांछित  व्यापारी  बिक्रीकर  का  श्रपबंचन  करते

 ह्

 सरकार को  ऐसी  कोई
 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 |

 बिक्री  कर  के  भ्रपवंचन  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 1.  स्थायी  श्रनुदेशों  के  wae  ate  इन्स्पैक्टर
 को

 ay  में  कम  से  कम  एक  बार

 व्यापारी  का  सर्वेक्षण  करना  पड़ता  है  श्रौर  उसके  कार्यकलापों  के  बारे  में  वाड

 कारी  को  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  पड़ती  तत्संबंधी  शभ्रवधि  के  लिए  मूल्यांकन  के  समय

 एसी  रिपोर्टों  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  जाता  gr

 2.  एक  सतकंता  तथा  vada  कक्ष  बिक्री कर  दिल्‍ली  में  भी  कार्य कर  रहा

 यह  बाजारों  का  विशेष  सर्वेक्षण  करता  है  श्रौर  कर  श्रपवंचना  करने  वाले  कथित  श्रथवा

 व्यापारियों पर  छापे  मारता  इस  कक्ष  में  कर  mada  के  महत्वपूर्ण  मामलों

 की  जांच  की  है  तथा  उनका  मूल्यांकन  भी  किया  जाता है  |

 3.  उपयोगी  जिससे  कर  शपवंचना  का  पता  लगता  देने  वाले  व्यक्तियों  को

 रूप  से  इनाम  दिया  जाता  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  लोगो  के  जीवन  पर  वृत्तचित्र

 4781.  श्री  antares  :  कया  सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फिल्म  डिवीजन  ने  हिमाचल  प्रदेश
 के  विभिन्न  के  जीवन  पर  वृत्त-चित्र

 ्य  किए  हैं  ।

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  से  तैयार  किए  गए  वृत्त-चित्रों  के  नाम  क्या

 (71)  हिमाचल
 प्रदेश  के  लोगों  के  जीवन  पर  श्रब  तक  तैयार  किए  गए  सभी  वृत्तचित्रों

 के  नाम  क्या  भ्र

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  इन  वृत्त-चित्नों  के
 प्रदर्शन

 के
 लिए

 क्या  प्रबन्ध हैं  ?
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 Written  Answers  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री
 लाल  कृष्ण  ata ) ):  हां  र

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  फिल्म  प्रभाग  ने  हिमाचल  प्रदेश  पर  कोई  वृत्तचित्र

 नहीं  बनाया  था  ।  फिल्म  प्रभाग  ने  एक  गैर  सरकारी  निर्माता द्वारा  निमित  किन्नौर

 माई  विलण्डਂ  नामक  एक  फिल्म  1977  में  खरीदी  थी

 (1)  हैपी  वैली  1951

 (2)  हिमाचल  प्रदेश  1959

 (3)  हिमाचल  1959

 (4)  हिमाचल  1961

 (5)  होलिडे इन  द  हिल्स  1960

 (6)  कांगड़ा  एण्ड  कल्लु  1960

 (7)  दि  टिवन  वैलीज  1964

 (8)  लाहुल  एण्ड  स्पीति  1964

 (9)  कुल्लु  मनाली  1966  16  मिलीमीटर

 (10)  गड्डस  1970

 (11)  किन्नौर  माई  जो  एक  गैर  सरकारी  निर्माता  से  1977  में  खरीदी गई

 क्रम  संख्या  (4),  (7)  ate  (9)  के  सम्मुख  उल्लिखित  फिल्मों  को  छोड़कर

 रउल्लिखित  शेष  aa  सभी  फिल्में  व्यावसायिक  six  भ्रव्यवसायिक  सक्तिटों  को  रिलीज़

 गई  क्रम  संख्या  (4), (7)  we  (9)  के  सम्मुख  उल्लिखित
 फिल्में

 देश  के
 ग्रन्दर  रिलीज

 किए  जाने  के  लिए  नहीं  थी

 सेन्ट्रल  कोल  फील्ड  लिमिटेड  उड़ीसा  में  दॉडीधुआ  कोलियरी  का  अधिग्रहण

 4782.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सेंट्रल  कोल  फील्डस  लिमिटेड  द्वारा  उड़ीसा  में  तालचर  स्थित  हांडी  gat

 कोलियरी  प्रबन्ध  का  श्रधिग्रहण  करने  के  लिये  पिछले  मालिक  सरकार  का  खनन

 के  साथ  किस  तारीख को  करार  किया  गया

 कोलियरी  को  चलाने  में  खान  से  कोयला  निकालने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ;

 पानी  निकालने  तथा  रेत  भरने  का
 कायें  किस  ag  किस  महीने  में  ग्रारम्भ  gat

 और  पानी  निकालने  का  कार्य  लगभग  कब  तक  पूरा  हो  श्रौर

 उड़ीसा  सरकार  के  खनन  विभाग  से  उक्त  खान  को  ofrer 4 wa F में  लेने  के

 समय  खनन  विभाग  की  सेवा  में  लगे  हांडी  च्  कोलियरी  के  कर्मचारियों  को  खपाने  के  लिये

 क्या  शर्तें  रखी गई

 ऊर्जा  मंत्री  (att  पी०  रामचन्द्रन )  :.  हांडी घुमा  कोयला  खान  ararat i)  मानकर

 छोड़ दी  गई  है  श्रौर  उसके  प्रबंध  के  श्रधिग्रहण  के  लिए  कोई  करार  नहीं  frat  गया  है lat  a  उ  उजान  व
 सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०  उड़ासा  m  प्रतिनिधियों  म  5-7-1976  को  हुई

 बातचीत
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 के  बाद  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०  ने  खनन  पट्टे  और  खनन  कार्य  की
 ग्रनुमति  के

 oe  wed

 किया  ।  पट्टा  ्रौर  श्रनुमति  मिल  गई  पट्टे  के  करार  के  संबंध  में  इस  समय  ara

 पुरी
 की

 जा  रही

 इस  समय  खान  से  पानी  निकालने  का  काम  चल  रहा  ह्  इस  खान से  कोयले

 की  खुदाई  के  बारे  में  कोई  निर्णय  पानी  निकाल  देने  श्र  खान  का  समुचित  सर्वेक्षण  कर

 लेने  के  बाद  ही  लिया  जा  सकता  है

 पानी  निकालने का  काम  1976  में  शुरू  किया  गया  था  सही

 के  द: सझभाव मं में  पानी  निकालने  का  काम  पुरा  होने के  बार  में  कोई  निश्चित तारीख  पहले

 से  नहीं  बताई जा  सकती  रेत  भराई  की  जरूरत  श्रभी  तक  नहीं  पड़ी

 उड़ीसा  सरकार  के  साथ  हुए  समझौते  के  =)  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०  इस

 बात के  लिए  सहमत  हो  गया  था  कि  ag  ashe  कोलियरी के  95  स्थायी  मज़दूरों की

 छानबीन  करेगा  श्रौर इस प्रकार इस  प्रकार  चयन  किए  गए  उम्मीदवारों  को  सेन्ट्रल  कोलफील्डस लि०

 के  उड़ीसा  क्षेत्र  में  सम्बद्ध  वर्गों में  रिक्तियां होने  तरजीह  दी  जाएगी  ।  इसी  anne

 पर  श्रब तक तक  44  मज़दूरों  को  हांडीधश्रा  कोलियरी  में  पम्पिंग  के  काम  में  लगा  लिया  गया

 है  ।

 ग्रतुतुचित  जाति  तथा  श्रवुसुचित  जन  जाति  श्रायक्त च्छ  के  प्रतिवेदन

 में  को  गइ  सिफारिशें

 4783.  श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  व्या  e  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जाति  तथा  श्रनुसूचित  जनजाति  श्रायुक्त  के  प्रतिवेदन  जो  प्रत्येक

 वर्ष  प्रस्तुत  की  जाती  है  श्रौर  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  जाती  की  गई  सिफारिशों

 को  स्वीकार  करने  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  ने  राज्यों को  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी

 यदि  तो  पर  शभ्राधारित  जनजाति  विकासਂ  संबंधी  कार्यकारी  दल  को

 स्वीकार करने  के  बारे  में  WA tT 7  द्वारा  की  गई  सिफारिश
 को  राज्यों  और  केन्द्र  ने  कहां

 तक  क्रियान्वित  किया

 क्या  जनजाति  विकास  के  लिए  वन  नीति  में  कोई
 दृष्टिकोण

 लाया  गया
 @?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  Wet )  :  ग्रायुक्त  की  सिफारिशें  राज्य

 सरकारों  को  भेजी  गई  हैं  ताकि  वे  श्रपनी  नीति  तथा  कार्यक्रम  बनाते  समय  उन  पर  ध्यान

 दे  सके ं।

 (a)  श्रौर  जनजातीय  उपयोजना  क्षेत्रों  में  वनों  तथा
 एकीकृत  जनजातीय  विकास

 परियोजनाओं  के  के  संबंध में  विकास  कार्यक्रम  बनाते  समय  कार्यकारी दल  की

 सिफारिशों  को  ध्यान में  रखा  जाता  वनों  के  विकास  की  नीति  में  लघु  वन  उत्पादन

 पर  जनजातियों  को  पूरा  भ्रधिकार  देने  का  वन  मजदूर  सहकारी  समितियों  द्वारा  ठेकेदारों

 का  स्थान  वन  में  बसे  गांवों  को  समाप्त  वनों  पर  जनजाति  के  स्वामित्व  की  नीति

 का  अनुसरण किया  जा  रहा
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 उड़ीसा  में  बरहामपुर  में  झाकाशवाणी  Fz

 4784.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  से  निकट  भविष्य में  बरहामपुर  गंजम
 में

 आकाशवाणी  केन्द्र
 की

 स्थापना  करने  का  श्रनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  उड़ीसा  में  एक  अन्य  श्राकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  संबंधी

 सरकारी  निर्णय  कया  श्रौर

 निर्णय  लने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  al

 श्र  बरहामपुर  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  प्रस्ताव  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  (1978-85)  के  प्रारूप  में  शामिल  किया  गया  इसका

 न्वयन  वित्तीय  श्रावंटनों  की  उपलब्धि  तथा  सापेक्ष  प्राथमिकताश्रों  पर  निर्भर  करेगा

 कोरापुट  उड़ीसा  में  सीमेंट  उद्योग  को  स्थापना

 4785.  श्री  गिरिधर  गोमांगो :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सुंकी  तथा  qreerit  क्षेत्र  के  निकट  चूने  के  पत्थर  के  निक्षेप  निकालने  के

 लिए  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  कोई  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  उड़ीसा

 सरकार ने  उनके  मंत्रालय से  श्रतुरोध  किया  श्रौर

 यदि  तो  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  कब  दी  जायेगी  ताकि  उड़ीसा

 सरकार  द्वारा  सीमेंट  उद्योग  स्थापित  करने के  बारे  में  शीघ्र  निर्णय  संभव  हो  सके

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (attetat  श्राभा  :  ् त्र गैर  1978 में

 उड़ीसा  राज्य  के  कोरापुट  जिले  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  एक  सीमेन्ट  परियोजना  की  स्थापना  के

 लिए  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  इस  जिले  में  सीमेंट  परियोजना  तब  तक  व्यावहारिक नहीं  लगती

 जब  तक  कि  दान्तेवाड़ा-सुखमा-राजमुन्दरी  रेल  लाईन  पुरी  नहीं  हो  जाती  सामान्य

 वस्तुओं  के  लाने  लें  जाने  के  कोट्टावात्से  किसन्डल  लाईन  खोल  नहीं  दी  जाती  |

 रेल  मंत्रालय  से  दूसरी  वाली  संभावना  की  जांच  करने के  लिए  WAC ]  किया  गया है  ।

 हल्दिया  में  विद्युत  जनरेटर  लगाया  जाना

 4786.  श्री  सुशील  कुमार  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हल्दिया  में  काम  कर  रहे  संयंत्रों
 के

 लिये  1  करोड़  रुपये  की  लागत  से  उस

 समय  के  लिये  जब  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बोर्ड  से  बिजली  उपलब्ध  नहीं  विद्युत

 जनरेटर लगाये  गये  श्रौर
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 (a)  क्या  इनमें  से  किसी  जनरेटर  ने  उचित  रूप  में  art  किया  हैं  ate  पश्चिम

 ae  राज्य  चिद्युत्‌  बोर्ड  से  बिजली  की  सप्लाई  न  होने  के  समय  पूर्ण  बिजली  सप्लाई  की

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लघु  क्षेत्र के  लिये  श्रारक्षित  मदों  को  संख्या  में  बुद्धि  का  प्रस्ताव

 4787.  श्री  सुशीलकुमार  धारा  :  क्या
 उद्योग  मंत्री  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मदों  में

 वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में
 1  1978 के  अतारांकित  प्रश्त  संख्या  1172  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  मध्यम  दर्ज

 ax  बड़े  उद्योगों पर  ऐसे  उचित  प्रतिबन्ध  लाने  का  है  ताकि  उन्हें  इन  मदों  में  से  किसी

 को  भी  उत्पादन  की  अनुमति  न  दी  जाए  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माइंति  )  :
 जी  हां  ।

 श्रादौगिक
 नीति  वक्तव्य

 के  अनुसार बड़े  पैमाने  के  एककों  द्वारा  चाहे
 वे

 बड़े  भ्रौद्योगिक  गृहों  से  सम्बन्धित हों

 या  न  लघु  क्षेत्र  के  लिए  श्रारक्षित  वस्त्रों  का  उत्पादन  पहले  से  ही  किया  जा  रहा  है

 उनकी  क्षमता  में  विस्तार  नहीं  किया  जायेगा  ।”  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  के  मामलों  में  भी  यही

 नीति  लागू  होगी  |

 तारापुर  में  समृद्ध  यूरेनियम  का  विकास

 4788.  श्री  माधवराव  faferat  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  श्रायोग  के  वैज्ञानिकों  ने  तारापुर  में  समृद्ध  यूरेनियम  विकसित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  :  नहीं  ।

 (@)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सड़क  दुर्घटनाएं  श्र  उनके  शिकार  हुए  लोगों  को  मुशझ्ावजा

 4789.  श्रो  माधवराव  सिर्धिया :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 बड़े  नगरों
 तथा  अन्य  स्थानों  पर  बढ़ती  हुई  जो  तेजी  श्रौर  लापरवाही

 से  गाड़ी  चलाने  के  कारण  होती  को  ध्यान  में  रखकर  क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार

 कर  रही  है  कि  दण्डात्मक  कार्यवाही  तथा  इन  मामलों  में  दिए  जाने  वाले  मुग्नावर  से  संबंधित

 कानूनों  में  इस  शभ्राशय  के  परिवर्तन  की  श्रावश्यकता है  कि
 सम्बन्धित  उपबंधों

 में  श्रधिक  दण्ड

 मुग्रावजे
 का  प्रावधान  किया  जाये  ताकि  इन  श्रपराधों  को  नियंत्रित  किया  जा

 यदि  तोक्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  इस  ग्राशय  का  एक  वृहत
 >  तोर ६... द
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 x
 यदि  नहीं  तो  इसके

 क्या
 कारण  ्

 \
 (  क  \  से  सड़क  दु्घेटनाश्रों नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  }

 कम  करने  के  लिए  मोटर  गाड़ी  श्रधिनियम  1939  में  मोटर  गाड़ी  संशोधन  श्रधिनिय

 1977  द्वारा  संशोधन  किया  जिसमें  ऐसे  अपराधों  ग्र्थात्‌  खून  में  शराब  का  श्रसर  होने

 मोटर  गाड़ी  किसी  मादक  द्रव  के  प्रभाव  या  तेज  श्रथवा  लापरवाही  से  चलाने

 के  भ्रपराधों  के  लिए  सजा  देने  के  लिए  श्रपेक्षाकृत  कड़ी  सजा  देने  की  व्यवस्था

 उस  श्रधिनियम  में  श्रधिकतम  गति  भी  निर्धारित  की  गई  विधि  में  यह  भी  व्यवस्था

 है  कि  इस  गति  सीमा  को  लागू  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जाएंगे  कि  मोटर  साइकिल  में

 गवर्नर  जैसी  यंत्र  लगा  कर  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सकेगा  कि  गाड़ी  श्रधिक  तेज  न  चलाई

 जाए

 उक्त  सभी प्रावधानों को  पहले  लागू  कर  दिया  गया  है
 |

 मोटर  गाड़ी  श्रधिनियम  में  पहले  दुर्घटनाग्रस्त  व्यक्तियों  को  प्रतिपूर्ति

 तथा  दावों  के  लिए  ऐसी  प्रतिपूर्ति  की  जांच  के  लिए  दुर्घटना  दावा  न्यायाधिकरण  की  पहले

 ही  व्यवस्था  प्रतिपूर्ति  की  रकम  तय  करते  समय  दुर्घटना  की  सभी  परिस्थितियों  पर
 विचार

 किया  जाएगा  श्रौर  भ्रधिनियम  में  न्यायाधिकरण  द्वारा  प्रतिपूर्ति  की  कोई  राशि  निर्धारित

 नहीं  की  गई  है  ।  इसलिए  सड़क  दुर्घटनाग्रस्त  व्यक्तियों  को  देय  प्रतिपूति  की  राशि  में  वृद्ध

 करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 qeayt  बन्दरगाह  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  शोर  राशि

 4790.  श्रो  पद्माचरण  सामन्तसिंहेरा  :  नौवहन  ale  परिवहन  मंती  ग्रह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकर  द्वारा  उड़ीसा  सरकार  से  पारादीप  बन्दरगाह  लिये  जाने  पर

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  सरकार  को  कुछ  धनराशि
 दी  जानी  थी  ;

 यदि  at,  तो  श्रौर

 क्या यह  राशि  उड़ीसा  सरकार  को  श्रदा  कर
 दी

 गई  यदि
 तो

 कब  शौर
 उस  पर  कितना  व्याज  omer  किया  गया ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  :  केन्द्रीय  सरकार ने
 कोई  धनराशि

 mal  नहीं  करनी  राज्य  सरकार  द्वारा  बंदरगाह  के  विकास  में  लगाई  गई  राशि  पत्तन

 को  गया  ऋण  समझा  जाना  जिसे  उसने  तब  ब्याज  सहित  वापस  लौटाना था  जब

 वह  श्रदायगी
 करने

 के  लिए  श्राधिक  रूप  से  समझा  ही  जाए

 श्रनुकूल  राशि  तभी  तय  की  जानी हैं

 नहीं  ।  पारादीप  पत्तन  न्यास  अभी  वापस  aaa  करने
 की

 स्थिति  में  नहीं  हैं
 ।

 ALLOCATION  OF  FUNDS  FOR  NEW  SCHEMES  TO  DELHI

 4791.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA  Will  the  Minister  of  PLANNING  be  pleased:
 to  state

 (a)  whether  Planning  Commission  has  made  a  out  of  Rupees  18  crore  in  the  provision
 d  the  setting  up  of  a for  the  schemes  of  Delhi  for  the  next  financial  year  which  has  affec

 new  power  house  and  air
 pollution

 control  programme  in  the  Capital;  and
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 (0)  whether  it  is  a  fact  that  an  amount  of  Rupees  13  crore  only  has  been  provided
 बंगा  the  new  schemes  of  Delhi  in  the  provision  sanctioned  by  Planning  Commission  ?

 z  THE  PRIME  MINISTER  (SHRI  MORARJL  DESAI)  (a)  Delhi  Administration  had

 roposed  an  outlay  of  Rs  125.92  crores  for  the  next  financial  year  Against  this  a  Plan
 size  of  Rs,  108  crores  has  been  approved  keeping  in  view  the  availability  of  resources,  and
 the  nature  schemes.  The  approved  outlay  includes  Rs.  1.5  crores  for  Air  Pollution  Control.
 Provision  has  not  been  made  for  a  new  Thermal  Power  Station  with  a  view  to  avoiding  the
 aggravation  of  the  problem  of  air  pollution  in  the  Capital.

 (b)  According  to  the  information  furnished  by  Delhi  Administration  the  approved
 Plan  outlay  provides  for  new  schemes  amounting  to  Rs  10.22  crores

 EMPLOYEES  IN  C.QD.  CHHEOKI

 4792  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  C.O.D.  Chheoki  which  is  35  years  old  now  and  is  an
 important  and  permanent  Depot  the  employees  are  deprived  of  thetr  benefits  sometime
 under  the  rules  of  the  Ministry  or  sometime  under  the  Factory  Act;  and

 (b)  the  circumstances  in  which  Secretariat  rules  and  Factory  Act  are  enforced  there

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  (a)  No  511.0  It  1s  not
 a  Fact.

 (b)  The  Secretariat  rules  referred  to  in  the  Question  presumably  mean  the  Departmental
 rules.  In  all  matters  pertaining  to  general  conditions  of  service,  the  industrial  and  non-
 industrial  workers  of  COD,  Chheoki,  are  governed  by  similar  set  of  rules  as  applicable  to

 employees  of  other  Ordnance  Depots  registered  under  the  Factories  Act,  1948.  However,
 ‘tthe  industrial  workers  have  an  option  to  avail  of  earned  leave  either  under  the  Civilians  in
 Defence  Services  (Industrial  Employees)  Leave  Rules,  1954  or  under  the  Factories  Act,
 whichever  is  advantageous  to  them

 कोयम्बत्र  में  दूर  दशन  केन्द्र

 4793.  श्री  के०  ए०  राज  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री यह बताने यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने के  लिये  तमिलनाडू में  कोयम्बत्र  शहर  को

 प्राथमिकता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  जो  बहुत  श्रधिक  श्राबादी  .  गहर  अर  दक्षिण

 भारत  के  भ्रधिकतम  श्रौद्योगिक  श्रमिक  जहां  रहते  प्रौर

 यदि  तो  यहं  योजना  कब  पूरी  होगी

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी  )  (  नहीं  ।  कोयम्बतूर

 में  दूरदर्शन केन्द्र  स्थापित  करने का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 पोल्लाचो  मं  बड़  पंमाने  का  उद्योग  चालू  करना

 4794.
 श्रो

 Fo  उ०  एज ्  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार का  ग्रामीण  क्षेत्रों का  विकास  करने  की  योजना के  ग्रन्तगत

 तमिलनाडु के  पोल्लाची  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  का  उद्योग  चालू  करने का  कोई  प्रस्ताव  ak

 यदि  तो  सरकारी क्षेत्र  के  aia  सीमेंट  कारखाना  खोलने  OT  fy

 आहार  उत्पादन  कारखाना  खोलने  कोई  योजना
 ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  st  माईति
 श्रौर  तमिलनाडु

 के  ० पाल्लाचा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अ्न्तगत  किसी  बड़े  उद्योग  की  स्थापना  करने  का  इस

 समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 DIRECT  RECRUITMENT  TO  THE  POSTS  OF  STATION  DIRECTORS

 4795.  SHRI  5.  NEGI  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROADCAST-
 ING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Assistant  Station  Directors  of  All  India  Radio  were  pro-
 moted  Station  Directors  departmentally  in  1976;

 (b)  if  so,  the  number  of  Assistant  Station  Directors  called  for  interview  and  the  number
 of  persons  selected  out  of  them;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  more  than  half  of  the  persons  were  promoted  as  Station
 Directors  though  some  of  them  had  not  worked  as  Assistant  Station  Directors  even  for  two

 years;

 (d)  whether  the  Department  propose  to  increase  the  quota  of  direct  recruitment  by
 changing  the  recruitment  rules  so  that  qualified  persons  are  selected  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K-

 ADVANI)  :  (a)  Yes  Sir.

 (b)  &  (c)  Under  the  existing  recruitment  rules,  75%  posts  of  Station  Director  are

 filled  by  promotion  as  under

 Assistant  Station  Directors  with  5  years  service  in  the  grade  rendered  after

 appointment  thereto  on  a  regular  basis.

 (ii)  Failing  (i)  above,  officers  with  10  years  service  in  the  grades  of  Assistant  Station
 Director  and  Programme  Executive  combined  together  rendered  after  appoint-
 ment  thereto  on  a  regular  basis.

 (iti)  Failing  (i)  and  (ii)  above,  officers  with  10  years  service  as  Programme  Executive
 either  as  Ordinary  Grade  or  as  Selection  Grade  or

 In  terms  of  (ii)  above,  69  Assistant  Station  Directors  were  called  for  interview,  out  of

 which  11  did  not  appear.  42  Assistant  Station  Directors  were  selected  for  promotion  as

 Station  Director  (Ordinary  Grade).  All  India  Radio  which  account  for  more  than  half  the

 total  number  of  persons  interviewed,  i.e.  58,  The  selection  was  made  in  terms  of  recruitment
 rules  and  on  the  recommendation  of  the  Departmental  Promotion  Committee,  presided  over

 2  vears  service  as  Assistant  Station  Director.
 by  a  Member  of  the  U.P.S.C.  Some  of  those  selected  promotion  had  rendered  less  thar

 (d)  There  is,  at  present,  no  proposal  to  increase  the  quota  of  direct  recruitment  for  the

 posts  of  Station  Director  (Ordinary  Grade),  All  India  Radio.

 सोमेंट  व्यापार  में  गिरावट

 4796.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 र

 म यह  कहां  तक  सच  है  कि  सीमेंट  व्यापार  कम  हो  गया  है  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 उद्योग की  सरकार  सहायता  करती  है  श्रौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
 है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  सीमेंट  बहुत  कीमती  बल्कि  एक  दुर्लभ

 वस्तु  हो  गई  हैं  ;  प्रौर

 यदि  हां  ,  तो  तत्म्बन्धी  ब्यौरा क्या  है  तथा  श्राम  जनता  को  सीमेंट  उपलब्ध  कराने

 के  लिये  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार ्  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  rrefa  से  1977
 की

 t afer

 में  19.  10  दस  लाख  मीट्रिक  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  जो  अब  तक  का  सर्वाधिक  उत्पादन

 है  जब  कभी  उद्योग  को  बैगनों  इत्यादि  की  श्रपर्याप्त  सप्लाई  जैसे  श्रवरोधों  का

 सामना  करना  पड़ता  है
 तब  उद्योगों  को

 इन
 श्रवरोधों  पर  काबू  पाने  के  लिए  सहायता  दी  जातीः
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 है  ताकि  जहां तक  संभव हो  सके  उत्पादन  के  इष्टतम  स्तर को  बनाया  रखा  wee  |  यह  सहायता

 मम चत
 करने  वाले  सभी  एककों  को  दी  जाती  है  चाहे  वे  निजी  क्षेत्र  में  हैं  या  सरकारी  क्षेत्र

 श्रधिकतम  उत्पादन  होने के  बावजूद  श्रपर्याप्त  पहले  बनाई गई  घटिया  श्रग्रिम

 निर्माण  कार्यों  के  लिए  तथा  कृषि  उद्योग  तथा  mat  के  निर्माण  के  लिए  अ्रधिक  मांगों  के  कारण

 सीमेंट  की  सप्लाई  में  कमी  हुई  थी  ।  सीमेंट  की  काफी  मात्रा  की  झान्ध्य  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु में
 wa  साइक्लोनों  (  चक्रवातों  )  से  उत्पन्न  टूट-फूट  की  मरम्मत  के  लिये  भी  झावश्यकता  थी  ।  देश

 में  सीमेंट  की  मांग  तथा  उपलब्धता  के  बीच  श्रनुमानित  अन्तराल  लगभग  2  मिलियन  (20

 लाख  )  मी  ०
 टन  है  ।

 सरकार  श्रभ्युपायों  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  एककों  द्वारा  उत्पादन  का

 जाना  अतिरिक्त  क्षमता  का  स्थापित  करना  सीमेंट  का  संरक्षण  तथा  बेहतर  उपयोग  करना

 सम्मिलित  है  ।  प्रमुख  महत्वपूर्ण  श्रभ्युपायों  में  प्रीकालसीनेटर  स्थापित  करना  श्रौर  स्लैग  फलाई  ऐश

 ae  aa  पोलानिक  सामग्री  का  श्रधिकाधिक  उपयोग  स्थानीय  भर  चूने  के

 पत्थर  का  उपयोग  करने  के  इस्पात  संयंत्रों  के  निकट  नये  सीमेंट  संयत्रों  की  स्थापना

 के  पत्थर  के  छोटे  छोटे  निक्षेपों  का  उपयोग  करने  के  लिए  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  करना

 तथा  नये  एककों  के  निर्माण  कार्यों  शर  विस्तार  कार्यक्रमों  को  शीघ्य  पुरा  करना  शामिल  है  सरकार

 ने  देशी  बाजार  में  सीमेंट  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिये  लगभग  दस  लाख मी  ०  टन  सीमेंट  का अआायात

 का  निश्चय  किया है  ।  सरकार  बाजार  में  की  गई  सीमेंट  के  की  निगरानी कर

 रही  है  ।  तथा  यदि  श्रावश्यकता  हुई  तो  सीमेंट  की  भ्र  अधिक  मात्रा  का  श्रायात  करना  तब  तक

 जारी  रखेंगी  जब  तक  सीमेंट  का  क्य  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  स्तर  तक  कम  नहीं

 हो  जाता  ।  सरकार  बढ़ती  हुई  क्षमता  के  रास्ते  वर्तमान  में  श्राने  वाले  श्रवरोधों  का  निश्चय  करने

 इस  बारे  में  श्रावश्यक  सुधारात्मक  कार्यवाही करने  तथा  उद्योग का  एक  नया  व्यापक

 अध्ययन  करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की  स्थापना  करने का  विचार  कर  रही है  ।

 लब्ध  अतिरिक्त  पिसाई  क्षमता का  उपयोग  कर  ada  क्षमता  में  से  ही  शभ्रतिरिक्त उत्पादन

 करने  के  लिये  सरकार  उद्योगों  को प्रोत्साहन  देने के  तरीकों  की  भी  खोज कर  रही  है  ।

 INDUSTRIALLY  BACKWARD  DISTRICTS

 4797.  SHRI  RAJKESHAR  SINGH  :  Will  the  Minister  of  PLANNING  be  pleased  to
 state

 (a)  the  criteria  adopted  for  declaring  districts  industrially  backward;

 (b)  the  number  of  such  districts  in  the  country:  and

 {c)  the  areas  where  districts  are  proposed  to  be  declared  economically  backward  next
 ‘year  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI  MORARJI  DESAI)  (a)  In  pursuance  of  the
 decisions  of  the  National  Development  Council  Committee  of  the  State  Chief  Ministers,  the
 following  set  of  criteria  was  circulated  to  the  State  Governments  and  Union  Territory  Ad-
 ministrations  to  be  adopted  as  ‘guidelines’  for  identification  of  industrially  backward  districts
 to  qualify  for  concessional  finance  facilities

 (i)  Per  capita  foodgrains/commercial  crops  production  depending  on  whether  the
 district  is  predominantly  a  producer  of  foodgrains/  cash  crops.  (For  inter-district
 comparisons  conversion  rates  between  foodgrains  and  commercial  crops  be
 determined  by  the  State  Government  on  a  predetermined  basis  where  necessary),
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 ne  i

 (ii)  Ratio  of  population  to  agricultural  workers.

 (iil)  Per  capita  industrial  output  (gross).

 (iv)  Number  of  factory  employees  per  lakh  of  population  or  alternatively  number  रण

 persons  engaged  in  secondary  and  tertiary  activities  per  lakh  of  population.

 (v)  Per  capita  consumption  of  electricity.

 vi)  Length  of  surfaced  roads  in  relation  to  population  or  railway  mileage  in  relation
 to  population,

 The  statistical  data  furnished  by  the  State  Government  in  respect  of  the  criteri  a  adopted
 re  consid  ered by  them  for  the  purpose  of  identification  of  industrially  backward  districts,  we
 On:  the  basis by  the  Planning  Commission  in  consultation  with  the  concerned  Ministries.

 of  the  data  furnished  generally  the  districts  with  indices  below  the  concerned  State  average
 have  been  selected  as  industrially  backward  to  qualify  for  concessional  finance  facilities.

 (b)  So  far  247  districts  have  been  selected  from  the  different  States  and  Union  Terri-
 tories  as  industrially  backward  to  qualify  for  concessional  finance  facilities.

 (c)  In  connection  with  the  formulation  of  the  earlier  draft  Fourth  Plan  (1966-71).  the

 Planning  Commission  had  requested  the  State  Governments: to  devote  special  attention  to

 the  development  of  economically  backward  areas  which  were  classified  as  (i)  desert  areas,
 (ii)  chronically  drought-affected  areas,  (iii)  hill  areas  including  border  are  as,  (iv)  areas  with

 high  concentration  of  tribal  population;  and  (v)  areas  with  high  density  of  popul  ation,  low

 levels  of  income,  employment  Regarding  Category  (v),  a  Study  Group and  living  etc.
 overn- had  reviewed  the  set  of  indicators  of  regional  development  furnished  by  the  State  G
 These ments  and  recommended  15  indicators  for  identifying  econamically  backward  areas.

 dentifi- indicators  were  circulated  to  the  State  Governments  with  a  view  to  assisting  them  in  i

 cation  of  such  areas.  Most  of  the  States  have  identified  their  economically  backward  areas

 which  ure  either  complete  districts  or  blocks  or  a  group  of  villages.

 There  is  no  proposal  for  any  changes  next  year  in  the  list  by  way  of  addition  to  or

 dropping  of  any  of  the  districts  /blocks.

 मशीनरी  BIT  उपकरणों  की  सप्लाई  के  लिये  पश्चिमी  जर्मनी  की  फर्म  से  करार

 4798.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  श्रारोप  लगाया  गया  है  कि  मोदी  रबड़  कम्पनी  मोदीनगर  ने

 पश्चिम  जर्मनी  की  एक  फर्म  के  साथ  उक्त  कम्पनी  की  pcaTT AT  के  लिए  श्रपेक्षित  मशीनरी  श्रौर

 उपकरणों  की  सप्लाई  के  लिए  एक  करार  किया  था  ;

 क्या  यह  भी  श्रारोप  लगाया  गया  है  कि  मंज्लालय  के  कुछ  afaarfcat  की  साठगांठ

 से  एक  aa  रा  करार  किया  गया  जिसमें  मूल्य  में  90  लाख  रुपये  से  भी  श्रधिक  की  वृद्धि  की  गई

 जिसका  भुगतान  विदेशी  मुद्रा  में  किया  जाना है  ;
 श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (atterett  wrt  माईति  )  :  से  सरकार  को  इंस  प्रकार

 के भ्रारोप  प्राप्त  हुए  हैं  कि  पश्चिम  जर्मनी  की  एक  फर्म  मैसर्स  कान्टीनेन्टल  गुम्मी  वर्क  के  साथ

 सहयोग-करार  करते  हुए  मैसर्स  मोदी  रबड़  उत्तर  प्रदेश  ने  उनके  साथ  उस

 समय  एक  गुप्त  करार  भी  किया  था  जिसके  द्वारा  मैससे  मोदी  रबड़  लिमिटेड  ने  मैसर्स  कान्टीनेन्टल

 गुम्मी aa
 को  ग्रतिरिकत  रॉयल्टी

 तथा
 हैण्ड

 लिंग
 प्रभारों  के  भुगतान  के  लिए  श्रपनी  सहमति  प्रदान

 की  जिसे  उनके  ढवारा  at  गई  खरीदों  को  बढ़ा  emt  दिखा  कर  समंजित  किया  जायेंगा  |

 देशालय  को  जांच-कार्य  सौंपा  गया  था  शौर  जांचों  के  परिणाम  स्वरूप  sada  निदेशालय

 हारा  मैसस
 मोदी  रबड़  लिमिटेड  ai  कम्पनी  के  कुछ  निदेशकों  को  तीन  कारण  बताओं  नोटिस

 जारी  किए  गए  थे  ।  कारण  बताझ्रों  नोटिसों  के  उत्तर  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  aaa  श्रधिनिर्णयन
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 गुप्त  करार  में  मंत्र।लय के के  अधोन  हन्नार  उन  पर  अ्शत :  सुनवाई  ह ल्  गई  el  अ्रभी  कथित र

 कारियों  की  सांठगांठ  के  श्रारोप  के  बारे  में
 प्रवर्तन

 न

 निदेशालय  को  कोई  जानकारी  नहीं  है

 fto  सी०  Alo  एल०  र  Ato  सी (५  एल०  में  ठकेदार

 4799.  श्री  ए०  के०  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  की  क्स्तोर  ् अर  बंसदेवपुर-एकरा
 कोयला  खानों

 तथा

 सन्दल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  के  कठारा  क्षेत्र  में  कार्यरत  ठेकेदारों  की  संख्या  कितनी है  तथा  उन्हें

 कितनी  राशि  के  ठेके  दिये  गये हैं  तथा वे  कया  कार्य  कर

 क्या  यह  सच  है  कि  ये  ठेके
 लेने  के  लिये

 श्रनेक  श्रनियमितताएं
 की  जाती  हैं

 तथा
 डराया

 धमकाया  जाता है  तथा  बहुत  प्रधिक  राशि  के
 बिलों  का  भुगतान  किया  जा  रहा है  जिससे  ठेकेदार

 श्रचानक  धनवान हो  जाते हैं  तथा  कम्पनी  को
 घाटा  होता  है  ;

 श्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध
 में

 सरकार
 ने

 क्या  कार्यवाही
 की

 है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  ato  TaAaaT ) )
 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की  क्स्तोर  श्रौर

 वंसदेवपुरइक
 रा  कोयला  खानों  में  लगाए  गए  ठेकेदारों  की  संख्या  24  16  है  श्रौर  इन  ठ

 में  लगी  अनुमानित  धनराशि  31  श्रौर  33  लाख  रुपये है  ।  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स लि०  के  कठारा

 aa

 में

 लगाए

 गए  ठेकेदारों  की  संख्या  41  है ग्रौर  इसमें  करीब  रुपए  की  धनराशि  लगी

 ई  ये  ठेके  मुख्य  रूप  से
 कोयला  श्र  बाल  विविध  सिविल  बोर  होलों

 इमारतों  की  मरम्मत  तथा  रख  एश्रर  शैफ्टों  की  जलपूर्ति ग

 ग्रादि  कार्यों  से  सम्बन्धित हैं  ।

 और  ठेके  निर्धारित  प्रक्रिया
 का  पालन  करके  दिए  गए  जहां  तक  बिलों

 के  भगतान  का  सम्बन्ध  यह  कार्य  हमेशा  त््च्छी  तरह  छानबीन  श्रौर  जांच  करने
 के

 बाद  किया

 जाता है  ।

 प्रेस  पर  संसरशिप

 4800.  श्रो  पी०  Alo  मावलंकर  :  कपा  सुचना  श्ोर  प्रसारण  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1978  के  टाइम्स  arn  इंडियाਂ क्या  सरकार  का
 ध्यान  दिनांक  24

 के  दिल्‍ली  संस्करण  में  ‘qadde  इन्टरफियरेन्स  इन  प्रेस  सेज स fro  श्रार०  ईरानीਂ

 शीर्षक  के  अ्रन्तगंत  छपे  समाचार  की  ae  दिलाया  गया

 यदि हा ं[,  तो  सरकार  की  उस पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  कुलदीप  नैयर  समिति  के  कुछ  सदस्यों द्वारा  पर  दी

 गई  टिप्पणीਂ  को  विमत
 वाले  सम्बद्ध  सदस्यों  की  सहमति  प्राप्त  किये  बिना

 ही  नहीं

 वल्कि  उनकी  जानकारी  के  भी  बिना  किसी  के  द्वारा  पूरी तरह  से  बदल  दी  ताई  श्रौर  क्या

 उक्त  समिति  को  मौखिक
 रूप  से  यह

 बताया
 गया  था

 कि
 केन्द्रीय  सरकार

 के  कुछ
 मंत्री

 मिति  द्वारा  कुछ  विशेष  सिफारिशें  करवाना  चाहते  श्रौर

 (  )  यदि  at  तत्संबंधी  तथ्य  एवं  कारण  क्या  हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  झाडवाणी )  at

 से  एक  विवरण  जिसमें  मामले  के  तथ्य  दिए  हुए  हैं  संलग्न है

 [wareasy  में  रखें
 गये

 ।  देखिए  संख्या एल  ०  टी  ०-1959/ 78.0
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 फिल्म  सेंसरशिप  नियमों  a  परिवतंन

 4801.  श्री  श्रार०  alo  स्वामीनाथन  :  व्या  सूचना  MIT  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या गत  वर्ष  सेंसर  द्वारा  निषिद्ध  एक  फिल्म  के  मामले  में  दिल्‍ली  उच्च  त्यायालय  के

 एक  न्यायाधीश  ने  श्रपने  निर्णय  में  कहा  है  कि  फिल्मों  में  सेंसरशिप  नियम  बहुत  कठोर हैं

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उस  निर्णय  पर  विचार किया  हैं  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण
 प्राडबाणा 1 ह च  श्रौर

 माननीय
 न्यायाधीश  श्रौर  बातों  के  यह  विचार  व्यक्त  किया था  कि

 सेंसर
 सम्बन्धी  पुराने

 दर्शी  सिद्धान्त  बहुत  व्यापक
 हैं  श्रौर  इनको  इस  तरीके  से  लागू  किया

 जा  सकता है
 कि  जिससे

 याथाधिक  कथानक  वाली  सभी  फिल्मों  पर  प्रतिबन्ध लग  सकता  है  ।  उन्होंने  यह  विचार  भी

 व्यक्त  किया था  कि  यह  बात  श्रौर भी  श्रधिक  श्रसाधारण  है  कि  जबकि  अरन्य  देशों  में  समकालीन

 शिप को  काफी  हद  तक  शिथिल  कर  दिया  गया  भारतीय  फिल्म  सेंसरशिप  बहुत  कटोर  है

 माननीय  न्यायाधीश  ने  सेंसर  सम्बन्धी  जिन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  उल्लेख  किया था  उनमें  परिशोधन

 करने  का  प्रश्न  पहले ही  कछ  समय  से  सरकार  के  विचाराधीन  था

 केन्द्रीय  सरकार  wa  फ्ल्म  सेंसर  बोड़े  को  नए  निदेश  जारी  कर  चुकी  है  जिसमें  फिल्म  सेंसर

 बोर्ड  द्वारा  सार्वजनिक प्रदर्शन  के  लिए  frat  को  प्रमाणीकृत  करने  के  लिए  सिद्धान्त  दिए

 हुए  थे  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  7  1978 से  प्रभावी हुए  हैं

 परमाणु  इंधन  हैदर।बाद  के  कर्मचरियों  में  श्रसंतोष

 4802.  श्री  Fo  ए०  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार
 को

 परमाणु  ईंधन  हैदराबाद के  कर्मचारियों में  व्याप्त

 असन्तोष  का  पता

 यदि  तो  उनकी  कठिनाइयां  क्या  और

 उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 सरकार  को  पता  है  कि  उक्त प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई )
 ् चारियों  की  मांगे  क्या

 उनकी  निम्नलिखित  हैं

 (  1)  एसोसिएशन  के  जनरल-सैक्रेटरी  को  नौकरी  से  हटाने  के  श्रादेश  को  समाप्त

 करना  |

 (2)  एसोसिएशन  के  नेताओं  के  विरूद्ध  विचाराधीन  श्रभियोग-पत्र  को  रह  करना

 शौर  वापस  लेना

 (3)  दो  कर्मचारियों  की  सेवा-समाप्त  करने  के  श्रादेश  को  रह  करना  |

 (4)  8  1976  को  हुए  समझौते  को  समाप्त  करना
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 ाण

 (5)  25  1977  को  पेश  किये  गये  मांग  पत्न  को  तेजी  से  निपटाना ॥

 मांग  यत्न  में  निम्नलिखित  मांगें  शामिल  हैं

 (i)  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  में  परिवर्तन  किया  जा  at

 (ii)  पदोन्नति  सम्बन्धी  नीति  में  सुधार  किया  जाये  ।

 (iii)  कंन्टीन
 को  विभागीय  स्तर  पर  चलाया  जाये

 ।

 (iv)  कर्मचारियों  के  वेतन  से  एसोसिएशन  का  मासिक  चन्दा  काटा  जाये  ।

 (v \  )  यूनियन  के  कार्यालय  के  लिये  नाभिकीय  ईधन  समिश्रण  के  परिसर के  समीप

 की  समुचित  जगह  दी

 एसोसिएशन  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  सभी  मांगों  पर  बातचीत  हुई  है  शौर  कुछ

 स्वीकार  भी  की  जा  चुकी  हैं  ।  जहां  तक  विभिन्न  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 शासनात्मक  कार्रवाई  का  सवाल  एसोसिएशन  को  बताया  जा  चुका हैं  कि  कमेंचारी  सक्षम

 कारियों  के  पास  श्रपील  दायर  कर  सकते  फिर  कमंचारियों  ने  वार्ता  को  जारी  रखने

 की  जगह  15  1978  से  हड़ताल  करने  का  फैसला  किया  ।
 जब  तक  कर्मचारी  काम

 पर  वापस  नहीं  लौटते  हैं  तब  तक  वार्ता  फिर  से  शरू  नहीं  की  जा  सकती ।

 दिल्‍ली  लघु  उद्योग  fania  निगम  द्वारा  कोयले  को  ब्रिक्रो

 4803.  श्रो  Fo  प्रधानी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ली  में  कोयले  की  कमी  दिल्‍ली  लघ  उद्योग  विकास

 निगम  के  लिए  वरदान  सिद्ध हुई  है  ;

 क्या  यहं  संच  है  कि  दिल्‍ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  के  श्रधिकारियों  ने  स्वयं  यह

 कार  किया है  कि जो  कोयला  उन्होंने  बेचा  है  वह  में  मिट्टी
 ”

 है भ्रौर  इसको  बेचना  उन

 बिचौलियों  के  लिए  जिन्होंने  दिल्‍ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  से  उसे  अधिक  लाभप्रद

 सिद्ध  ौर

 क्या  ae  भी  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  खाद्य  एवं  नागरिक  पूर्ती  विभाग  जो  दिल्‍ली

 में  कोयले
 के

 वितरण
 के  लिए  उत्तरदायी  नियमित  कोयले  का  खुदरा  मूल्य  25.80  रू०  प्रति

 tracer  श्रौर  उस  की  मिट्टी  मूल्य  15  रु०  प्रति  नियत  किया  है  श्र  यह

 हैरानी  की  बात  है  कि  कोयला  व्यापारियों  को  उसे  इतने  श्रधिक  मूल्य
 पर  बेचने  की  क्यों  श्रनुमति

 दी गइ
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पा०
 रामचन्द्रन  )  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  दिल्ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  ने  निविदाएं  मांगने  के  बाद  जो  कोयला

 बेचा  है  वह  ad  इंच  से  छोटे  टुकड़ों  वाला  बढ़िया  कोयला  है

 यह  सही  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  नियमित  साफ्ट  कोक  की  खुदरा  कीमत  GO

 25.80  प्रति  faze  नियत  की  है  ।  Gas  के  बाद  बचे  श्राधे  इंच  आकार  वाले  बढ़िया  कोयले

 की  कोई  कीमत  दिल्‍ली  प्रश  ने  नियत  नहीं  की  है  ।
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 4804.  att  हुकम  चन्द  कछवाय  :  कया  सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  22  1978  के

 श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  274  के  नश  र  कें  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '
 अवन्तिकाਂ  की

 ग्राहक
 2000  निर्धारित  करने  का  श्राधार  क्या  है  जबकि

 इस
 समय  दैनिक  की  एक  हजार  से  भी  कम  प्रतियां  प्रतिदिन  प्रकाशित  होती  हैं  ;

 क्या  दैनिक  को  वर्ष  1975-76  में  10  मीटरी  टन  ह  कागज  दिया

 यदि  तो  श्रखबारी  कागज  का  कोटा  बढ़ाकर  वर्ष  1976-77  तथा  1977-78  में  क्रमशः  35

 मीटरी
 टन

 तथा  21.  48  मीटरी  टन  करने  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  कागज  लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाश्रों  के  निर्वाचनों  के  लिए  प्रचार

 सामग्री  प्रकाशन  के  लिए  प्रयोग  किया  अथवा  छोटे  व्यापारियों  को  बेचा  गया  ;  अर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार इन  तथ्यों  की  जांच  कराने  का  है
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी  :.  दैनिक  ga faat  की

 2000  प्रसार  संख्या  का  निर्धारण  वास्तविक  जांच  तथा  प्रकाशक के  वर्ष  1976  के
 कांगजातों  are

 रिकार्डों  की  अनुवर्ती  जांच
 के  श्राधार  पर  किया  गया

 था  ।

 हां  समाचार  पत्र  को वर्ष  1975-76  के  दौरान  10  मीट्रिक टन
 श्रखबारी  कागज

 सर्वथा  श्रायात  ait  निर्यात  के  मख्य  नियंत्रक  के  श्रनरोध  पर  श्रखबारी  कागज  के  दुरुपयोग  के
 बारे

 में  समाचार  पत्न  के  विरूद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यरो  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने

 सर्वथा  तदर्थ  श्राधार  पर  दिया  गया  था  ।  1976-77  में  श्रायात  ie  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक

 के  चेतावनी  देकर  केस  को  बन्द  करने  के  निर्णय  को  देखते  पत्र  के  द्वारा  प्रस्तुत  तथा  ः ९

 श्रकाउन्टेंट  द्वारा  विधिवत  प्रमाणित  खपत  के  ब्यौरे  तथा  वर्ष  की  ्रखबारी  कागज  miaer  सम्बन्धी

 नीति  के  उपबन्धों  के  श्रनुसार  5  प्रतिशत  की  स्वीकार्य  वृद्धि  के  हिसाब  से  पत्र
 की  हकदारी  40.  88

 मीट्रिक  टन  बँठी  ।  इसमें  से  पत्न  कें  ्रनुरोध  पर  35  मीट्रिंक  टन  meade  कागज  रिलीज  किया  गया

 जबकिਂ  पार्टी ने  केवल  16.  50  मीट्रिक  टन  अखबारी  कागज  ही  उठाया  ।
 वर्ष  1977-78

 के  लिए  दौनिक  को  सरकार  द्वारा  श्रंकित  2000  प्रतियों के  ATATS  पर
 21.  48  मीट्रिक टन  श्रखबारी

 कागज  श्राबटित  किया गया  art

 श्रौर  1976-77  के  जहां तक  weal  कागज  के
 समाचार-पत्र

 छपने
 से  भिन्न  अरन्य  प्रयोजनों  के  लिए  दुरुपयोग  करने  का  सम्बन्ध  यह  प्रश्न  ही  नहीं  क्योंकि

 वर्ष  कीਂ  खपत  का  ब्यौरा  चार्टर्ड  waste  द्वारा  विधिवत्‌  प्रमाणित है  ।  वष॑  1977-78  में  अ्रखबारीਂ

 कागज  का  कोई  दुर्पयोग  हुआ  या  इसका  पता  1978-79  के  दौरान  समाचार  पत्नों  के
 ~

 स्ट्रार  के  कार्यालय  में  खपत  का  ब्यौरा  प्राप्त  होने  पर  ही  इसको  देखते  इस  श्रवस्था

 पर  किसीਂ  जांच  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हरिजनों  पर  श्रत्याचार

 4805.  श्री  पी०  Flo  मावलंकर

 श्री  के०  लकप्पा  }
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  हरिजनों  तथा  श्राथिक  रूप
 से  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों

 के
 साथ  उन्हें  शर्मिन्दा  उन  पर  श्राक्रमण  करने  तथा  उनकी  नृशंस  हत्या  की  श्रनेक
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 घटनाएं  जनवरी  तथा  1978  के  महीनों  में  देश  के  भ्रनेक  भागों  से  तथा  स्वयं  उनके  क्षेत्र

 में  भी  हुई
 हैँ

 ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  पुर्ण  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  धोबियों  को  कानूनी  तथा  नियमों  के  प्रनसार  शीघ्यता  से  पकड़ा

 किया  उनसे  पूछताछ  की  गई  न्य च् त्रार  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ;  शर

 att  सिद्ध होने  वालों  को  यदि  कोई  सजा दी  तो  क्यो ं?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से  समाज  के  अन्य

 व्यक्तियों  की  भांति  श्रनसूचित  जातियों  के  व्यक्ति  भी  अ्रपराधों  के  शिकार  होते  रहते हैं  ।  राज्य/संघ

 शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों से  प्राप्त  के  भ्रनुसार  1  जनवरी  से  28  1978 तक  की

 भ्रवधि  के  दौरान  भारतीय  दंड  सहिंता  के  भ्रधीन  पंजीकृत  ऐसे  मामलों  की  संख्या  इस  प्रकार  है
 ——

 केटी  न  er

 रा  JQ  मामलों  की  सख्या

 a

 पजाब

 हरियाणा

 ग्राव्थ्य  प्रदेश *

 2
 7

 हिमाचल  प्रदेश *  7

 9.0
 कर्नाटक
 महाराष्ट्र*  69

 3 उड़ीसा

 उत्तर  प्रदेश *  432

 पांडिचेरी*  4
 a  ee  याण

 *haa  1978  के  ग्रांकड़े  उपलब्ध  हैं ।

 टिप्पणी  oa  संघ  शासित  क्षेत्रों  तथा  नागालैंड  तथा  सिक्किम  राज्यों  के  बारे

 में  सूचना  शून्य  है
 ।  शेष  राज्यों  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 ऐसे  सभी  मामलों  में  कार्रवाई  संबंधित  राज्य/संघ  शासिंत  क्षेत्र  सरकार  द्वारा  कानून  के  अनुसार
 की  जाती  और  श्रलग-ग्रलग  मामलों  तथा  श्रलग-ग्रलग  श्रभियक्त  व्यक्तियों

 .
 के

 बारे  में  श्रौर  झागे
 श्यौरा  उनके  द्वारा  भेजे  गए  उनके  सांख्यिकीय  विवरणों  में  नहीं  दिया  गया  है  ।

 गुजरात  में  ग्रामीण  विद्यीतीकरण

 भ ्a.  oe 4806.  श्री  पी  ०  जी०  मावलंकर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यहं  बताने  केत  छले  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  काये  क्रम  पर्याप्त
 गति

 से
 न  चलाकर  मंद  गति  से  चलाए  जाते हैं
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 —————  —— ह ——

 यदि  तो  इस  सिथति  में  सुतार  कन  के  उपाय  किए जा  रहे  हैं  ;
 और

 क्या  गुजरात  के  श्रहमदाबाद  श्रौर  गांधीनगर  दोनों  राजधानी  जिलों  में  1977  के

 अन्त  तक  शत-प्रतिशत  ग्रामीण  विद्यतीकरण  पुरा  गया  था  श्रौर  यदि  तो  जहां

 करण
 नहीं  हुप्ना  उस क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्या है  श्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 (at

 पी०
 रामचन्द्रन

 )  :  यद्यपि  कुछ  राज्यों में  प्रगति  धीमी  फिर  भी  सम्पूर्ण

 देश
 में  ग्राम  विद्यतीकरण  के  विस्तार में  निरन्तर  वद्धिहुई  है  ।

 ग्राम  विद्यीकरण  की  एक  निश्चित  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  न्यूनतम

 श्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  विशेष  wae  किया  जाता  है  ।  इन  निधियों  का  संवितरण  शम  विद्यतीकरण

 निगम  के  जरिए  किया  है  इसके  अ्रतिरिक्त  स्थानीय  स्तर  पर  स्कीमें  तैयार  करने  श्रौर

 को  दूर  करने
 में

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सहायता  देने  की  दृष्टि  से  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम ने  क्षेत्रीय

 कार्यालय  स्थापित  किए हैं
 ।  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के

 लिए  ग्राम  विद्युतीकरण
 निगम  के

 कार्यक्रम  में  भी  निरन्तर  वृद्धि  की  जा  रही

 गुजरात  के  अ्रहमदाबाद  श्रौर  गांधीनगर  जिलों  में  गांवों  के  विद्युतीकरण  की  प्रगति  नीचे

 दी  गई  है  ——

 जिला  31-1-78 तक गांवों की  कल  संख्या

 विद्यत्तीकरण

 लि

 अहमदाबाद  674  433

 75 गाँधीनगर
 नन्ना  ——

 गांधीनगर  जिला  के  सभी  गांव  तथा  श्रहमदाबाद  जिला  के  64%  से  ES  गांव  विद्यावीकरण

 किए  जा  चके  हैं  |

 परिवहन  जहाजों  की  क्षमता

 4807.  श्री  बो०  पी०्मंडल  कया  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हमारे  देश  में  परिवहन  जहाज  कितने  हैं  श्रौर  उनकी  क्षमता  क्या  है  ;  त्ौर

 उनसे  हमारी  कहां  तक  पुरी  होती  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  )  1-3-78  को  5.  36.  मिलियन  जी०

 टी०  /  8  .  81  मिलियन  डी०  डब्ल्यू०  टी०  के  372  जहाज ।

 हमारे  जहाजो ंने  1976-77 के  दौरान  41.  राष्ट्रीय  माल  ढोया  जो  लगभग  100%

 तटीय  माल  लगभग  40%  लाईनर  माल  ग्रौर  70%  थोक
 माल

 था  ।  शुष्क
 माल  में

 हमारे  जहाजों  ने  लगभग  28%  माल  ढोया ।

 बिजली  का  उत्पादन  शौर  झ्रावश्यकता

 4808.  श्री  ato  पी०  मंडल
 \  क्या  ऊर्जा  मंत्री  की  ् कपा  करेंगे कि

 श्री  कंवर  लाल  गप्त  4

 राज्यों  की  कूल  श्रावश्यकताश्रों  की  तुलना  में  देश  में  कुल  कितने  वाट  बिजली  का

 उत्पादन  होता  है
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 उक्त  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है

 श्र

 arm  पंचवर्षीय  योजना  के अन्त  तक  के  लिए  बिजली  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किया गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्र  )
 :  माह  1978 में  देश में  विद्युत की  राज्यवार

 तथा  उपलब्धता  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 ar  देश  में  विद्युत  की  झ्रावश्यकता  पुरी  करने  में  रहने  वाली  कमी  को  पूरा

 करने के  लिए  ay  1978-79  के  दौरान  लगभग  4,000  मेगावाट  कमी  को  पूरा  करने के  लिए

 भ्रतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  चालू  करने  का  कार्यक्रम है  ।  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  की  श्रवधि

 के  दौरान  18,500  मेगावाट  श्रतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  जोड़ने  की  परिकल्पना है  ।

 नई क्षमता  जोड़ने  के  अतिरिक्त  वर्तमान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  से  विद्युत  उत्पादन  श्रधिकतम

 करने के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 माह  1978  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रत्याशित  श्रावश्यकता  श्रौर  उपलब्धता

 को  दिखाने  वाल  विवरण

 श्रांकड़े  मेगा  चाट  मे ं)

 राज्य  ग्रावश्यकता  उपलब्धता  अतिरिक्त  (+)

 कमी  (-)

 2  3
 f

 1  4
 et  age  नय

 उत्तरी  क्षेत्र

 चण्डागढ़  32  27  (-)5
 दिल्ली  379  379

 571  457

 हिमाचल  प्रदेश  59  59

 84 श्रौर  काश्मीर  111  (-)27 27
 पजाब  700  676  24

 राजस्थान  550  550

 उत्तर  प्रदेश  2247  1776  (-)  471

 पश्चिमी  क्षेत्र

 1305  1403 गुजरात  (+)98
 मध्य  प्रदेश  980  582  (-)  398

 हा  राष्ट्र ी  2590  2156  (-)  434

 दमन  att  दिय  70  55
 (-)
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 —
 त्रांध्य  प्रदेश  882  1137  )  255

 कर्नाटक  1190  815  (-)  375
 ~
 केरल  532  819  (+)  287

 तमिलनाइ  1576  1038  (-)  538

 (  arfusarti  सहित  )

 gat  क्षेत्र

 352  198 बिहार  550  (=)

 दामोदर  घाटी  निगम  775  666  (-)  109

 पश्चिम  बंगाल  900  710  (-)  190

 उड़ीसा  470  545  /9

 Tax-qat  क्षेत्र

 अरुणाचल  40  40

 असम  84 173.0  135.  16  (-) 37
 34  28

 मणिपुर  8.62  (-)3

 मेघालय  16  80  16  80

 मिजोरम  50  10  )2  40
 x

 39 नागालड  13  08  69  (-)7
 ना  1.15 त्रिपुरा  00  95

 ee

 पुलिस  की  गोलियों  से  हुई  मौतें

 4809.  श्री  ato  पी०  मंडल  |
 ि  :  क्या

 गृह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 डा०  रामजी  fag

 देश में  1975,  1976,  1977  में  श्रौर  7  1978  राज्यवार  पुलिस  की

 गोलियों  से  कुल  कितने  व्यक्ति मरे  ;  श्रौर

 प्रत्येक  राज्य  में
 इस  उद्देश्य के  लिए  राज्य-बार  केन्द्रीय  fora  सीमा  सुरक्षा

 दल  ae  राज्य  पुलिस  को  उपयोग  में  लाया  गया  |

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  avec )  :  शौर  राज्य  सरकारों  तथा

 संध  शासित  क्षेत्रों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्नौर  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 सरकारो  AI  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योगों  सें  जनशबित

 4810.  ait  बो०  पी०  मंडल :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 देश  में  सरकारी  श्रौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र के  उद्योगों  में
 कुल  कितने  लोग  काम  करते

 हैं  ;  श्रौर

 हमारी  जनसंख्या  का  कुल  कितना  प्रतिशत  उद्योगों  पर
 है

 ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  अर  मा

 wate)
 :
 ा

 कि तरार  सूचना  इकानामिक

 सब  1977-78
 '

 के  पृष्ठ  80  81  पर  राजगार  arf  od  |  में  समाविप्ट  |  जिसे  सभा  पटल  पर

 जा  चका  है  ।  उद्योगों  पर  निर्भर  रहन  बाली  जनसंख्या  के  प्रतिशत  के  बारे  सूचना  उपलब्ध

 नहीं है  ।  इसे  1971  की  जनगणना  में  भी  इकड़ा  नहीं  किया  गया  ar ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  बसों  के  जाली  पास  बनने  वालों  को

 4811.  श्री  महीलाल  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कप करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्‍ली  पुलिस  ने  हाल
 ही

 में  परिवहन  निगम  की  बसों  के

 जाली  पास  बनाने  वाले  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया हैं

 क्या  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों
 का  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  कर्मचारियों  से  कोई

 सम्पकं  ;  श्रौर

 t (  )  ऐसी  जालसाजी  को  रोकने  के  लिये  दिल्ली  परिवहन नि निगम  ने  कया  कार्यवाही

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  ज  at

 चंंकि  मामला  दिल्‍ली  छावनी
 स्थित  मैट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  की  श्रदालत  में  विचाराधीन

 इसके  बारे  में  इस  समय कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता है

 निगम के  जांच  श्रधिकारियों
 को  सतक

 कर
 दिया  गया

 सीमेंट  श्रनुसंधान  इंस्टीट्यूट  द्वारा  श्रारम्भ  की  गई  परियोजनाएं

 4812.  STo  बलदव  प्रकाश :  वया  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 at  1966  में  सीमेंट  श्रनुसंघान  इंस्टीट्यूट  की  स्थापना  बाद  से  इसने  कौन  कौन

 सी  परियोजनाएं  श्रारम्भ  की  हैं  ;

 आरम्भ  की
 गई

 परियोजनाश्रों  के  क्या  परिणाम
 हैं  श्रौर उन  पर  कितनी  लागत  श्राई

 आर

 कया  सरकार  ने
 सीमेंट  ग्रनुसंधान  द्वारा  श्रारम्भ  किये  गये  कार्य  का  मूल्यांकन

 far है  aire  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रिपोर्ट  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  फर्नाडिस  )  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही रही  है  ate  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 भारत  को  यरेनियम  के  ma  में  विलम्ब

 4813.  श्री  ए०  के०  राध  थ
 |]

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला
 >:

 कया  परसाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह यह  बताने की  करेंगे कि  :
 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक

 |

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1978  के  में  टू

 इंडिया
 में  फरदर  डिलेड ह  (

 भारत  की  यूरेनियम
 के  भराने में  श्रौर  विलम्ब )  शीर्षक  3

 1978 '
 '

 टाइम्स  ग्राफ  इंडिया
 ”

 में  टू  एस०  बलायिंग  '”  (aes  घमकी का

 )  शीर्षक  से  छपे  समाचारों  की  झरे  र  दिलाया  गया  है  ;  और
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 Written  Answers  March  29,  1978

 ा

 aft
 तो

 नन 1 रकार  का
 स्थिति  से  निपटने  ae  तारापुर  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  को

 बचाने के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई  :

 इस  विषय  पर  23  1978  को  रखे  गए  एक  ध्यानाकर्षक  प्रस्ताव
 पर  हुई  बहस  के

 दौरान  पूरी  स्थिति  विस्तारपुर्वक  बताई  जा  चुकी

 NUMBER  OF  INDIAN  FILMS  EXPORTED  TO  FOREIGN  COUNTRIES

 4814.  SHRI  RAJENDRA  KUMAR  SHARMA  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION
 AND  BROADCASTING  be  pleased  to  state

 a  the  names  of  the  countries  to  which  Indian  films  were  exported  during  the  years
 1976-77  and  1977-78:

 (b)  the  foreign  exchange  earned  as  a  result  thereof;

 (c)  whether  there  is  a  10  improve  the  standard  of  films  which  are  exported  to  the:

 foreign  countries;  and

 (d)  if  so.  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.
 ADVANI)  :  (a)  The  names  of  the  countries.  to  which  Indian  films  were  exported  as  per
 available  data  during  the  years  1976-77  and  1977-78  are  given  in  the  enclosed  statement.

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  in
 due  course.

 (c)  The  foreign  delegates  who  attended  the  Film  Market  organised  by  Indian  Motion
 Pictures  Export  Corporation,  Bombay,  during  the  Filmotsav-1978  advocated  reduction  iਂ

 length,  dialogue,  dance  and  song  sequences  of  Indian  films  so  that  the  main  story  theme
 does  not  suffer  from  prolonged  interruptions.  According  to  them  this  would  make  Indian
 films  more  acceptable  to  foreign  viewers  excluding  Asian  ethenic  settlers.

 to  the  Film
 Procedurers/Exporters  Associations  through  Indian  Motion  Pictures  Export

 (d)  The  views  expressed  by  the  foreign  delegates  are  being  communicated
 Corporation.

 Government  is  not  in  a  position  to  take  any  further  action  in  this  regard  because  production
 of  films  in  our  country  is  in  private  sector.

 STATEMENT

 STATEMENT  SHOWING  THE  NAMES  OF  THE  COUNTRIES  TO  WHICH  INDIAN
 FILMS  WERE  EXPORTED  DURING  THE  YEARS  1976-77  AND  1977-78

 (1)  Names  of  the  countries  to  which  Indian  films  were  exported  during  1976-77

 Afganistan,  Australia,  Bahrein  Island,  Dubai,  Kuwait,  Oman,  Qatar,  Saudi  Arabia,
 Abu  Dhabi,  Barbados,  Guyana,  Surinam,  Trinidad,  FR.  W.  Indies,  Malaysia,  Singa-
 pore,  Botswana,  Gibraltar,  Libya,  Sengal,  Moroco,  Jordon,  Lebanon,  Gambia,
 Ghana,  Liberia,  Nigeria,  Siera  Leone,  Ethopia,  Kenya,  Malawi,  Tanzania,  German
 Democratic  Republic,  Federal  Republic  of  German,  Bolivia,  Colombia,  Peru,
 Mauritius,  Hong  Kong,  Belgium,  Burma,  Cameroon,  Canada,  USA,  Sri  Lanka,
 Czechoslovakia,  Fiji  Island,  Finland,  France,  Greece,  Indonesia,  Iran,  Iraq,  Israel,
 Italy,  Korea  Republic,  Maldive  Islands,  Nepal,  Netherlands,  Poland,  Portugal.
 Romania,  S.  Yemen  P.  Republic,  Seychelles,  Spain,  Sudan,  Swaziland,  Switzerland,
 Thailand,  Arab  Republic  Egypt,  U.K.,  U.S.S.R.,  Yeman  Arab  Republic,  Yugoslavia.

 (2)  Names  of  the  countries  for  which  shipping  bills  were  passed  by  Indian  Motion
 Pictures  Export  Corporation  for  export  of  Indian  films  during  1977-78

 Afghanistan,  Australia,  Bahrein  Island,  Dubai,  Kuwait,  Oman,  Qatar,  Saudi  Arabia.
 Abu  Dhabi,  Barbados,  Guyana,  Surinam.  Trinidad,  FR.  W.  Indies,  Malaysia,  Singa-
 pore,  Botswana,  Gibraltar,  Libya,  Senegal.  Morocco,  Jordan,  Lebanon,  Gambia.
 Ghana,  Liberia,  Nigeria,  Siera  Leone,  Ethopia,  Kenya,  Malawi,  Tanzania,  German
 Democratic  Republic,  Federal  Republic  of  German,  Bolivia,  Colombia,  Peru,
 Mauritius,  Hong  Kong,  Phillippines,  Manila,  Belgium,  Burma.  Canada,  U.S.A.,  Sr:
 Lanka,  Czechoslovakia,  Fiji  Island,  France,  Indonesia,  Iran,  Iraq,  Israel,  Maldive
 Isiands,  Portugal,  Romania,  Seychelles,  Sudan,  Switzerland.  Thailand,  Indo-China,
 Arab  Republic  Egypt.  U.K.,  Ireland,  U.S.S.R..  Yemen  Arab  Republic,  Yugoslavia
 Bulgeria,  Holland,  Hungary,  Japan,  Taiwan.
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 8  1900  )  लिखित  उत्तर

 OBSERVING  AUSTERITY  IN  EXPENDITURE  IN  PUBLIC  LIFE

 4815.  SHRI  RAMANAND  TIWARY  i
 SHRI  SHARAD  YADAV  J

 Will  tk  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be

 pleased  to  state

 (a)  the  steps  taken  by  the  Ministry  so  far  in  fulfilment  of  commitment  of  Government
 of  creating  an  atmosphere  of  simplicity  by  observing  austerity  and  curbing  ostentatious  ex-
 penditure  in  public  life;  and

 (b)  the  action  being  taken  by  Government  to  impose  restrictian  on  the  expenditure
 incurred  on  inaugurations  functions  big  hotels  etc

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL) :  (a)  and  (b)  Instructions  issued  by  the  Ministry  of  Finance.
 for  observing  utmost  economy  in  expenditure  keeping  in  view  the  present  Government's
 emphasis  on  austerity  and  avoidance  of  all  forms  of  ostentation,  are  being  strictly  followed
 in  this  Ministry.  AS  a  result,  expenditure  on  hospitality,  electrical  appliances  including  air-
 conditioning,  furniture  and  furnishings,  touring  by  Ministers  and  their  personal  staff  and
 on  staff  cars,  has  been  substantially  less  than  in  the  pre¢ious  year  as  will  be  evident  from  the
 figures  given  below

 1976-77  1977-7
 Rs  Rs

 Hospitality  76,900  -00  27,575  19.0

 Electrical  Appliances  (including  air- r-conditioning)  3,99,686  -&9  2,26,094  -93

 Furniture  and  Furnishings.  96,988  है|  62,048  12.0

 Touring  by  Ministers  &  their  personal  staff
 1,99,418  *92  84,556  -05

 Staffcars  1,34,820  -55  7,101  +82

 बरनाला  के  निकट  संनिक  विमान  का  होना

 4816.  श्रो  जी०  एम०  बनतवाला
 lL,  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक

 क्या  सरकार  ने  4 Ly 4 414,  सवन  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस  समाचार को

 देखा  है  जिसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  पंजाब  में  बरनाला  के  निकट
 3

 1978  को  एक

 सैनिक  विमान  हुभ्रा  था  जिसके  परिणामस्वरूप
 8

 सेना  कमंचारी  मारे गये  थे

 यदि  तो  दुर्घटना  के  क्या  कारण  थे

 क्या  दु्ेटना  के  बारे  में  कोई  जांच की  गई  है  श्रौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  )  :  )  जी  हां  ।  3  1978
 को

 बल्कि  2  1978

 को  बरनाला  .  के  समीप  एक  सैनिक  विमान  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया थ  प्रा  जिसमें  8  सेना  कार्मिक  मारे

 गए  |

 )  पौर
 इस  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  जांच  शभ्रदालत  स्थापित

 करने  के  भ्रादेश  दे  दिए  ए ह्  ह  के  कारणों का  पता  जांच  शभ्रदालत  द्वारा  रिपोर्ट  sere

 किए  जाने  के  बाद  ही  चलेगा

 विद्यमान  मसान्यता-प्राप्त  फंडरेशनों  से  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  विच्छेद

 1817.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  विद्यमान  मान्यता  प्राप्त  फैडरेशनों  से
 बहुत  से  कर्मचारियों  ने  संबंधविच्छद  कर

 लिया है  क्योंकि  वे  भ्रापात  स्थिति  के  दौरान  कर्मचारियों  के  श्रधिकारों  की  रक्षा  नहीं  कर  सके  शौर

 वे  भारतीय
 मजदूर संघ  जैसे

 वास्तविक्र  व्यापारिक  संगठन  में  शामिल हो  गये
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 Written  Asnwers  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 क्या  मंत्रालय  भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  संघ  को  एक  भारतीय  फैडरेशन  के

 रूप  में  मानता  है  क्योंकि  जब  इस  फैडरेशन  ने  भ्रौपचारिक  गठन  के  लिये  श्रावेदन  किया  था  तब

 पचास  हजार  रक्षा  कमंचारी  इसके  सदस्य  थे  जैसा  कि  इसका  दावा  है  ;

 किन-किन  श्रेणियों/रक्षा  कर्मचारियों  के  ट्रडों  पर  किसी  मजदूर  संघ|/एसोसिएशन  का

 गठन  करने  श्रथवाਂ  उसमें  शामिल  होने  पर  प्रतिबंध  लगाया  गया  है  ;

 क्या  इन  प्रतिबंधों को  हटाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  |

 क्या  श्रामी
 मेडिकल

 कोर  एम्प्लायमेंट  का  कोई  पंजीकृत  मजदूर संघ  कार्य  कर  रहा
 यदि  तो  श्रौर

 यदि  तो  उस  कोर के  कर्मचारियों  ने  श्रपनी  वास्तविक  शिकायतें दूर  करवाने  के

 लिय  क्या  उपाय  श्रपना  रखे

 रक्षा  संत्री  जगजीवन  राम )
 :  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं

 ast  नहीं ।  श्रखिल  भारतीय  स्वरूप  के  फैडरेशन  को  तभी  मान्यता  दी  जाती  है  जब

 सरकार उसके  सदस्यों  की  सदस्यता  ,  गतिविधियों  श्रादि  के  बारे में  पुरी  तरह  से  संतुष्ट

 हो  जाती  है  जिसमें  इससे  संबद्ध  यूनियनें  भी  सम्मिलित हैं  ।

 उन  रक्षा  प्रतिष्ठानों  के  सिविलियन  कर्मचारी  जिन्हें  es  अथवा  ”  नहीं  कहां
 जाता  है श्रौर  5  1977  के  एस०  श्रार०  श्रो०  संख्या  में  निर्दिष्ट  संघ  शासित

 क्षेत्रों  शौर  जिलों  में  डिपुओं/प्रतिष्ठानों  में  at  करने  वाले  कर्मचारी  ट्रेड  यूनियनें  नहीं  बना  सकते

 वे  प्रबन्धकीय  तथा  पर्यवेक्षक  जिन्हें  नहीं कहा  जाता  सहायक  फोरमेन

 वाटर  नाई  श्रौर  यूनिट  लाइनों/नैसों  में  कार्य  करने  वाले  इसी  तरह
 के

 aaa  भी  ट्रेड  यूनियनों  के  सदस्य  नहीं  बन  सकते  हैं  ।  परन्तु  उपर्युक्त  कामगारों  के  कुछ  वर्म

 एसोसिएशन  बना  सकते हैं  ।

 हां  ।  झार्मी  मेडिकल  कोर  सिविलियन  कर्मचारियों  की  इस  समय  तीन  पंजीकृत

 ee  यूनियने ंहैं
 जो

 झ्रार्मी  मेडिकल  यूनिटों  में  कार्य  कर  रही  हैं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 असेनिक  कमंचारियों  की  पदोन्नति

 4818.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  !

 1973  से  श्रधीनस्थ  स्तर  के  कितने  श्रसैनिक  कर्मचारियों  को  ऊंचे  पदों

 पर  पदोन्नत किया  गया  है

 इसी  श्रवधि  में  मिलिटरी  इंजीनियर  सर्विसेज  )  के  कितने  सेवा  कार्मिकों

 को  पदोन्नत  किया  गया  ;

 गत
 तीन  वर्षों

 के
 दौरान  मिलिटरी  इंजीनियर  (  में  कितने  श्रसैनिक

 कर्मचारियों  को  एक  से  श्रधिक  बार  पदोन्नत  किया  गया  शौर  इसी  अवधि  में  उसी  श्रेणी  के  कितने

 सेना  कार्मिकों  को  एक  से  अधिक  बार  पदोन्नत  किया  गया  ;  और

 शसैनिक  अधीनस्थ  कर्मचारियों
 में

 कितने  समय  से  निराशा  है
 ?
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 29  1978  लिखित  उत्तर
 —

 कमान  फ  में रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  )  से  असा  त्रौर  लोगभ्रर ~  ॥ ६ क किक  नों  से  सुचना  एकत्र
 की

 जा  है श्रौर  सूचना  प्राप्त  हो  जाने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 RAPE  CASES  IN  NEW  DELHI

 4819.  SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  2nd  March,  1978  some  goondas  forcibly  took a  13-year
 old  girl  to  a  house  in  Sujan  Singh  Park  of  the  capital  city  at  knife  point  and  raped  her  one
 by  one:

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  on  the  very  day  some  goondas  kidnapped  on  knife
 point  a  30-year  old  woman  from  Mandir  Marg  in  the  presence  of  her  son  and  raped  her;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  check  the  increasing  way  laying  and  rape
 incidents  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  (a)  The  incident  relates  to  case  FIR  No.  88  dated  2-3-1978

 The  case  is  under  investigation.  Two  persons u/s  363/368/342  IPC  PS  Tughlak  Road.
 have  been  arrested,  while  efforts  are  being  made  to  arrest  the  third  person  who  is  absconding.

 (b)  The  incident  relates  to  case  FIR  No.  91  dated  3-3-1978  u/s  368/376/34  IPC  PS
 Mandir  Marg.  The  case  was  registered  on  the  complaint  of  the  husband  of  the  30  years  old
 woman.  One  of  the  accused  has  been  arrested  while  efforts  are  being  made  to  arrest  the
 Temaining  two.  The  case  is  under  investigation.

 (c)  The  following  steps  have  been  taken  to  check  such  incidents

 (i)  strict  watch  is  maintained  to  check  the  activities  of  known  criminals  and  anti-
 social  elements,

 (ii)  Mounted  police  patrolling  is  done  in  secluded  spots.

 (ili)  Pickets  are  posted  at  vulnerable  points.

 (iv)  Effective  day  and  night  patrolling  is  done  in  wireless  fitted  vehicles.

 (v)  Strict  vigil  is  being  kept  on  the  bad  characters.

 CONSTRUCTION  OF  UTTAR  PRADESH-ASSAM  ROAD

 74820.  SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV  :  Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  work  of  construction  of  Uttar  Pradesh-Assam  Road  via  Darbhanga-
 Farvishganj  under  Lateral  Road  Project  from  the  point  of  view  of  national  Security  was
 started  at  the  time  of  Chinese  Attack;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  work  of  construction  taken  up  by  security  Department
 was  complete  only  up  to  a  place  in  between  Darbhanga  and  Farveshganj  (Purnea)  and  left;

 (८)  whether  it  is  also  a  fact  that  this  Indo-Nepal  Garden  Road  constituted  from
 national  security  point  of  view  is  lying  useless  because  of  2530  mile  road  repairing  incom-
 plete  in  between  whereas  an  expenditure  amounting  to  many  crores  of  rupees  has  already
 been  incurred  thereon;  and

 (d)  if  the  answer  to  parts  (a),  (b)  and  (c)  be  in  the  affirmative  whether  steps  would
 be  taken  to  complete  this  work  ?

 THE  MINISTER  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI  CHAND  RAM)  :  (a)
 to  (d)  Presumably  the  Member  is  having  in  mind  the  Lateral  Road  developed  by  the  State
 Governments  concerned  with  Central  assistance  from  Bareilly  in  Uttar  Pradesh  to  Amingaon
 in  Assam  along  the  Pilibhit-Lakhimpur-Nanpara-Domariaganj-Basti-Kasia-Piprakothi-Muza-
 ffarpur-Barauni-  Purnia-Araria-  Thakurganj-Chalsa-Hashimara-Bhalka-  Sankosh-  Kachugaon-

 and  Amingaon  route  passing  through  Uttar  Pradesh,  Bihar,  West  Bengal  and  Assam.
 t  is  comprising  partly  of  State  roads  and  partly  of  National  Highways.  Almost  the  whole

 of  this  road  is  complete  and  is  being  used  by  traffic.  Darbhanga  and  Forbesganj  do  not  fall
 on  the  above  mentioned  route  of  the  Lateral  Road.  A  road  between  Darbhanga  and  Forbes-
 ganj  when  developed  would  be  a  State  Road  and  the  Government  of  Bihar  would  be  con-
 cerned  with  its  construction.
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 4821.  SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  06

 pleased  to  state

 (a)  the  district-wise  agro-industry  schemes  approved  by  Government  for  the  development
 of  backward  districts  from  Industrial  point  of  view  in  Bihar;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  set  up  big  and  small  jute  industries  in  Saharsa
 District  when  jute  is  grown  in  abundance

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDSTRY  (SHRIMATI  ABHA

 MAITI)  :  (a)  A  statement  is  attached.

 (b)  No,  Sir.

 STATEMENT

 List  of  Agro-Industries  (Prospective )
 BHAGALPUR

 Spices  Powder

 Rope  &  Ban  making

 SANTHAL  PARGANAS

 Rope  from  Sabai  Grass

 Straw  Board

 MONGHYR

 Straw  Board

 BEGUSARAI

 Caster  crushing
 spices  powder

 NALANDA

 Dehydrated  Potato  ¢hips
 Straw  Board

 PHOJPUR  \

 Straw  Board
 Rice  Bran  oil

 AURANGABAD

 Rice  Mills
 Dall  Mills
 Cattle  feed
 Straw  Board

 Crushing  oil  seeds
 Khandsari  Gur

 Double  Boiled  Linseed  oil

 GAYA

 Rice  Mills

 Straw  Board
 Deodowrised  De-coloured  Edible  oils

 han Gur  K  Nel  |  ह dsari
 Double  Boiled  Linseed  oil

 Cattle  feed

 Crushing  of  oils  seeds

 NAWADA

 Modern  Rice  Mills
 Straw  Board

 Gur  Khandsari
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 Deodowrised  De-coloured  Edible  oils
 Double  Boiled  Linseed  oil
 Cattle  feed

 Crushing  of  oils  seeds

 DARBHANGA
 Cattle  feed

 MADHUBHANI

 Strav  v ह  Roard Dvdal

 Fruit—processing
 Rope  and  Ban  making

 SAMASTIPUR

 Spices  powder

 KATIBAR
 Nil

 PURNEA

 Jute  Rope
 Straw  Board
 Rice  Branoil

 SAHARSA

 (1  Mills
 Rice  Mills
 Straw  Board
 Khandsari
 Fruit  preservation
 Jut  twine

 Rope  and  Ban  Making
 Sewai  making
 Food  processing

 MUZAFFARPUR

 Cattle  feed
 Fruit  preservation

 SITAMARHI

 Straw  Board
 Cattle  feed

 VAISHALI

 Spices  powder

 SARAN
 Nil

 GOPALGAN]I

 Straw  Board
 Potato  Starch
 Garlic  powder

 SWAN

 Cattle  &  Poultry  feed
 Straw  Board

 Crushing  of  oils  seeds
 Dehydrated  Potato  Chips

 ~
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 EAST  CHAMPARAN

 Straw  Board,  Spices  powder
 Sawai  Grass  Rope
 Vermicelli

 WEST  CHAMPARAN

 Bakery
 Straw  Boa

 PALAMAU

 Rope  making
 Spices  powd
 Lac  fefining

 तमिलनाड  में  सीनपराय  पन  बिजली  पम्प-भण्डारण  का  निर्माण

 4822,  श्री  के०  ए०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 के  कोयम्बटूर  जिले  में  मीनपराय  पन  बिजली  पम्प-भण्डारण  योजना  के

 निर्माण  के  परिणामस्वरूप  कल  कितनी  हानि  हुई

 क्या  च्  में  बिजली  की  कमी  के  महत्व  पर  विचार  करते हुए  योजना  को  पुन

 चाल  करने  का  कोई  विचार है

 यदि  तो  संशोधित  प्राकंकलन  की  लागत  कितनी है  ;  श्रौर

 उक्त  योजना  को  कब  तक  पुनः  चालू  किया  जाएगा ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  तमिलनाडू  की  मीनपराय  जल  विद्युत्त  पम्प  जलाशय

 स्कीम  से  ग्रिड  को  व्यस्ततम  काल  में  400  मेगावाट  क्षमता  प्राप्त  होने  की  व्यवस्था  तमिलनाडु

 बिजली  ars  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  परियोजना  के  निर्माण  के  परिणामस्वरूप  बोर्ड  को  कोई  हानि

 होने  की  की  सम्भावना नहीं  है  ।

 से
 तमिलनाडु  बिजली  बोडे  ने  सुचित  किया है  कि  स्कीम  को  1977

 में  पुनः  चालू  किया  गया  है  ate  निर्माण  कार्य  चालू  कर  दिए गए  हैं  ।  संशोधित  लागत  73.0  40

 करोड़  रुपए  बताई  गई  है  ।

 हिमाचली  बोली  में  फिल्म  तयार  करना

 4823.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की  कप  1  करेंग कि

 क्या  हिमाचली  बोली  में  एक  फिल्म  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  जैसा कि  हरयाणवी  श्र  भोजपुरी  बोलियों  के  मामल  में  किया  गया  हैं

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 संविधान  में  उल्लिखित  भाषाओं  से  भिन्न-भिन्न  बोलियों  प्रादेशिक  भाषाओं  में  फिल्में

 तेयार  की  गई  हैं  और  प्रदर्शित  की  गई  हैं  ;  शर

 उपरोक्त  बोलियों एवं  भाषाझ्ों  में  गत  वर्षों  में  तैयार  की  गई  फिल्मों  के  नाम  क्या
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 सुचना  WIT  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  झाडवाणी :  से  भारत में  फीचर

 फिल्मों  का  निर्माण  निजी  क्षेत्र  में  सरकार  केवल  डाक्मैंट्री  फिलमों/लघु  फिल्मों  के  ही  फिल्म

 प्रभाग  के  माध्यम  से  निर्माण  का  काम  हाथ  में  लेती

 ये  बोलियां हैं  11)  (2)  डोगरी  (3)  मगधी ;  (4)  छत्तीस

 (5)  (6)  कूर्गी  ;
 (7)

 तुलु
 ;  (8)  हरियाणवी

 ;
 (9)  राजस्थानी

 ;
 (10)  भोजपुरी

 (  1  1)  कोंकणी तथा  (12)  मणिपुरी

 (3)  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 1973-77  की  wate & के  दौरान  संविधान  में  उल्लिखित  भाषाओं  से  fara  प्रादेशिक

 की  बोलियों  में  तैयार  की  गई  fara  के  नाम

 क्रम  संख्या  फिल्म का  नाम  निर्माण  ag

 कस्स  दाये  कंडाने

 तुलु
 1973

 कोटी  चेन्नाया  1973

 उडलदा  तुदार  1973

 1973

 येर  मुलयिना  थप्पू  1974

 azar  मैलिगे  1974

 सविरोडोर्ती  सावित्नी  1976

 सिरी  1976
 wt छप

 च्

 जिन्दाबाद  1977

 10  1977

 हरियाणवी
 बीरा  शेरा  1973

 चौधरी  हरपुलसिंह॒  जुलानीवाला  1974

 राजस्थानी

 लाज  राखो  रानी  सति  1973

 रानी

 भोजपुरी

 पि
 रानी  गंगा  1977

 दंगल  1977

 कॉकणी
 वोगलन्त  1975

 भई  रंतलो  मुनिस  1976

 मोग  at  माई  पास  1977

 सणिपुरी

 थि  1974

 1974 नागक-इ-को--नांगसे
 साफाबीਂ  1976
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 क्ति  वाले  टांसमीटरीं  का  लंगाया  जाना

 4824.  श्री  दुर्गा  चन्द
 क्या  सुचना

 और
 प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्थानीय  निकायों  द्वारा  चलाये  जाने  वाल  कम  शक्ति  के  ट्रांससीटर  लगाने
 का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  जैसा कि  1  1977  के
 '

 योजना  पत्न  म  बताया

 गयाथा ?

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  ब्लाक  में  साहित्य  प्रदर्शनियों  के

 फिल्में  बनाया  जाना  ae  दिखलाया  जाना
 तथा  सौखिंक  प्रचार  श्रादि

 की  व्यवस्था  सें  एक  स्वतंत्र

 प्राघार  ढांचा  बनाकर  एक  सास्कृतिक  क्रान्ति  लाने
 का  विचार  है  जैसा कि

 1  1977

 के  '  योजना  '  में  बताया गया  था  शर

 )  यदि  तो  संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी  )  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 मध्य  प्रदेश  में  सुपर  तापीय  बिजलीघर  में  स्थानीय  व्यक्तियों की  नियुवित

 4825.  श्री  सुर्य  नारायण  सिंह |
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 श्री  सुखेन्द्र  सिंह

 क्या  यह  सच  कि  2000  मेगावाट  के  सुपर  तापीय  बिजली घर  जिस  मूलत

 मध्य  प्रदेश  में  सिंगरोली  कोयला  खानों  के  लिये  मंजरी  दी  गई  थी  श्रौर  प्रब
 उत्तर  प्रदेश  में  ate

 कर  दिया  गया  मुख्य  भाग  अभी  भी  मध्य  प्रदेश  के  भ्रन्तर्गत  ्राता हैं  ;

 (a)
 यदि  हां

 तो  क्या  इस  बात  को ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  भूमि  के

 अ्रनुपात  में  वहां
 स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देने के  बारे  मे  विचार  करगी  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 नहीं
 ।

 सुपर  ताप  विद्युत्त  केन्द्र  का  संयंत्र  स्थल ऊर्जा  मंत्री  पी०

 उत्तर  प्रदेश
 के  मिरजापुर  जिले में  परियोजना  स्थल  की  स्वीकृति के  बाद  उसमें  कोई  तबदीली

 नहीं हई  है
 नहीं  हुई  ह  ।  परियोजना

 के  लिए  श्रपेक्षित  भूमि  का  बड़ा  भाग  उत्तर  प्रदेश  में  है  कोयला  जाने

 के  लिए  रेलयेलाइन  के  निर्माण  हेतु  तथा  शीतलन  जल  प्रणाली  के  लिए  डिस्चार्ज  चैनल
 के  निर्माण

 के  लिए  कुछ  भूमि  मध्य  प्रदेश  में  श्रजित  करने  का  प्रस्ताव

 भर्ती  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  लाग  सिद्धान्तों  के  श्राधार श्रौर

 पर  की  जाती  है
 ।  इनमें  यह  व्यवस्था  है  कि  जितनी  रिक्तियां  34  लब्ध  ay

 11.0  विस्थापित  परिवारों

 के  व्यक्तियों  को  उस  सीमा  तक  रोजगार दे  feat  जाएं  ।
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 नागालण्ड  शौर  मिजोरम  के  लिये  प्रति  व्यवित  maar  झ वंटन

 4826.  श्री  da  भट्टाचार्य

 श्री  भगत  राम  \ eat
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नागालैंड
 झर  मिजोरम

 की  कुल  जनसंख्या  के  श्रांकड़े  क्या  हैं  श्रौर  प्रति  व्यक्ति  योजना  श्राबंटन  क्या  है  ?

 भधान  मंत्री  मोरार  जी  देसाई  )  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 प्रति  व्यक्ति  योजना  अ्राघंटन  का  faa

 िन बरन बनना ननका नन पणव ण  EE  ST LE SS SY a

 1971  कीਂ  पांचवीं  1974-75 संघ

 शासित  क्षेत्र  जनगणना के  योजना

 अनसार च्  लक  ह  i  rs

 प्रति  व्यवित  योजना  प्रति  व्यक्ति में
 )

 रु०
 )

 )
 परिव्यय  (

 रु०  )

 1  2  3  4  5  6

 rc  EE RS  व  Ye  UE  SRR  —e

 त्रिपुरा  15.56  69.  68  448  10.48  67

 मणिपुर  10.73  92.  86  865  10.50  98

 तोगालड  5,  16  83,  63  1621  14.00  271

 मिजोरम  3.32  46.59  1403  6.90  208
 ee  य  अ  अ  अ  नन  बक  प  ए  कि  सय  वामा  ी  SP  SS

 1975-76  1976-77  1977-78  1978-79

 ि  r~  कवन

 योजना  प्रति  योजना  प्रति  योजना  योजना  प्रति

 परिव्यय  व्यक्ति  परिव्यय  व्यक्ति  परिव्यय  व्यक्ति  परिव्यय  व्यक्ति

 (  करोड़  (%o)
 )

 (  करोड़  (%o)  (  करोड़  (Ro)  (  करोड़  (Ro)
 )

 रु० )
 क  SS SS  Se

 11  12  13 10  14
 SS ाा  eS  LS  न

 12  03  77  15  07  97  15  78  101  22  70  146

 14  00  130  17  66  165  22  81  213  28  26  263

 15  36  298  17  70  343  20  93  406  24  53  475
 25  218  8  72  263  11  07  333  16  65
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 Written  Answers  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 CIIMnD  OBR  LINIYI  TVDELWRITERG LAGE  OF  HINDI  TYPEWRITERS

 TIATYNERDARK  Mi 4827.  DR  MA  अय  i  1.1.  1”  5  1५७  TL SINGH  err  «प ८  Will  the  1VE  nister  of  INDUSTRY
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Hindi  Typewriters  have  a  vital  role  to  play  in  the  development  of  Hindi;

 (b)  whether  there  is  a  great  shortage  of  Hindi  typewriters  in
 the  country;  and

 (c)  if  so,  steps  being  taken  by  Government  in  this  direction  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  Sometime  back,  difficulty  was  experienced  in  the  timely  procurement  of

 Hindi  typewriters  in  requisite  numbers.  Intensive  efforts  have  been  ma  de  over  the  last
 two  years  to  increase  the  production  and  augment  supply  of  Hindi  typewriters.  As  a  result
 of  these  efforts,  the  production  which  was  3169  Nos.  during  1975  increased  to  93  62  during
 1977  and  the  availability  position  has  improved  considerably.  The  quantum  0  f  pending
 orders  with  the  manufacturers  is  not  significant.

 The  steps  takien  by  Government  in  this  direction  include  fhe  following

 (i)  In  the  case  of  some  new  undertakings,  it  has  been  stipulated  that  they  should  produce
 at  least  50%  of  the  typewriters  in  Hindi  and  other  Indian  languages.  In  the  case  of  some
 other  new  units,  it  has  been  made  a  condition  that  Government  can  direct  them  to  produce
 Hindi  typewriters  in  such  quantities  as  may  be  required,  after  two  years  of  commencement
 of  production.

 ity  for  the (ii)  The  existing  manufacturers  are  encouraged  to  fully  utilise  their  capac
 manufacture  of  typewriters  in  Hindi  and  Indian  languages.  Additional  capaci  ty  for  the

 mantfacture  of  typewriters  in  Hindi  and  other  Indian  languages  has  also  recently  bee  n  given
 to  an  existing  manufacturer.

 राज्यों  में  बड़  उत्पादन  एककों  की  स्थापना  करना

 4828.  श्री  Fo  मालन्ना : क्या :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 at  1977-78  में  राज्यों  में  बड़े  उत्पादन  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिये

 उद्यमियों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  मंजूरी  का  राज्य  वार  ब्यौरा  क्या  शौर

 गैर-सरकारी  कीटनाशक  उत्पादक  एककों  सहित  उन्हें  दिये  गये  लाइसेंसों  a

 आशय  Tal  का  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (attra  आभा  माईति )
 :  तथा  वर्ष

 1977  तथा  जनवरी-फरवरी  1978  में  नये  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  उद्योग  विकास

 विनियमन  श्रधिनियम  1951  के  श्रन्तगंत  जारी  किये  गये  ara  पत्नों  तथा  श्रौद्योगिक
 सेंसों का  राज्यवार  विवरण  संलग्न  है  ।  are  vat  तथा  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  जिसमें

 पार्टी का  बनाई  जाने  वाली  वस्तु  क्षमता  परियोजना  का  स्थापनास्थल  श्रादि  शामिल  होते

 बुलेटिन  श्राफ  इण्डस्ट्रििल  लाइसेंसेज  इम्पोर्ट  लाइसेन्सेज  एण्ड  सक्सपोर्ट  लाइसेंसेजਂ

 ait  मन्थली  लिस्ट  श्राफ  लेटसं  श्राफ  इन्टेन्ट  एण्ड  इण्डस्ट्रियल  लाइसेंसेज  में  प्रकाशित  किया
 जाता  इन  प्रकाशनों की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय में  उपलब्ध  1978  में  कीट  नाशी

 दवाइयों  के  उत्पादन  के  लिये  स्थापित  किये  जाने  वाले  नये  उपक्रमों  के  लिये  जारो  किये  गये

 आशय  पत्रों  एवं  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  a }
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 लिखित  उत्तर 29  1978

 विवरण-प

 ay  1977  तथा  1978  में  नये  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  उद्योग

 तथा  श्रधिनियम  1951  के  श्रन्तगंत  जारी  किये  गये  श्राशय  पत्नों  तथा

 अरौद्योगिक  लाइसेंसों  का  राज्यवार  वितरण  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 राज्य  1977  जनवरी-फरवरी  1978

 क हो ाा  अ

 श्राशय  प्रौद्योगिक  श्राशय  औद्योगिक
 लाइसस  लाइसस

 अ्रान्ध्र  प्रपेश  15  11

 2

 दिल्ली

 दमन  एण्ड  द्वि  |

 26  16

 10

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म एण्ड  कश्मीर

 10.  कर्नाटक  17  13

 11.  केरला  10

 12.  मध्य  प्रदेश  13

 13.  महाराष्ट्र  36  27

 14.  मेघालय

 15.  नागालेंड

 16.  उडीसा

 17.  पंजाब  11.0

 18.  राजस्थान

 19.  तमिलनाड़  13

 20.  उत्तर  प्रदेश  20

 21.  पश्चिम  बंगाल  12

 नि

 211  141  20
 et  2...  pee
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 Written  Answers  March  29,  1978

 1977  श्रौर  1978  में  कीटनाशी  दवाशं  के  उत्पादन  के  लिये  नये

 उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  जारी  किये  गये  ore  पत्नों  और  लाइसेंसों  का

 बताने वाला  विवरण  ।

 पार्टी  का  नाम  एवं  पता  तथा  उपक्रम  उत्पादन की  वस्तु  क्षमता  श्राशय  पत्र/|श्रौद्योगिक

 का  स्थापना  स्थल  तथा  किस्म
 ह

 लाइसेंस  की  संख्या  तथा

 तिथि

 ara  पत्र

 1.  नशे ्  शाह  वैलेस  एण्ड
 कम्पनी  लि०  कलकत्ता  मेथोएट  150  मी०  gto  प०  242/77

 (  मिदनापुर--पश्चिमी  बंगाल )  टन  फेनीट्रोथियन  300  दिनांक  5-7-77

 मी०  टन  इथीयन  मी  ०

 ey  7°)

 gto  प०  244/77 मैसर्स  श्रीमान  वीयरिंग  डी०  सी०  एम०  क्यूइनलफास  300  मी०

 प्रिमिसिस  दिल्‍ली
 6  टन  मोनो  क्रोटोफास  200  दिनांक  30-7-77

 मी०  टन  Fo)

 मैसर्स  श्रान्ध्  प्रदेश  श्रौद्योगिक  विकास  निगम
 ह  मेलाधियन  टेक्नीकल  श्रा०  To  338/77

 दिनांक  24-10-77 हैदराबाद  हुआ  क्षेत्र--ग्रान्ध्र  450  मी०  टन

 प्रदेश )  qo)
 )

 मैससे  मध्य  प्रदेश  राज्य,उद्योग  निगम  मालाधियन  टेक्नीकल  श्रा०  प्र०  485/77

 सिविल  भोपाल  gam  450  मी०  टन  दिनांक  31-1  2-77

 क्षेत्र--मध्य  प्रदेश  7)

 श्री  पवन  कुमार जैन  राजिन्द्रा प्लेस  नई  To  525/77

 (  बुलन्दशहर--उ०  Fo  )  900  मी  टन  दिनांक  31-12-77

 qo)
 es a  ee,  हि ey  ः  त

 आद्योगिक  लाइसेंस
 le ee,  _

 1  2  3
 ee

 1.  मैसर  बी०  ए  एफ०  एफ०  इंडिया  डा०  बेसालीन  200  मी०  AlromtoAyo  255/77

 ई  टन  बेबीस्टीन 135  मी  ०  दिनांक  30-8-77

 टन  Jo)

 2.
 मैसर्स  हिन्दुस्तान

 मिनरिल
 प्रोडट्क्स  कम्पनी  sto  बेंजी  सी०  श्रो०

 111,  इंडस्ट्रिल  बम्बई  जोल  कारबेमेंट  400  दिनांक  18-11-77

 मी०  टन ् (भड़ो
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 8  1900  लिखित  उत्तर

 PERMISSION  FOR  ERECTION  OF  POWER  TRANSMISSION  LINES

 14829.0  SHRI  MOHAN  BHAIYA
 द  Will  the  Minister  f  ENERGY  be  pleased  to

 state
 SHRI  SUBHASH  AHUJA  J

 (a)  whether  the  Electricity  Board  are  required  to  obtain  prior  permission  from  the
 Power  and  Telecommunications  Coordination  Committee  for  erection  of  Power  transmis-
 sion  lines;

 (b)  the  time  generally  taken  by  the
 Committee

 in  granting  their  permission;  and

 (c)  whether  any  time  limit  has  been  fixed  for  these  Department  for  completion
 of  their  part  of  work  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  RAMACHANDRAN)  When  power
 and  telecommunication  lines’  exist  in  proximity,  voltages  are  likely  to  be  induced  by  the
 former  on  the  latter.  Under  fault  conditions,  this  is  a  serious  hazard  and  can  prove
 fatal  to  persons  working  on  the  telecommunication  lines.  To  ensure  that  adequate  safety
 precautions  are  taken,  a  Power  &  Telecommunications  Coordination  Committee  was  set
 up  by  a  Resolution  of  the  Government  of  India  in  1949.  As  a  measure  of  safety,  the
 PTCC  decided  that  prior  clearance  should  be  obtained  before  lines  are  energised.

 (b)  Generally  clearance  are  given  promptly,  but  in  cases  where  the  induced  voltages
 are  likely  to  be  high,  detailed  studies  regarding  safety  requirements  have  to  be  undertaken
 and  in  those  cases  the  clearance  takes  longer  time.

 (c)  Generally,  P&T  and  Railways  are  required  to  complete  their  work  in  a  time
 frame  that  does  not  delay  the  energisation  of  the  line  and  consequently  evacuation  of

 Power.

 स्टीम  कोल  की  चोर  बाजारी

 4830.  श्री  भगत  राम :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  स्टीम  कोल  की  चोर  बाजारी  के  बारे  में  31  1978  के

 केसरीਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसकी  चोर  बाजारी  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 की  जा  रही  त्रौर

 क्या  25  प्रतिशत  कटौती  को  समाप्त  किया

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन  )  जी

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़  गया  है  श्रौर  खान  मुहानों पर  कोयले  का  पर्याप्त

 स्टाक  उपलब्ध
 उसे

 सड़क  से  भी  परिवहन  की  सुविधायें दी  गई

 रेलवे  ने  भी  सभी  कटौतियां  1-3-1978  से  वापस  ले  ली

 नागालैण्ड  श्रौर  मिजोरम  का  कुल  उत्पादन  शौर  प्रति  व्यवित  झाय

 4831.  श्री  भगत  राम  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 (3

 करेंगे  कि

 नागालैंड  ait  मिजोरम  के  कुल  उत्पादन  श्रौर  प्रति  व्यक्ति  श्राय  नवीनतम

 क  क्या  प i
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 Written  Asnwers  Chaitra  8,  1900  (Saka)
 —

 प्रधान  मंत्री  मोरार जी  देसाई :  चलित  भावों  के  झ्राधार  पर  मणिपुर  एव

 ब्रिपुरा के लिये के  लिये  तम
 i  (1975-76)  सम्बन्धी मे सय्विा

 शद्ध! ध
 घरेलू

 उत्पाद  तथा  प्रति  व्यक्ति

 के  | है दै  सम्बन्धी  जो भगा  wae  पलब्ध  हें  वे  निम्नलिखित  हैं

 राज्य  meq  प्रति  व्यक्ति

 उत्पाद  am

 ०
 <a

 1.  मणिपुर  °  9178  740

 14642  813
 2.  त्रिपुरा  e

 ed

 नागालैंड एवं

 amas  एवं  मिजोरम  के  लिये  इस  प्रकार  के  उपलब्ध  नहीं

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई

 4832.  श्री  धर्म  lage  भाई  पटेल  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  20  वर्षीय  योजना  के  श्रनुसार  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राज

 की  लम्बाई वर्ष  1981  में  लगभग  3602  किलोमीटर करने  का  विचार  है  जबकि  इस

 समय  में  इसकी  लम्बाई  1365  किलोमीटर है

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  दिनांक  11-5-73  श्रौर  25-8-77 के  प्रपने  पत्तनों  के

 द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनरोध  किया  है  कि  2275  किलोमीटर  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमा

 घोषित  किया  जाये  शर  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं

 जबकि  गुजरात  राज्य  सड़कों  के  मामले  में  पिछड़ा  garg

 केन्द्रीय  सरकार  गुजरात  की  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कब  तक  घोषित  करेगी

 तथा  राज्य  में  कितने  किलोमीटर  लम्बी  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया

 शौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  गुजरात  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  सभी  सड़कों  को  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  घोषित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  ak

 (&)  कांडला-जामनगर-भ्नोखा-पोरबन्दर-मांगरोल-बेरावल-भावनगर-खम्भात  तटीय  टाईप

 सुरत-धूलिया-नागपुर-कलकत्ता सड़क  को  कब  राष्टीय

 राजमार्ग  घोषित  किया  जायेगा  तथा  इन  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राममार्ग  घोषित  करने  में  केन्द्रीय

 सरकार  को  क्या  कठिनाइयां

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  चांद  से  माननीय

 सदस्य  महोदय  का  श्राशय  गुजरात  सरकार  के
 उन

 प्रस्तावों  से  है
 जो  उसने

 पांचवीं  योजना  में
 2308  कि०  मी०  लम्बें  दस  sai  को

 lod  1.0  राष्ट्रीय  राजमाग  घोषित  करने  के  लिय  भेज  है ंहैं  ताकि
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 29  1978  लखित

 के  लिय  सड़क  विकास  योजना  (1961-81)  पर  मुख्य  इंजीनियरों  की  रिपोर्ट  के

 ग्राघार  पर  राज्य  सरकार  पारा  परिगणित  3602  feo  मी ०  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सके

 वित्तीय  कठिनाइयों  शर  wea  प्राथमिकताओं  के  कारण  सरकार  किसी  नई  सड़क  की

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  में  भ्रसमथ  हैं  ।  उक्त  सभी  प्रस्तावों  को  तब  तक

 प्रतीक्षा  करनी  होगी  जब  तक  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  के  विस्तार  के  लिय  पर्याप्त

 धनराशि  उपलब्ध  नहीं  हो  जाती ।

 RECOMMENDATIONS  MADE  BY  RAMKRISHNA  STUDY  GROUP

 4834.  SHRI  DITARMASINHBHAI  PATEL  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state

 a)  the  mature  of  recommendations  made  by  Ramkrishna  Study  Group  appointed
 by  the  Central  Government  to  encourage  medium  entrepreneurs;

 (b)  when  this  study  group  was  appointed  and  when  it  has  submitted  report  to  Go-
 vernment;  छा

 (c)  the  recommendations,  out  of  them,  which  will  be  implemented  by  ‘Government
 and  when  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATE
 ABHA  MAITI)  :  (a)  The  main  recommendations  made  by  the  Study  Group  on  Industrial
 Regulations  and  Procedures  are  contained  in  the  Press  Note  issued  by  Government  on
 the  2nd  February,  1978,  copies  of  which  are  available  in  the  Parliament  Library.

 (b)  The  Study  Group  which  was  appointed  vide  Order  dated  31st  October,  1977
 had  submitted  its  interim  report  on  31st  January,  1978  and  the  final  report  on  20th
 February,  1978.

 (c)  The  Recommendations  of  the  study  group  are  under  consideration  of  the  Go-
 vernment.

 CLOSING  DOWN  OF  SMALL  SCALE  INDUSTRIES

 4835.  SHRI  CHHABIRAM  ARGAL  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state

 (a)  the  State-wise  number  of  units  registered  with  small  scale  sector  and  the  number
 of  units  out  of  those  functioning  in  each  State  4s  also  the  number  of  those  units  which
 have  been  closed  down;  an

 (b)  the  reasons  for  closing  down  small  scale  units  in  each  State  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  :  (a)  The  State-wise  number  of  small  scale  units  under  the  urview
 of  Development  Commissioner,  Small  Scale  Industries,  registered  with  the  State  irecto-

 rate
 of  Industries  as  on  is  as  under

 Name  of  the  State
 EO

 Units  Registered
 1  2

 Andhra  Pradesh  16360
 Assam  2952

 12141

 Gujarat  19030
 Haryana  10079
 Himachal  Pradesh  2546
 Jammu  &  Kashmir  2211
 Karnataka  12241
 Kerala  12288
 Madhya  Pradesh  13044
 Manipur  644
 Maharashtra

 य  य  य  अ  विविन
 20944
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 1

 Meghalaya  276

 193 Nagaland

 Orissa  3840

 Punjab  21614

 Rajasthan  12261

 Sikkim  NR

 Tamil  Nadu  23654

 Tripura  698

 17535 Uttar  Pradesh

 ‘West  Bengal  56265

 Arunachal  Pradesh  131

 ‘Chandigarh  585

 210 Dadra  &  Nagar  Haveli

 Delhi  .  7342

 Goa,  Daman  &  Diu

 ः
 1006

 263 Mizoram  .

 Pondicherry  545

 270898

 Note  The  Figures  are  provisional,

 Information  not  received.

 Revised  procedure  of  registration  of  small  scale  units  with  the  State  Industries  Depart-
 Ments  was  introduced  in  1975.  Under  this  procedure,  provision  for  reporting  of  units

 de-registered  ‘by  State  Industries  Departments  has  also  been  made,  The  units  which  are

 tered.
 to  be  found  closed  continuously  for  a  period  of  more  than  one  year  are  to  be  de-regis-

 Reports  on  de-registration  are  not  being  received  from  all  the  States  regularly.
 However,  the  available  reports  indicate  that  closing  down  of  units  among  those  registered
 with  DIs  is  not  high.  ‘Tnformation  available  in  respect  of  12  States  is  given  below  :

 5.१0.  No.  of  closed State/U.T.
 units

 Haryana  115

 Himachal  Pradesh  16

 Madhya  Pradesh  584

 Orissa  54

 Punjab  1276

 Rajasthan  290

 Uttar  Pradesh  252

 Chandigarh  39

 Dadra  &  Nagar  Haveli  20
 10  Delhi.  149
 11  Goa,  Daman  and  Diu  16
 12  Pondicherry  10

 eee  ee  ee

 (b)  Small  scale  units  generally  close  down  for  reasons  such  as  lack  of  demand,
 short  age  of  raw  materials,  inadequate  finance  etc.
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 चेत्र  1900  लिखित  उत्तर

 पैट्रोल  ले  जाने के  लिये  बीन  हारा  एक  पाइपलाइन  जान

 4836.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त
 श्री  धमंबीर  वशिष्ठ  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि
 :

 श्री  माधव  राव  सिधिया
 2

 J

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पैट्रोल  श्रादि  ले  जाने  के  लिय  चीन  की  सरकार ने

 तिब्बत
 तक

 पाइपलाइन  बिछाई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  यह
 भी  सच

 है  कि  चीन  युद्ध
 की

 तैयारियां  तेजी  से  कर  रहा
 श्र

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  चीन  के  लिये  सिचाई  राज्य  में

 गोल्मो से से  ल्हासा  तक  तेल  की  पाइपलाइन  बिछाए  जाने  के  बारे  में  सरकार  ने  रिपोर्टे  देखी

 सरकार  को  चीन  की  युद्ध  सम्बन्धी  तैयारियों  की  कोई  जानकारी  नहीं  है

 यहां  पर  यह  बताने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  कि  हम  शअ्रपनी  सीमाग्रों  की  निरन्तर

 सतकर्ता  से  निगरानी  रखते  हैं  ate  रक्षा  सम्बन्धी  श्रपनी  पुरी  तैयारी  भी  रखते  हैं  ।

 नाइन  लारस  फार  शअ्र।रत्एस०  एस०  फराम  सस  Wa

 समाचार

 “4837.  Malo  Ho  चन्द्रप्पन  |
 ह

 f
 +  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 श्री  ज्योतिमंय  बसु

 ~
 क्या  27.0  1978 के  प्रारम्भ  arm  में  नाइन

 लाखस  फार  'QIXo  एस०  एस०  फ्राम  फोरेन  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ग्रोर

 प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  हां  तो  इस  बारें  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ak

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  चार  aifearay  जिलों  में  भ्रपनी  गतिविधियों

 को  aa  करने  के  लिये  इस  धनराशि  का  नियतन  किया  गया  है  ।

 गृह  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  जी  श्रीमान  |

 श्र
 सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं  हैं

 कि
 राष्ट्रीय  सेवक  संघ

 नै  किसी  विदेशी  स्रोत  से  9  लाख  रुपये  प्राप्त  किये

 10--178  1.55  78.0
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 Re.  Calling  Attention  Notices  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 ध्यानाकष॑ण  ‘gerrit  anf  के  बारे  में

 RE,  CALLING  ATTENTION  NOTICES  ETC

 श्री  ज्योतिमंय  aq  तम्बाकू  के  मूल्यों  के  बारे  में  एक
 क

 प्रस्ताव  था  मंत्री  महोदय  ने  15  मार्च  को  श्राश्वासन  दिया  था  कि  सरकार  कुछ  मात्रा में

 खरीदेगी  |

 यद्यपि  15  दिन  हो  गये  हैं  तथापि  एक  aia  तम्बाक्‌  भी  नहीं  खरीदा  गया  यह

 तम्बाकू  बोर्डे  श्रौर  वाणिज्य  मंत्रालय  की  श्रसफलता  सरकार  वक्तव्य  दे  कि  15  माचें

 के  बाद  उसने  क्या  किया  है  |  इंस  वर्ष  तम्बाक  उत्पादक  पचास  साठ  करोड़  रुपये  से  वंचित

 रह  गय  इंडियन  टोबको  कम्पनी  सारा  पैसा  बना  रही

 महोदय  :  इसके  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रापका  स्थगन  प्रस्ताव  ग्रहीत  नहीं  gat  है  ।

 ज्योतिमंथ  बसु  तो  में  किस  रूप  में  इसे  सभा  में  wi

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  वाणिज्य  मंत्रालय  की  श्रनुदानों की  मांगों  पर  विचार  हो  तब

 रखना  |  वे  4  तारीख  को  ली  जा  रही  ह

 थ्री  ज्योतिमंय बसु  :  श्राप  मेरा  मार्गदर्शन  कीजिये ।  क्या  श्राप  ध्यानाकषण  प्रस्ताव
 शर  नियम  377  के  अधीन  प्रस्ताव  गहीत  करेंग े।

 अध्यक्ष  महोदय

 )

 SHRI  RAM  AWADHESH  SINGH  (Bikramganj)  Mr.  Speaker,  Sir,  yesterday
 gave  a  notice  under  Rule  184

 श्रध्यक्ष  महोदय  इसे  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  रखा  जायगा  ?

 SHRI  RAM  AWADHESH  SINGH  :  Kindly  listen  to  me  for  a  while

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव है  ।

 SHRI  RAM  AWADHESH  SINGH  Call  Attention  motion  will  not  do  Four
 successive  incidents  of  burning  Harijans  alive  have  taken  place  At  least  four  hours
 should  be  allotted  for  discussion  on  this

 MR.  SPEAKER  :  We  will  see

 श्री  जो०  Tito  मावलंकर  अध्यक्ष  श्रापने  कहा  कि

 क्षण  प्रस्ताव  ग्रहीत  किया  जायगा  परन्तु  यहां  चर्चा  कर  लेना  ही  पर्याप्त  नहीं  यहां

 प्रधान  मंत्री  उपस्थित  मैं  भ्रापके  माध्यम  से  उनसे  gata करता  हूं  कि  वह  सभा  को

 बतलायें  कि  यह  सुनिश्चित करने  हेतु  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  इन  घटनाओं  की

 पु
 i  q  att

 प्रधान  मत्रा  इस  अपना  उत्तरदायित्व  समझ  कर  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 हरिजनों  पर  हमले  न  हों  ।  हम  प्रधान  मंत्री  से  इस  पर  शझ्राश्वासन  चाहते  हैं  |
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 29  1978  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  के  बारे  में

 क  क  क  ee  ०.  «क  *x श्री  राम  अवधेश  सिह

 श्रध्यक्ष  महोदय :  श्राप  पहले  ही  यह  कह  चुके  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  न

 श्री  ada  साठे  मेरा  एक  निवेदन  है  ।  श्रापकों  याद  होगा  कि  कार्य

 मंत्रणा  समिति  में  हमने  गुह  मंत्रालय  की  श्रनुदानों  की  मांगों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  बारे  में
 सोचा था  ।  यदि  ऐसा  होता  तो  ऐसे  मामलों  पर  विशेष  विवेचना  की  जा  सकती  थी  ।  उसे  17

 तारीख  तक  स्थगित कर  दिया  गया है
 ।  मैं  भ्रनुरोध करता हूं कि करता  हूं  कि  सभा  के  सभी  वर्गों

 के  सदस्य  अपने  विचार  व्यक्त  कर  इसके  लिये  इस  विषय  पर  दो  तीन  घंटे  चर्चा की

 जाय  ।  मैं  किसी  दिन  6  बजें  सांय  के  बाद  बैठने  को  तैयार  चाहे  वह  कल  हो  या  परसों

 यदि  प्रधान  मंत्री  सहमत  हों  तो  हम  6  से  8  बज  तक  बैठने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  मैं  केवल  दो  बातें  कहना  चाहता  द्  aes

 प्रदेश  a  कर्नाटक  के  तम्बाक्‌  उत्पादकों  के  बारे  में  एक  ध्यानाकषेण  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 मंत्री  महोदय  ने  श्राश्वासन  दिया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  यदि  एक  दिन  का  भी  विलम्ब  किया

 गया  तो  किसान  विवश  होकर  अपना  माल  सस्ती  दरों  पर  बेच  देंग  तथा  इन्हें  करोड़ों  रुपयों

 का  घाटा  होगा  ।

 मैंने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  है  कि  सरकार  हाथी  समिति  की  सिफारिशों  को

 श्रस्वीकार  करने  जा  रही  क्या  सरकार  उस  प्रगतिशील  उपाय  को  क्रियान्वित  करेगी  जिस
 की  उस  समिति  ने  सिफारिश  की

 SHRIMATI  AHILYA  P.  RANGNEKAR  (Bombay  North-Central)  :  Sir,  it  is  very
 Vital  issue  and  two  incidents  of  atrocities  on  Harijans  have  occurred  in  Maharashtra
 also.  Alnterruptions)  One  Harijan  have  not  been  allowed  to  enter  into  his.  own  house
 in  Maharashtra.  If  this  matter  is  not  discussed  in  the  House,
 on  Harijans  will  go  on  increasing.  (Interruptions)

 the  incidents  of
 atrocities

 SHRI  RAM  VILAS  PASWAN  (Hajipur)  :  Sir,  Harijans  were  beaten  in  the  pre-
 sence  of  police  officers  for  taking  water!  from  the:  wells  in  Karnatak,  Andhra  Pradesh
 and  Maharashtra,  All  the  Members  belonging  to  Scheduled  Castes  have  given  a,  notice
 for  Calling  Attention  on  this  issue  but  no  time  has  so  far  been  allotted  to  discuss  ‘the
 same.)
 House.

 request  that  an  early  opportunity  should  be  given  to  discuss  matter  in  the

 SHRI  UGRASEN  (Deoriya)  :  Sir,  in  Guntur  district  of  Andhra  Pradesh  one  Hari
 has  been  murdered  recently.
 Karnatak.  Similarly  three  more  Harijans  were  murdered  in  Karnatak,.

 A  Harijan  woman  was  laso  killed  three  days  ago  in
 In  view  of  all

 for these  incidents  suggest  that  let  us  sit  after  six  p.m.  today  for  two  hours
 a  debate  in  this  vital  issue.

 having

 श्री
 पी०

 रचेया
 :  इस  विषय  पर  maghad

 जाति  श्रौर  श्रनुसूचित

 जनजाति के  wat  के  ay  1974-75  के  प्रतिवेदन पर  चर्चा  के  दौरान  विस्तार  से  विचार

 विमर्श  किया  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  कायें  ad |  ह  amt  समिति ही  कुछ  निर्णय  कर  सकती  है  ।

 श्राप  इस  सम्बन्ध  में  इस  समिति  के  समक्ष  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।

 **कार्यवाही  वृत्तान्त  सम्मिलित  नहीं  किया  गया ।
 Not  recorded.
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 Papers  Laid  on  the  Tab  arch  29,  1978

 सभा  पटल  पर  रख  गय  Wa

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLI

 भारत  पम्पस  एण्ड  कम्प्रेसरस  नेती  इलाहाबाद  को  1976-77  के

 लिये  समीक्षा  श्रौर  aren  प्रतिवेदन

 मैं  कम्पनी  1956  कों उद्योग  मंत्री  जाजें  फर्नाडिस  )

 धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के
 अए

 पत्नों  तथा  wast  संस्करण )

 की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 भारत  पम्प्स  एण्ड  कम्प्रसर्स  = fafa: Ss J  नैनी
 इलाहाबाद

 के  वर्ष  1976-77  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 भारत  पम्प्स  एण्ड  नैनी  लाहाबाद  का  वर्ष  1976-77

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक

 at  टिप्पणियां  ।  [ aeeTeTA  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1934|  78]

 उद्योग  मंत्रालय  का  प्रतिवेदन  सदस्यों श्री  ज्योतिमंय  बसु
 को  27  तारीख  को  प्राप्त  gar  तथा  यह  बड़ा है है  कि  उसे  घटने  के  लिये  कम  से  कम

 दो
 दिन

 चाहिये  |  उद्योग  मंत्रालय  के  बारें  में  वाद  विवाद  कल  श्रारम्भ  हो  गया  है
 तथा  इसका  प्रतिवेदन

 a  | हम  27  तारीख  को  मिला  क्या  यह  मजाक  नहीं

 न्रध्यक्ष  महोदय :  मंत्री  यह  उचित  नहीं  ह्

 श्री  जाज॑  फर्नाडिज :  यह  प्रतिवेदन  वर्ष  1977-78  के  लिये हैं
 तथा  वित्तीय

 वर्ष  1977-78  त्रभी  समाप्त  होना  है  ।  प्रतिवेदन में  ad  की  अदालत  जानकारी  भी  सम्मिलित

 करनी  हीती  है  |  यह  आलोचना  उचित  नहीं  हैं  ।

 चूंकि  पहली  अप्रेल  से  नई  आयात  नीति  की  घोषणा  जाती  थी  इसलिये

 वाणिज्य  मंत्रालय  at  मांगों  पर  उसके  बाद  चर्चा  करना  उपयुक्त  गया
 तथा

 उसके

 तुरन्त  पषचात  मरे  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  का  समय  निर्धारित  किया  गया  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  ग्राप  प्रक्रिया  को  बदलिये

 श्री  ह  फर्नाडिस  :  यह  प्रक्रिया मुझे  ame  मिली  कृपया  मुझे  इसे
 बदलने

 के  लिये  कुछ  समय  मैं  इस  प्रक्रिया  को  ठीक  कर  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कपया  पत्न  सभा  पटल  पर रख  |

 श्री  जाज॑फर्नाडोस  :  में  इन्हें  पहले  ही  रख  चुका  हें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चांद राम

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  चांद
 राम

 )  :  म  मुख्य

 पत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103  की  उप  धा  र
 (2)  के  अन्तर wt  है  कलकत्ता  पत्तन

 न्यास  के  वर्ष  1976-77  के  वार्षिक  लेखे  तथा  wast  की  एक  प्रति  तथा

 उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखता  [ weutera  में  रखे  गये  ।  देखिये

 संख्या  एल०  eto  1935/78]  |
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 1900  )  श्रविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर

 घ्यान  दिलाना

 श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 25  1978  को  केनबरा  भारतीय  उच्चायवत  के  निवास  स्थान  प  क  टाइस

 बम  पाय  जान  का  कथित  समाचार

 श्री  Fo  लकप्पा
 )  में  विदेश  मत्नी  का  ध्यान  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 निम्न  विषय  की  ate  दिलाता  हूं  गर  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक

 कक्‍्तंब्य द ॥ दें  ।

 25  1978  को  केनबरा  में  भारतीय  उच्चायक्त  के  निवास  स्थान  पर  एक  टाइम

 बम  के  पाये  जाने  श्रौर  weet  में  भारतीय  मिशन  के  कर्मचारियों  के  जीवन  को  सरक्षा

 को  खतरा  होने  का  समाचार  ।

 विदेश  मंत्री  अटल  बिहारो  बाजपेयी )
 भ्रध्यक्ष  हाल  ही  में  25  मार्चे

 1978  को  कैनबरा  में  भारत  के  हाई  के  निवास  स्थान  का  प्रांगण  में  जो  टाइम  बम

 मिला  था  उसके  विषय  में  हाई  कमिशनर ने  मंत्रालय  को  रिपोर्ट  भेजी  उस  दिन  लगभग

 11.30  बजें  हाई  कमिश्तर  के  निवास-स्थान  पर  सुरक्षा  कार्य  पर  तैनात  अ्रास्ट्रेलियाई  पुलिस

 को  टाइम  बम  पलीता  मिला  जो  कि  पांच  जेलिगनाइट  सलाइयों  वाले  एक  शक्तिशाली  बम

 से  जुड़ा े न्  था  ।
 यह  बम  एक  बस्ते  में  लपेटा  हुआ  था  we  हाई  कमिश्नर  के

 पीछे  की  are  एक  झाड़ी  में  छिपाकर  रखा  गया  था  प्रौर  उसी  दिन  14.45 बजे  इसे  फटना

 था  ।  यह  पलीता  हाई  कमिश्नर  के  मुख्य  श्रावास  स्थान  से  लगभग  25  मीटर दूर  भ् प्रार  हाउस

 कीपर  के  घर  से  लगभग  20  मीटर  दर  था  ।  स्थानीय  बम  डिस्पोजल  स्वबैंड  को  इस  विस्फोटक

 युक्ति  को  निष्प्रय  करने  के  लिये  तुरन्त  बुलाया  गया  इस  घटना  के  समय  हाई  कमिश्नर  के

 निवास  स्थान  में  वे  स्वयं  थे
 ae

 उनके  परिवार  के  श्रतिरिक्त  श्रमले  के  दो  सदस्य  वहां
 ase  थ  |

 2.
 स्थानीय  पुलिस  का  कहना  है  कि  यह यह  बम  पिछली  रात  को  वहां  रखा  गया  ary

 स्थानीय  पुलिस  की  प्रारम्भिक  जांच  से  यह  पता  चलता  हैं  कि  हाई  कमिश्नर  के  निवास  स्थान
 पर  शब

 जो  यह  युक्ति  मिली  है  उसके  विस्फोटक  तत्व
 ate

 उसकी  पैकिंग
 उस

 युवित  से  मिलती
 जुलती  है

 जो
 इससे  पूर्व  फरवरी

 1978  में  क्षेत्रीय  राष्ट्रमंडल  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  के  समय

 सिडनी  में  हिल्टन  होटल  की  घटना  में  प्रयुक्त  की  गई  थी  स्थानीय  प्राधिकारी  इसकी  ह
 छानबीन  कर  रहे  ह्  श्रभी  तक  इस  घटना  के  लिये  जिम्मेदार  लोगों  के  सम्बन्ध  में  निश्चित
 रूप

 से  कुछ  मालूम  नहीं  हो  सका

 3.  इस  घटना  के  तुरन्त  बाद  इस  क्षेत्र  में  स्थानीय  पुलिस  गारद  शौर  मजवूत  कर

 दी  गई  तथा  wet  भी  बढ़ा  दी  गई  ।  केनबरा  में  स्थानीय  प्रधिकारियों  ने  हाई  कमिश्नर

 हाई  कमीशन  के  ae  सदस्यों  श्रौर  हाई  कमीशन  परिसर  की  सुरक्षा  के  लिये  पर्याप्त  प्रबन्ध
 कर  दियें  सिडनी में  जहां  भारत  सरकार  के  wea  कार्यालयों के  अतिरिक्त  हमारा
 मधान  कॉसलावास  भी  पहले  ही  से  श्रपेक्षित  प्रबन्ध  हैं  ।

 श्री  के ०  लकप्पा :  यह  घटना  wet  नहीं  विदेश  मंत्रालय  sag  क  देता  कि
 विदेशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  पर  इस  पवार  ar सना न  क क  गम्भीर  अ्रान्तकवादी  गतिविधियों  पर
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 वाही  की  जायेगी  ।  श्राठ  महीने  ga  भी  राष्ट्रमण्डलीय  प्रधान  मतन्रियों  के  सम्मेलन
 में  इस  प्रकार

 की  घटना  हुई  थी  ध् तोर  उसमें  प्रधान  मंत्रियों  सहित  हमारे  प्रिय  प्रधान  मंत्री  बाल  बाल  बचे

 थे  श्रानन्द  मार्गियों  तथा  इससे  सम्बन्ध  संगठनों  द्वारा  धमकीपूर्ण  पत्र  लिखे  गये  हैं  ak  पिछली

 सरकार  ने  इस  संगठन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  ars

 लन्दन  स्थित  विदेशी  मिशनों  में  यह  श्रातंकवादी  गतिविधियां  श्रपनाई  गई

 लन्दन  श्रौर  एयर  इडिया  मेलबोर्न  में  हमले  की  घटनायें  हुई  सम्बन्धित  मिशनों  ने

 चारियों  तथा  सम्पत्ति  के  लिये  पर्याप्त  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  के  श्रतिथेयी  सरकारों  को

 कहा  कुभ्नालालम्पुर में  एयर  इडिया  के  कार्यालय में  भी  टाइम  बम
 मिला  गत  एक

 वर्ष  से  देश  के  बाहर  शौर  श्रन्दर  भी  श्रातंकवादी  गतिविधियां  लगातार  चल  रही  मंत्री

 महोदय ने  एक  प्रश्न
 के  उत्तर  में  मात्र  यह  कहा  है  कि  वे  उपचारात्मक  कार्यवाही

 कर

 ote  वे  विदेशों  के  साथ  सम्पर्क  बनाये  हुए
 इस

 बारे  में  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमारी  सरकार  विदेशी  सरकार  के  विरूद्ध  किस  प्रकार  कार्यवाही

 कर  सकती है  ?

 श्री  के०  हमारी  सरकार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  संस्था्रों  श्रन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  से  वार्ता

 कर  सकती  चौधरी  चरण  श्री  wea  बिहारी  वाजपेयी ate  श्राडवाणी  को  पता  हैं

 बीच  किस  प्रकार  c arth  हुआ fe  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  तोर  श्रानन्द  मार्गियों  के

 इसे  मैँ  ह. श्रापके  नोटिस  में
 लाना  चाहता  क्योंकि  उन्होंने  खुद  ही  कहा  है

 ।  ( erat)

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  कुपया  अ्राप  मुझे  व्यवस्था  का  प्रश्न  की

 अनुमति  दीजिये  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  श्रापका  ध्यान  दिलाते  हुए  वह  श्री  श्री  nea  बिहारी  वाजपेयी

 शौर  चौधरी  चरण  सिंह  पर  श्रारोप लगा  रहे  हैं  ।  उन्हें  कहा  जाये  कि  वे  केवल  सम्बद्ध

 व्यक्तियों  के  नामों  का  ही  उल्लेख  करें  |

 WMeqey  महोदय  :  श्राप  प्रश्न  की  सं  से  बाहर  जा  रहे  अपने  श्राप  को  प्रश्न  तक

 a  सीमित  रखें  ।

 श्री  Fo  लकप्पा  :  मैं  इसी  विषय  के  ध्यानक्षंण  की  we  झ्रापका  ध्यान  दिलाना

 चाहता  इस  सदन  में  गह  मंत्री  ने  तथा  राज्य  सभा  में  विदेश  मंत्री  श्री  वाजपेयी  ने  उसका

 उत्तर  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राज  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  भी  है  श्रौर  आपने  आठ  मिनट  से  अधिक

 समय  ले  लिया  है  |

 श्री  Fo  लकप्पा  :  श्रानन्द  मार्ग  द्वारा  संगठित  प्रयास  किया  जा  रहा  इस  सरकार

 ने  गत  एक  वर्ष  से  श्रन्तर्राष्ट्रीय  संग  से  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  करने  एवं  इस

 प्रकार  की  बातों  का  पता  लगाने  का  कोई  अनरोध  न  किया  है  |  हमारे  विदेश  aft
 ~

 वाजपेयी  ने  इस  बारे  में  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  चाहता  हं  कि  सरकार  इस

 बारे  में  क्या  उपाय  कर  रही है  ।
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 29  1978  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय की  atk

 ध्यान  दिलाना

 श्री  अटल  बिहारी  :  जहां  तक  विदेशों  में  स्थित  हमारे  उच्च  की

 सम्पत्ति
 तथा  वहां  काम  करने  वाले  कमंचारियों  की  आतंकवादी  गतिविधियों  से  सुरक्षा  की

 बात  है  वह  उस देश  की  सरकार  का  दायित्व  है  ।  कुछ  मामलों  में  कार्रवाई
 की  गई

 केनबरा  में  भारत  मिलिटरी  श्रटैची  पर  श्राक्रमण  के  अभियुक्त  पर  मुकदमा  चलाया  जा

 रहा

 लन्दन  में  हमारे  उच्चायक्त  के  कार्यालय  में  सहायक  श्री  श्रहलवालिया  पर  श्राक्रमण

 करने  पर
 दो  व्यक्तियों

 को
 गिरफ्तार  किया  गया  है  वांशिगटन  में  हुए  तीसरे  मामले  में

 भी

 जांच  जा  रही  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :**

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  कायंवाही वृतान्त  में  नहीं  जायेगा  ।

 श्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  :  हमारी  सुरक्षा  एजेंसियां  भी  उन  देशों  की  एजेंसियों  के

 निकट  सहयोग  से  काम  कर  रही  है  जिन  देशों  में  ये  घटनायें  हुई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  पुलिस
 की

 भी
 सहायता

 जा  रही

 विदेशों  में  काम  करने  arr  भारतीय  कर्मचारियों  की  प्रशंसा  करने  के  स्थान  पर  हम

 इस  प्रकार  की  बातें  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  Bo  लकप्पा  ok

 अध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 सरकार  भी  स्वाभाविक  रूप  से  चिन्तित  है  तर  हमने थी  शटल  बिहारी  वाजपेयी

 भ्रपने  स्तर  पर  भी  की  परन्तु  यह  ध्यान  में  रखा  चाहिये कि  ये  घटनायें

 विदेशों  में  हो  रही  हैं  श्रौर  जब  तक  उन  देशों  की  सरकारें  कार्यवाही  करें कुछ  नहीं  हो  सकता  |

 कुछ  देशों  की  सरकारों  द्वारा  कारवाई  की  जा  रही  ।

 कुछ  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  (araatat)

 श्री  के०  लकप्पा :  ok

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  कायंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जायें  ।

 श्री
 अटल  बिहारी

 वाजपेयी
 :

 मैं  यह  श्राश्वासन  देना  कि  सरकार  इस  बारे  में

 है  (araatate ) )

 Kk
 श्री  Bo

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  इनको  नियंत्रित

 करने  का  यही  तरीका  है  ।

 श्री  wen  बिहारी  वाजपेयी  :  हम  स्वाभाविक  रूप  से  हैं  अर  पर्याप्त  सुरक्षा
 उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  र  हमें  विश्वास  है  कि  जिन  देशों  में  यह  घटनायें  रहीं हैं  उन
 देशों  की  सरकस

 के
 सहयोग  से  हम  इन  पर  नियंत्रण  कर  सकेंगे

 ।

 **कायं  वाही  वृतान्त  में  सम्मलित
 नहीं

 ं
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 य्रध्यक a  अपने  एक  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।  श्रापके  क्या  प्रस्ताव  हूँ  |

 क्या  ग्राप  अनन्द मार्ग  पर  प्रतिबन्ध  लगा  रहे

 श्र  प्रश्न  डरो  वाजपेयी  अनन्द  मार्ग  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  था  श्रौर  पिछली

 सरकार  ने  वह  प्रतिबन्ध  हटा  दिया ।

 श्री  Ho  लकप्पा  ग्रापकी  सरकार  क्या  कर  रह  @  |

 श्री  गर्ल  fazitt  वाजपेयी  विदेश  मंत्री  के  रूप  में  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं
 कह

 सकता  ।  यह  गह  मंत्रालय  का  कार्य

 श्रो  जतांदन  पुजारी  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  सारा  देश

 इस ब बारे  में  चन्तित  गत  wis  मास  से  आस्ट्रेलिया  में  भारतीय  उच्चायुक्त  के  कार्यालय
 a

 सम्बद्ध  नंस्थाय्रों  में  म्रतेक  घड़नायें  हो  चुकी  i  इसके  श्रतिरिकत  हमारी  संस्थाग्रों  में  श्प्र्न्य

 घटनायें  भी  घंटी  इन  संध्यांग्रों  त्रौर  दूतावासों  में  हमारे  ग्रघिकारियों ने  उक्त  घटनाश्रों  का  साहंस

 से  मुकाबला  किया  क्या  भारतीय  उच्चायुक्तों से  सम्बन्धित  '  अधिकारियों  को  om  की

 दायित्व  सरकार  का  नही ंहै  ?  सरकार  को  उनके  हितों  की  रक्षा  करनी  चाहिये  ।
 ने

 पन  केश  के  नागरिकों  बल्कि  विदेशों  में  देश  के  लिये  कार्य  कर  रहे  रियों
 को  सरक्षण

 के  अपने दायित्व में  अ्रतकन  रही  क्या  सरकार  बिदेशों  से  इस  बारे में  विमर्श  रह
 ी

 है

 जिससे  विदेशों  में  सेवा  कर  रहे  भारतीयों  को  संरक्षण  दिया  जा  इसके  afaterd  वहाँ

 बड़े  पैमाने  पर  fear  व्याप्त

 विदेशों  में  हमारे  अधिकारियों  के
 विरूद्ध  विदेशी  लोग  अपराध  कर  रहे  सरकार

 का  यह  कत्तेव्य  सै २ (वी  वह  इतके  कारणों  का  पता  लगाये  |  एयर  इंडिया  कीं  उक्त  दु्दना
 कीं

 अ्रवहेलना  नहीं  की  जा  सकती  जिसमें  बेचारे  213  व्यक्ति  मारे  गये  विदेशों  में  हमारे

 2
 =

 कि  वता प्रधिकारियों  को  मारने  का  प्रयास  किया  जात  ग्र्त  में  यह  जानता  चाहत

 सरकार  इस  मामले  पर  चर्चा  के  लिये  सब  देशों  के  प्रतिनिधियों  का  सम्मेलन  बुलायेंगी  जिससे

 न  केवल  भारत  के  बल्कि  ग्न्य  देशों  के  ऑ्रधिकारियों  को  संरक्षण  प्राप्त  हों  सके  |

 श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी :  हमारी  शर  से  इस  बारे  में  यथासम्भव  प्रयास  जा

 रहें हैं  ऐसे  चूने  हुए 1  मिशनों  में  भारत  से  सुरक्षा  सैनिक  भेजे  गये  हैं झ्रौर
 जहाँ

 समझा  गया  है  वहां  सुरक्षा  सैनिकों  की  सख्या  बढ़ाई  गई  सुरक्षा  व्यवस्था  में  सुधार  करने

 के  लिये  भ्रतिरिक्त  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जा  रही  21  विदेशो  में  स्थित  सब  मिशनों  को

 सुरक्षा  कड़े  करने  ale  विदेशी  कार्यालयों  के  माध्यम  से  स्थानीय  सुरक्षा  एजेंसियों  से

 निकट  सम्पर्क  करने  की  सलाह  दी  गई

 मैं  सदन  को  यह  जानकारी  sar  चाहुगा  कि

 face

 में  हमारे  श्रधिकारियों  पर  हमला

 करने  वाले  कुछ  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया है  श्र  उन्होंने  अपना  अपराध  स्वीकार

 किया हैं  और  कहा  है  कि  उनकी  उक्त  गतिविधियों  का  उद्देश्य  श्रानन्दमूर्ति  को  रिहा क करवाना है  ।

 17  1978  को  विस्फोटक  पदार्थ  रखने  के  कारण  तीन  झ्रानत्दमार्थियों  को

 णिरफ्तार  किया  गया  एक  अनन्दम  पर  लन्दन  में  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  ।

 सर्दी  घटन जहा  तक  सिडनी  में  हुए  विस्फोट  अ्रथवा  केतबरा  q  हाल  a  में म  हुई  [|  का  सम्बन्ध  है
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 ध्यान  दिलाना
 ाा

 प्रास्ट्रेलियाई
 पुलिस  अथवा  सरकारी  एजेंसियां  प्रभी  तक  इस  बारे  में  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं

 पहुंची  है  जैसे  ही  वे  किसी  निर्णय  पर  पहुंचेगी  मैँ  सदन  को  उसकी  सूचना  दूंगा

 सरकार
 को

 फिलीपीन  अथवा  स्विटजरलैंड  में  श्रपने  सुरक्षा  प्रबन्ध

 दढ़  करने  उस  देश  की  सरकार  से  जहां  शभ्रावश्यक  हो  वहां  कड़ी  के

 लिये  जोर  देने  के  ग्रतिरिक्त
 क्या

 करना  चाहिये  इस  बारे  में  माननीय  सदस्यों  से  विचार

 fray  करने  के  लिये
 सहमत

 ह r ’ \  हमने  इन्टरपोल  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  झौर  उनकी

 वाही  श्रारम्भ  होने  वाली  है  यदि  कोई  अन्य  कार्यवाही  हमें  करनी  पड़ेगी  तो  हम  वह  भी

 करेंगे  ।

 e  t  इस  बात  का  उत्तर  नहीं  दया  गया  कि  क्या  मंत्री  महोदय श्री  जनादन  पुजारी

 कोई  गोष्ठी  अ्रायोजित  कर  रहे  a  ।

 श्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  ग्रांतक  के  बारे  में  कोई  नई  गोष्ठी  श्रायोजित  करने  क

 a कोई  प्रस्ताव  नहीं  सयक्त  राष्ट्  संघ  को  इस  मामले  ना  पता  ्  WLS  वहां  मामले  पर  गहराई

 स  विचार  किया  जाता  भारत  भी  अ्रपने  सूझाव  |

 श्री  हरि  विष्ण  कामत  )
 सदन  में  2  ara  को  मेंने  एक  प्रश्न  उठाया

 था  वह  प्रश्न  अतारांकित  प्रश्न  सूची  में  सम्मिलित  किया  गया  परन्तु  मंत्री  महीदय  नने

 we  का  विस्तार  से  उत्तर  दिया  मेरा  प्रश्न  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  को

 वर्सल  srafrez  रिवोल्यूशनरी  फैडरेशन  से  जो  श्रानन्दमार्ग  की  राजनैतिक  शाखा  मानी  जाती

 है  प्राप्त  हो  रहे  धमकी  भरे  पत्नों के  बारे  में  था  ।  मैं  जानना  चाहता  था
 कि  प्रधान  मंत्रीं  को

 लिखे  गये  धमकी  भरे  पत्न  की  प्रतियां  गत  नवम्बर  wie  दिसम्बर
 में

 विदेशों  में  स्थित  भारतीय

 दूतावास  को  प्राप्त  हुई  ऐसे  हमारे  दूतावास  जिन  देशों  में  हैं  मैंने  उन  देशों  के  नाम  भी

 पूछे थे

 मंत्री  महोदय  ने  प्रश्न  के  उत्तर  के  साथ  उन  चार  पत्नों  की  प्रतियां  भी  संलग्न  की

 है ंजं
 नो

 यूनीवर्सल  प्राऊटिस्ट  रिवोल्यूशनरी  फैडरेशन  से  प्राप्त  हुए  थे  ।  मैँ  यह  जानना
 eal

 हू ंकि  क्या  अनन्द  मार्ग  के  भारत  में  रहने  वाले  नेताओं  ने  इन  पत्नों  की  ्य भत्सना की श की  हू र  शौर

 केहा है
 कि  यूनीवसंल  प्राऊटिस्ट  रिवोल्यूशनरी  फैडरेशन  के  इन  पत्नों  से  उनका  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  :  श्रौर  क्या  भारत  A  रहने  वाले  झ्रानन्दमार्ग  के  समर्थकों  ने  ऐसी  हिंसात्मक  गतिविधियों

 की  भर्त्सना  की  है  श्र  क्या  ऐसे  कारण  जिनसे  भारत  सरकार  यह  विश्वास  करती  है  कि

 इस
 सब  के

 पीछे  श्रानन्दमार्ग  का  हाथ  ate  यदि  विश्वास  करती
 है

 तो  सरकार
 ने

 क्या

 कार्यवाही  की  है  ।  पिछले  सत्  में  पी ०  श्रार०  सरकार  ढारा  उच्च
 *
 न्यायालय में  दायर  की

 भ्रपील के  बारे  में  भी  प्रशन  उठाया  था  ।  मैं  श्रानन्दमार्ग  की  गतिविधियों  समर्थन  नहीं  कर

 रहा  मेरा  सीधा  सा  प्रश्न  यह  है  कि  जिन  देशों  के  दूता(व(सों
 में  ऐसे  पत्न  प्राप्त  हुए  वहां

 १
 चल  tat  जांच  के  श्राधार पर  क्या  भारत  सरकार  को  श्रौर  कोई  जानकारी  प्राप्त

 हुँ

 द् मैं  जानना  चाहता  हूं  ई  कि  fae शॉं  में  ्र  भ  रत  में  इन  जांच  कार्यों  में  कितनी  प्रगतिं  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  काफी  समय  ले  चुके  कृपया  प्रश्न  पुछिये  |
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 ox
 ait  हरि  fac  कामत  :  मैं  जानना  चाहता  श  कि  कया  उसके  बाद  कोई  पत्र  मिला  है

 शर  क्या
 इन

 पत्नों  को
 न

 केवल  राष्ट्र  संघ  में  ही  विदेशों  में
 स्थित  दूतावासों

 ale

 मिशनों  को  भेज  दिया  गया है
 तथा  भारत  स्थित  इन  ्रानन्दमार्गियों  की  गतिविधियों  के

 में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 श्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  :  माननीय  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्नों  के  उत्तर  में  मैं

 पहले ही  यह  जानकारी दे  चुका हूं  ।

 मैं  इस  बात  की  पुष्टि  करना  चहता  हूं  कि  धमकी  भरे  ये  पत्र  मुख्यतया  यूनिवर्सल
 प्राऊटिस्ट  रेवोल्यूशनरी  फेडरेशन  से  at  सभी  पत्नों  में  श्री  पी०

 श्रार०  सरकार  की

 तत्काल  रिहाई  के  बारे  में  कहा  गया

 हमें  ब्रिटेन
 की

 सरकार  से  श्रतिरिक्त  जानकारी  प्राप्त  हुई  मिड
 नामक  व्यक्ति

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  श्रपने  उत्तर  में  यह  जानकारी  दे  चुके  हैं
 ।

 श्री  श्रटल  बिहारी
 '
 वाजपेयी  :  उसने  स्वीकार  किया है

 कि  धमकी  भरे  ये  पत्र  लन्दन

 स्थित  श्रानन्दमार्ग के  कार्यालय  से  श्राये  हैं  ।

 उसका  बाहा
 जहां  तक  TATA  का  सम्बन्ध  ब्रिटेन  में  जो  पत्र  प्राप्त  gal  है  उससे

 ्राकार में  भिन्न  है  परन्तु  फेडरल  ब्यूरो  श्राफ  इन्वेस्टीगेशन  मामले
 की  जांच  कर  रहा  है  श्रौर  हमें

 शीघ्र  ही  उनसे  जानकारी  मिलने  वाली  है  ।

 प्रानन्दमार्ग  के  पदाधिकारियों  ने  यूनिवर्सल  आर्मी  श्रथवा  यूनिवर्सल  wisfete  फेडरेशन

 के  साथ  कोई  सम्बन्ध  होने  से  इन्कार  किया  है  परन्तु  सरकार  उसे
 स्वीकार

 करने  को  तैयार

 नहीं  हम  जांच  कर  रहे  हैं  तथा  ate  है  कि  सचाई  का  पता  चल  जयेगा
 |

 म
 भले

 माननीय  मित्र  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका ह

 श्री  हरि  कामत
 :

 मैं  उत्तर  के  लिये  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता
 मैंने

 यह  पूछा  था  कि  क्या  श्रानन्दमार्ग शर  qo  जी०  श्रार०  एफ०  के  बीच  कोई  सम्बन्ध
 है

 |

 क्या  उस  सम्बन्ध से  सरकार  को  भारत  में  श्रानन्दमार्ग  के  विरूद्ध  कार्यवाही
 करने

 की
 प्रेरणा

 मिलेगी ।

 श्री  gen  बिहारी  वाजपेयी :
 जांच  की  जा  रही  है  ।

 इससे  अधिक  कुछ  बताना  जनहित

 में  नहीं  होगा  ।

 SHRI  5.  S.  LAL  (Bayana):  The  incident  occurred  on  25th  has  not  only  created

 a  sense  of  insecurity  in  India  but  a  150  in  foreign  countries  where  Indians  live.  Instead

 of  carrying  out  investigations  against  the  Anand  Marg,  we  should  take  timely  concrete

 steps  to  find  out  the  agency  or  persons  bac  king  the  Anand  Marg.  Ar  Agency  should

 be  formed  immediately  and  it  should  be  empo  wered  to  investigate  into  suc  h  cases  in  India

 as  well  as  abroad  to  find  out  t  he  organisations  1  nvolved  in  such  type  of  Agencies  that

 resort  to  such  cases.  1  request  t  he  Government  not  to  take  this  matter  lightly.

 SHRI  A.  VAJPAYEE  :  We  are  taking  this  ma  tter  seriously.  The  only  difference

 is  that  the  action  we  can  take  in  India,  it  $  not  possi  ble  to  do  so  in  foreign  countries.

 Ve  shall  have  to  scek  cooperation  of  foreign  ‘countries  to  activate  our  efforts.  There

 is  no  need  of  forming  new  agency,  We  are  ma  king  efforts  to  make  such  agencies  more

 active  as  are  already  working.
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 29  1978  नियम  377  के  अधीन  मामले

 foes}
 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 पन्द्रहवां  प्रतिवेदन

 श्री  निमल  चन्द्र  जैन  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा
 सं

 कत्पों

 सम्बन्धी  समिति
 पन्द्रहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हू ं।

 377  सम्बन्धी  वक्तव्यों  को  लते  हैं  ।
 अध्यक्ष  महोदय

 :  हम

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 MATTERS  UNDER  RUT NY  L,  E  377

 गुजरात  की  खंडसारो  wactzat  के  शीरे  के  भरी  स्टाक  €  ६ जनता  हो  जाने  का

 समाचार

 SHRI  DHARMASINHBHAI  PATEL  (Porbandar)  :  I  want  to  make  a  brief  statement
 under  Rule  377  regarding  molasses.

 Due  to  new  policy  of  the  Gujarat  Government,  huge  stock  of  molasses  in  40  Khand
 sari  factories  has  accumulated  in  Gujarat.  The  Gujarat  Government  has  framed  a  rule
 for  the  traders  to  self  two  ‘and  a  half  kg.  of  Gur  manufactured  from  molasses  as  cattle
 feed.  This  has  resulted  into  troubles  to  small  Khandsari  industries.

 The  Gujarat  Khandsari  Manufacturers  Association,  Upleta  gave  a  representation  to
 the  Chief  Minister  of  Gujarat  and  also  to  other  Ministers  on  1-3-1978  in  which  it  has
 demanded  either  to  allow  the  wholesale  traders  to  sell  500  kg,  of  Gur  manufactured

 rate,
 tom  molasses  or  let  the  Gujarat  or  Central  Government  purchase  molasses  at  control

 If  immediate  steps  are  not  taken,  the  Khandsari  factories  will  be  closed  rendering
 36000  workers  jobless.

 श्री  राममुति  पीठासीन  हुए

 |  SHRI  RAMAMURTHY  in  the  Chair  |

 11.0  cur  Saurashtra  region,
 livelihood.

 these  small  Khandsari  factories  are  the  only  means  of
 The  Government  should  settle  this  matter  with  ‘Gujarat  Government.

 कोयले  के  लाने  ले  जाने  के  बारे  में  रेलवे  वेगनों  की  कमी  का  समाचार

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित  मैं  नियम  377  के  त्तगंत  सभा  का  ध्यान

 देश  में  माल  डिब्बों  की  भारी  कोक  तथा  कोयले  की  ढलाई  में  विलम्ब  श्रौर  उसके

 परिणामस्वरूप  बहुत  से  ताप  बिजली  एककों  में  कोयले  के  संकट  कोयले  पर  निर्भर  उद्योगों

 की  शोचनीय
 सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  केमिकल  फैक्टरी  के  बन्द  होने  से  समूचे  देश  में

 उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  की  श्र  दिलाता हूं
 ।

 इस  संकट  समाधान  ने  केवल  रेलवे  द्वारा  ही  किया  जाना  है  भ्रपितु  उद्योग

 रेल  मंत्री  तथा  कोयला  मंत्री  वाली  एवं  समन्वय  समिति  से  किया  जाना  गत  तीन  दिनों

 में  समाचार  पत्नों  में  काफी  श्रालोचना  की  गई  Ea  कुछ  कहते  हैं  कि  कोल  इंडिया  के  पास

 कोयला  नहीं  क
 इंडिया  का  कहना  है  कि  माल  डिब्बे  नहीं



 Matters  under  Rule  377  March
 29.0

 1978

 रेल  उद्योग  मंत्री
 और

 ey ZACH  मंत्री  ने  इस  बारे  में  कोई  वक्तव्य  नहीं  fem  ह

 ह कि  वास्तव  में  क्या  हो  रहा  2

 a ar
 महाराष्ट्र  में  14  ताप  बिजली  एकक  पि  पास  लगभग  4-8  दिन  का  स्टाक

 बचा  श्रगले  सप्ताह  के  श्रास  पास वे  बन्द  हो  जायेंगे  ।  दिल्‍ली  में  राजघाट  ि शरार  इन्द्रप्रस्थ

 बिजली  घरों  की  भी  यहीं  हालत  है  ।

 इंडियन  एक्सप्लोजिब्ज  में  हड़ताल  के  कारण  कोयला  खानें  कोयले  का  afew  उत्पादन

 >
 नहीं  कर  सकी  |  श््ब  जब  उत्पादन  बढ़  गया  @  तो  माल  डिब्बे  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  तीनों

 विभागों  में  समन्वय  होना  प्रत्येक  राज्य  में  कोयले  का  स्टाक  किया  जाना  चाहिये  जह

 से  सड़क  झ्रथवा  परिवहन  के  श्रत्य  साधनों  से  उद्योगों  ताप  बिजली
 घरों  ate  उपभोक्ताओं  को

 कोयला  पहुंचाया  सके  ।'  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होनी  चाहिये  ह, अ्रागाम। ही  तीन
 पास

 महीनों  में  बिजली  को  श्रत्यघिक  खपत  होगी  ताप  बिजली  घरों  ate  उद्योगो

 जितना  ज्यादा  संभव  हो  कोयला
 होना

 सरकार  यह  बता  कर  हमारी  शंका
 दूर

 करे

 कि  वास्तव  में  इस  बारे  में  क्या  व्यवस्था  की  गई  जहां  तक  जनता  का  सम्बन्ध  उसे

 श्राश्वासन  दिया  जाना  चाहिये  कि  10-15  दिनों  में  कोयला  उपलब्ध  करा  दिया  जायेगा

 CHAIRMAN R  Shri  Ram  Prakash  Tripathi.
 coal

 SHRI  BHAGAT  RAM  (Phillaur)  In  Punjab,  kilns  are  closed  down  due  to

 crisis.  A  large  number  of  workers  have  become  jobless.

 MR.  CHAIRMAN  Your  notice  has  not  been  admitted.  Kindly,  sit  down.

 उत्तर  प्रदेश  के  शीतगारों  में  awa  करने  से  सम्बद्ध  कठिनाइयां

 SHRL  RAM  PRAKASH  TRIPATHI  (Kannauj)  :  The  potato  growers  in  Uttar  Pra-
 ees  are desh  are  facing  grave  crisis.  Heaps  of  bags  of  potatos  worth  millions  of  rup
 in  their

 lying  on  the  roadside  because  the  owners  of  cold  storage  are  not  keeping  them
 to  in  the  cold stores,  The  Association  of  Cold  Storage  Owners  decided  not  to  keep  pota

 t  in  the  cold- storage  but  they  themselves  are  purchasing  it  at  a  low  ‘rates  and  keeping  i
 quintal  to

 storage.  They  demanded  from  U.P.  Government  the  rate  of  Rs.  20/- per
 This  year keep  potato  in  the  cold  storage.  Last  year  this  rate  was  Rs.  8/-  per  quintal.

 the  U.P.  Government  increased  this  rate  to  Rs.  13/-.  Even  then:  the  0  wners  are  not
 d happy.  Besides,  potato  is  not  being  allowed  to  be  sent  to  other  states  on  the  groun
 d of  shortage  of  wagons.  The  potato  crop  was  damaged  in  Uttar  Pradesh  due  to  hail  an

 on  the  other  hand  this  thing  is  going  on.

 Therefore,  1  am  inviting  the  attention  of  the  Government  of  India  to  this  situation.

 दुर्गापुर  उर्वरक  फंक्टरी  a  कथित  हड़ताल  का
 समाचार

 श्री  राजकृष्ण  डान  :  हमारा  देश  कुषि  पर  निर्भर  करता है
 मौर  कुषि

 के  लिये  उर्वरक  चाहिये  ।  दुर्गापुर  उवेरक  कारखाने  श्रौर  भारतीय  उर्वरक  निगम  में  हड़ताल

 के  कारण  उत्पादन  पुर्णतया  रुक  गया

 दुर्गापुर  उबरक  कारखाने  के  तकनीकी  पर्यवेक्षक  भारतीय  gaze  निगम  की  ||

 नीति  के  विरोध  में  सामूहिक  श्राकस्मिक  DATA )  लेने  जा  रहे  पर्यवेक्षकों  ने  26

 a  ||
 1978  से  भझ्रनिश्चित  काल  के  क्रमिक  भूख  हड़ताल  श्रारम्भ  कर  दी  Q  |

 प्रभारी  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  श्राकषित  करते  हुए  मैं
 उनसे  श्रतुरोध  करता

 हूं  कि

 वह  इस  मामले  पर  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  करें  श्रौर  एक  वक्तव्य  दें  जिसमें  उन  श्रधिकारियों

 150
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 eee

 की  aa  पूरी  करने  atx  भूखहड़ताल  को  रोकने  के  fet  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली

 वाही  के  बारे  में  घताया  जाये

 शो  सोमनाथ  चटर्जी  :  सरकारी  उपन्रमों  के  कार्यालयों  के  स्थानों  का

 निर्धारण  किया  जा  रहा  है  ।  उवेरक  निगम  के  कार्यालय  को  कलकत्ता  से  हट

 एक  माननीय  सदस्य :  पश्चिम  बंगाल  के  संसद  सदस्यों  ने  मंत्री  महोदय  को  संयुक्त

 अ्रश्यावे  3 an  दिया  ह ै1

 श्री  सोम  नाथ  चटर्जी  :  सभी  दलों  के  संसद  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  पेट्रोलियम

 मंत्री  के  पास  इसका  विरोध  करने  गया  ari  वहां  क्या  किया  जा  रहा

 अनुदानों  की  माँगें  1978-79

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1978-79

 उद्योग  मंत्रालय--जारी

 सभापति  महोदय  :  श्रब  हम  उद्योग  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  श्रधीन  श्रनुदानों  की  मांगों

 पर  श्राग  चर्चा  शुरू  करते

 श्री  बयालार  रवि  श्रपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 श्री  बयालार  रवि  :  बीड़ी  उद्योग  की  तरह  देश  में  बहुत  से  aa  उद्योग

 हैं  जिन्हें  उद्योग  मंत्रालय  की  नीति  अथवा  सतत  नीति  के  कारण  are  होने  श्रथवा  बेरोजगारी

 का  सामना करना  पड़  रहा

 केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग  एक  परम्परागत  उद्योग  हैं  ्ौ नन्दा  इसमें  1.  3  लाख  श्रमिंक

 काम  पर  लगे  हुए  हैं  तौर  बुनाई  के  क्षेत्र  में  लगभग  17,000  श्रमिक

 करण  ने  वीविंग  क्षेत्र
 के  इन  सभी  श्रमिकों

 के
 लिये  समस्या  उत्पन्न  कर  दी  हैं  ake  उन्हें

 गारी  सामना  करना  पड़ेगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  वारे  में  जांचਂ  करने  की  करता

 हु  कि  लाइसेंस  faa  प्रकार  जारी  किया  गया  gl  यह  सच  हैकि  इसे  पिछली  सरकार  arr

 जारी  किया  गया
 था  ।

 फिर
 भी

 इसकी  जांच  होनी  चाहये  हालांकि  नारियल  जटा  बोर्ड  ने

 इस  झ्रावेदन  पत्न  की  सिफारिश  नहीं  की

 दश  को  गत  ay  नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्यात  से  22.  77  करोड़  रुपये  की  oe

 मैं
 मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में  हमें  श्रीलंका  कोई  प्रतिस्पर्द्धा

 का  सामना
 नहीं  करना  पड़ा  रहा

 जो  भी
 पत्र  उन्हें  विदेशों  से  प्राप्त  हुए  वह  एक  फर्म ~

 द्वारा  भिजवाये  हुए  हैं  जिसकी  इस  उद्योग  के  मशीनीकरण  में  रुचि  कुल  निर्यात  में  50

 प्रतिशत  भाग  नारियल  जटा  उद्योग  का  है  तथा  21  प्रतिशत  चटाइयों  का  ait  हम  चटाइयों

 के  माध्यम  से
 6

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  श्रीजित  कर  रहे  हैं
 ।

 मशीनीकरण  के

 स्वरूप
 के  मूल्य  as  हो  जायेंगे  ।  इसका  wh  यह  होगा  कि  हमारी  विदेशी  मुद्राःकी

 my  घट  कर  मात्र  3  करोड़  रह  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  श्रपील  करता हैं  कि  वे
 सभी  पहलुओं  पर  विचार  करें  श्रौर  जांच  करें  ate  सुनिश्चित  करें  कि  क्या  जो  लोग  इस

 15]
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 geet  को  weit  के  ald  सताये  ०५  पर  ade  ay  जोर  दे  से  दण्ड  देने  योग्य

 श्री  मोहन  धारिया  जब  कोचीन  गयें  थे  तो  उन्होंने इस  मामले के  बारे  में  श्रनभिज्ञता  प्रकट

 की  थी

 मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  कया  मंत्रालय  ने  देश  के  गैर-कुषि  प्रतिष्ठानों

 के  बारे
 में  कोई  Weaqd SS ~  किया  है  इस  समय  देश  में

 29.  लाख  ऐसे  प्रतिष्ठान  हैं  श्रौर

 9 झन उद्योगों में  ~  करोड़  51
 लाख  व्यक्ति  लगे

 हुए
 इनमें  से

 2
 करोड़  aed

 भाड़े  के  मजदूर  हैं  श्रौर  इन  व्यक्तियों  को  जितनी  मजूरी  दी  जानी  चाहिये  इतनी  मजूरी

 ख  क  ड  क  दी  ~ we  द  cham  at  ब्र  का  जूरी न विचार

 किया है  श्रौर  क्या  इन  व्यक्तियों  को  ae  afar  प्रदान  की  जा  सकती है  teats

 प्रतिष्ठानों  में  दैनिक  म्भूरी  पर  काम  करने  वाले  लोगों  की  समस्याओं पर
 उचित  रूप  से  विचार

 feat  जाना  उन्हें  पूर्ण  रोजगार  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कुछ  कार्यक्रम  तयार

 करना  चाहिये  |  वस्ततः  इस  भाड़े  की  मजदूरों की  प्रथा  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये में

 mat  करता  हूं  कि  मननीय  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  समचित  ध्यान  देंगे  ।

 प्रतिवेदन  में  कपड़ा  नीति  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया
 gw  इस

 समय

 कंट्रोल  के  कपड़े  की  समस्या  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहता  1975  में  176.  4  करोड़

 वर्ग  मीटर  कण्टोल  का  कपड़ा  तैयार  किया  गया  प्रौर  काल  के  दौरान  यह  घट  कर

 36.3  करोड़  al  मीटर  रह  गया  ।  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही करने
 जा

 रह ेहैं  ।  वर्तमान  शासन  भी  इस
 बारे  में  कोई  बेहतर  स्थिति  में  नहीं  है

 ।
 प्रतिवेदन

 म
 ग्रामीण

 निर्धन  व्यक्तियों  की  बात  कही  गई  है  लेकिन  श्राप  उनके
 लिये  कछ  नहीं  कर  रहे

 जहां  तक  श्रनुसंधान  श्रौर
 विकास  का  सम्बन्ध है  इसमें  श्रावश्य  कुछ  प्रगति हुई  है

 लेकिन  उतनी  नहीं  हुई  जितनी  कि  हम  श्रपेक्षा  कर  रहे  थे  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  ग्रनुरोध

 &  fe  ag  अनुसार  ate  को  और  आधि  XQ oe  {ef eats

 जहां  तक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  है  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार

 की  इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  प्रति  क्या  नीति  यह  एक  बहुत  मम्भीर  प्रश्न  हैं  क्योंकि

 पिछले  2-3  महीनों  में  अमरीका  ax  पश्चिम  जर्मन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  वाले  यहां

 बारे  में और  उनका  बड़ा  भव्य  स्वागत  किया  गया
 ।

 हमें  इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों

 aah  रहना

 कमानी  इंजीनिर्यारग  निगम  को  वित्तीय  संस्थाश्नों  ने  aaa  नियंत्रण  में
 ले

 लिया  है  ।

 यह  एक  Woot  बात  है  ।  wa  इस  निगम  को  लाभ  हो  रहा  गत  ay  इस  निगम  कों  3.  1

 करोड़  रुपये  का  लाभ  भ् द्ञ्रा  त्रोर  इस  वर्ष
 5.  4

 करोड़  रुपये
 का

 लाभ  होने  का  है

 कपया  इस  कम्पनी  को  कमानी  aera EY  को  वापस  न  किया  जाये  ॥

 जहां  तक  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  का  सम्बन्ध  है  हाल  ही  में  श्रौद्योगिक  gear  बल

 एस०  ने  वहां  बहुत  तबाही  मचाई  |
 मंत्री  महोदय  का  कर्त्तव्य  है  कि  वह

 कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  करें  ।  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  ल  grr  म्पत्ति  की  सुरक्षा  हेतु
 के प्प्ग्य  न  लिये  । बनाया  गया  है  नकि  कर्मचारियों  को  मा
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 बिड़ला  बन्ध्ों  के  श्रौद्योगिक  गृहों  के  विरुद्ध  एक  जांच  श्रायोग  नियुक्त  किया  गय

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले

 aia  सर्वेक्षण  के  श्रनुसार  श्रौद्योगिक वृद्धि  की  दर  5  प्रतिशत से  कम  है  लेकिन मेरी

 जानकारी  के  श्रनुसार  इसमें  श्रौर  कमी  ae  मैँ
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  अपील  करता हूं

 के  वे  qt  मामले  के  प्रति  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  ata  आर  सुनिश्चित  करें  कि  उनकी

 ग्रौद्योगिक  नीति  अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  के  भ्रवसर  उपलब्ध  कराये  श्रौर  रोजगार  में

 लगे  हुए  व्यक्ति  बेरोजगार  न  होने

 प्रो०  श्ार०  के०  असोन  जहां  तक  waite  नीति  का  सम्बन्ध  है

 अरब  तक  यह  ठीक  ही  रही  है  ।  परन्तु  इसमें  बहुत  कुछ  नहीं  gate  क्योंकि  गत  30  वर्षों में

 हमने  एक  विशेष  नीति  श्रपतनाई  है  जिससे  हमारी  भ्रर्थ-व्यवस्था  की  एक  पक्ष  की  श्रोर  श्रधिक

 झकाव  है  ।  wa  तक  पू  जीगत  माल  के  उत्पादन  पर  अधिक  जोर  दिया  गया  जिसके  फलस्वरूप

 देश  में  श्रावश्यक  उपभोक्ता  वस्तुयें  उपलब्ध
 न  हो  सकीं  जिसके  कारण  मूत्यों  में  वृद्धि

 उपभोक्ता  सामान  से  भी  ऐश्वर्य  की  वस्त्रों  की  तुलना  में  गरीब  लोगों  द्वारा  प्रयोग  की  जाने

 वाली  वस्तुओं  का  कम  उत्पादन  gal  गत
 दस

 वर्षों  में  हुए  विकास  के  कार
 निर्धन  व्यक्तियों  को  सर्वाधिक  पीड़ित  होना  पड़ा

 ।
 उद्योग  महानगरों में

 या  दस  बड़े  शहरों

 थापित  किये  गये  हैं  जबकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  श्रौर  भ्रधिकांश  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  नहीं  लगाये

 गये  उद्योगों  में  भी  श्रधिक  पूजी  वाले  उद्योगों  की  संख्या  श्रम  प्रधान  उद्योग  की  तुलना  में
 कहीं  श्रधिक  थी  जिसके  फलस्वरूप  बेरोजगारी  में  भारी  वृद्धि  हुई

 जहां  तक  स्वामित्व  का  सम्बन्ध  है  75  एकाधिकार  गृहों  के  नियंत्रणाधीन  soo  निगम

 द्  कराधान  ढांचे  के  कारण  मध्य  ay  के  लोगों  को  पूजी  निवेश  के  श्रवसरों  से  वंचित्र  रखा

 गया  है  उद्योग  मंत्री  ने  इस  एक  पक्षीय  विकास
 को  सही  करने  का  प्रयास  शुरू  कर

 लेकिन  ऐसा  करने  के  लिये  उठाये
 गये

 कदम  पर्याप्त  नहीं  हूँ  क्योंकि  यह  एक  vo Aad  मुश्किल
 कार्य

 कपड़ा  उद्योग  के  मामले  में  कराधान  नीति  में  तीन  बार  किये  गये  परिवर्तनों  से  किसी
 न  किस  प्रकार  के  कपाड़ा  उत्पादक--स्वतन्त्र  बिजली का  न प्रयोग  करने  वाले  उत्पादक

 तथा
 हथकरघा  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है  ।  ये  सभी  परिष्करण एक  दूसरे  से  पुरी  तरह

 से  सम्बद्ध  हैं  at
 जब

 परिवर्तन  किये  गये  तो  संबंधित  संरक्षण  पर  पुरी  तरह  विचार  किया

 जानो  area  ।  यह  वित्त  मंत्री  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  कि  जैसा  वह  चाहें  करें  ।  वित्त

 उद्योग  att  वाणिज्य  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  इसकी  जांच  करने  के  लिये

 बनाई  जानी  चाहिये
 |

 कपड़े  का  भाग  कुल  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  के
 भाग

 का
 60  प्रतिशत है  शौर

 इन  उद्योगों  में
 भी

 भारी  संख्या  में  लोग  काम  कर  रहे  कपड़ा  उद्योग का  व्यापक

 अध्ययन  करने  के  लिये  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  बनाई  जानी  चाहिये  ate  ऐसे  कदम

 उठाये  जाने  चाहिये  जिससे  कि  कपड़ा  यूनिट  की  क्षमता  का  कम  उपयोग  न

 पोलिएस्टर  देशों  के  बारे  में  mara  जहां  पर  पोलिएस्टर  को  उसका  देय  भाग

 नहीं  ठीक  नहीं  उन  लोगों  जिन्हें  निर्यात  के  लिये  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  गया

 आर०  ई०  पी०  सुविधायें  दी  गईं  जो  लोग  फैबरिक  का  निर्माण  करना  चाहते  थे  उन्हें
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 ————- - ict  गया

 कि

 उनहें

 नियत

 ह पम्बन्धा
 कुछ  वचन

 देता  उनहें  बताया  गया

 कि

 तह
 रं

 उत्पादन  नहीं  कर  सकते  श्रायात  प्रतिस्थापन  सम्बन्धी  मूल  नीति  की  ये  श्रावश्यक  md

 नीति  में  तब  तक  कोई  मल  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  जब  तक  श्राप  was

 उसी  समय  परिवर्तन  न  करें  ।  aro  इन  बातों  पर  मंत्री  महोदय  उस  समय  उचित

 ध्याने  देंगे  जब  वह  पोलिएस्टर  रेशों  के  श्रायात  सम्बन्धी  नई  नीति  बनायेंगे  ।  नई  श्रार्थिक  नीति

 में  सरकार  बड़े  उद्योगों  की  बजाय  कुटीर  wie  छोटे  उद्योगों  को  शभ्रधिक  प्रोत्साहन  देगी ।.
 श्रत

 इस  बारे  म  व्यापक  दृष्टिकोण  श्रपनाने  की  जरूरत  है  |

 हमारी उद्योग  मंत्री  को  चीन  के  श्रनभव  से  कुछ  सीखना  चाहिये  ।  चीन  की

 मल  नीतिं  यह  नी  चाहिये  कि  उद्योग  श्रादमी  के  पास  जाय ेन  कि  श्रादमी  उद्योग  के  पस

 जाये
 |

 दूसरी  महत्वपूर्ण वात  यह  है  कि  चीन  की  तरह  हमारे  यहां  भी  प्रत्येक  गांव  में  या

 ग्रामीण  उद्योग  होने  चाहियें  ।  यह  सनिध्चित  करने  के  लिये  श्रावश्यक  प्रोत्सान  दिया  जाना

 चाहिये  कि  उनका  उत्पादन  लगातार  बढ़ता  रहे  |  यहां  तक  कि  यदि  ऐसे  किसी  उद्योग  द्वारा

 चलाये  जा  रहे  सामान  में  इस्तेमाल  होने  वाले  कन्च  सामान  की  लागत  उसी  बिक्री  से  वसुल

 की  जाती  है  ती  उसे  उत्पादन  करते  रहने  के  लिये  कहा  जाना  चाहिये  केवल  तभी  हम  श्रमिकों

 को
 रोजगार  दे  सकते हैं  ।  शभ्रधिक  व्यक्तियों को  रोजगार  दे देने  के  लिये  देश  के  गांवों  में

 उद्योग  लगाने  चाहिये  श्रौर  इसे  सरकार  द्वारा  स्टीकार  किया  गया  इस  प्रयोजन नाथ

 शासन  द्वारा  श्रावश्यक  राज-सहायता  का  संरक्षण  दिया  जा  सकता  है  ।

 |  परन्तु  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  कि  इसकी में  सरकारी  क्षेत्र  के  विरुद्ध  नहीं हूं

 कोई  नहीं  कर  सकता  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्य  का  श्राकलन  करने  के  लिये  मुनाफा  कमाने

 कीं  &

 कमता

 को  मापदण्ड  नहीं  मानना  इसका  श्राकलन  करने  के  लिये  जो
 झ्रावश्यक

 बात हैं  वहं  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  उपयोग में  लाये  जा  रहे  उत्पादन  तत्वों  का
 =

 उपयोंग  TFT  हो  सकता हैं
 ?  यह  बहुत  अव शक  ह बु  कि  मंत्र  महोदय  सरकारी  क्षेत्र  के

 सभी  उपक्रमों  की  जांच  करायें  ताकि  इनके  कार्यकरण  में  सुधार  लाया  सके  श्रौर  संसाधनों

 का  ठीक  प्रकार  से  उपयोग  किया  जा  सके

 यदि  सरकार  गरीबी  दूर  करना  चाहती  है  तो  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये

 कि  गरीबों  के  लिये  झावश्यक  वस्तृप्नों  का  उत्पादन  श्रपने  देश  में  ही  हो  ।  इस  प्रयोजनार्थ

 गरीब  लोगों  की  क्लब  वनाई  जानी  चाहिये  जो  ऐसी  aequi  का  उत्पादन  कर  सकें  जिनकी

 उन्हें  TAP AT  होती है
 ।  मेरा  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  ग्रामीण  श्रौद्योगिक

 को  प्रोत्साहन  दें  ।  यदि  काला  धन  हमारी  YA-cUAETT  में  एक  केंसर  है  तो  ग्रामीण  wars

 विकास
 को

 बढ़ावा  के  विचार  से  हम
 BIGUT

 कर  सकते  हैं
 कि

 ग्रामीण
 क्षेत्र  में  जो  व्यक्ति

 जी  निवेश  करेगा  उससे  यह  नहीं  ger  जायेगा  कि  वह  धन  कहां  से  लाया  है  ।  इन

 उद्योगों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  की  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  ग्रामीण  क्षेत्र  में  उद्योगों

 पर  बोड़ें  ग्रौर  मजरी  नियंत्रण  नहीं  लाग  होने  चाहियें  ।  केवल  तभी  अ्रधिक  dear  में

 उद्योग  रोजगार  देने  की  पेशकश  करेंगे  ।

 ह  श्रमिकों  ौर
 उद्योगपतियों

 का  एकाधिकार  गया  >| |  उपभोक्ताओं  का  शोषण

 करने  ह  लिये  दोनों  मिल  गये  हें  जिसके  पारणामस्वरूप  Aled lls  क्षेत्र  में  कठो  रता  ६  है  ह  गई
 हाने छाग  का  qa  एक

 रोजगार  ष  प्रा  मात्र  साधन  है  ।
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 निगम  कर  समाप्त  किया  जाना  कर  समाप्त  करने  से  मेरा  श्रभिप्राय  यह  नहीं
 & ह  क है  यह  तुरन्त  ही  60  प्रतिशत  से  घटाकर  शून्य  कर  दिया  जाये  इसमें  धीरे-धीरे  कमी

 की  जानी  चाहिये  ।  ara को  शेयरधारियों  में  वितरित  किया  जाना  चाहिये  ।  शेयरधारियों  से

 श्रायकर  तथा  wa  करों  के  रूप  में  जो  कर  श्राप  लना  लेकिन  इसे  निगम  के  लाभ

 में  मालिक  के  हिस्से  के  रूप  में  शेयरधारी को  दिया  जाना  ऐसा  करने  से  मध्यम

 दर्जे
 के  बहुत  से  लोग  निगम  में  पूंजी  निवेश  करेंगे

 ।
 यदि

 60
 प्रतिशत  श्रायकर  ले  लिया  जाता

 तो  केवल  श्रायकर  दाता  ही  निगमों  में  पूंजी  निवेश  करेंगे  ।  यदि  इस  प्रकार  की  साहसिक

 कायेवाह्ी  की  जाती  है  तो  न  केवल  हम  नई  श्रौद्योगिक नीति  को  उचित  दिशा  में  ले  जायेंगे

 ag  उचित  गति  से  कार्य  करेंगे  ate  श्रौद्योगिक क्षेत्र  में  वाली
 सब  कठिनाइयां

 दूर  हो  जायेंगी  ।

 SHRI  SHAMBHU  NATH  CHATURVEDI  (Agra)  The  present  policy  of  the  Go-
 vernment  is  rural-oriented  and  there  is  a  provision  to  provide  employment  to  more  and
 more  people.  So  it  should  be  welcomed.
 have  to  face  difficulties.  There  has  been  talks  to  give  encouragement

 Whenever  we  start  small  scale  industries  we
 to  small  scaie

 industries,  but  they  are  not  provided  with  basic  amenities  like  power  and  finance.  There
 is  a  great  bungling  in  financial  institutions  in  the  matter  of  providing  loans.  Moreover,
 heavy  rate  of  interest  is  being  charged  on  loans.  Naturally,  the  cost  of  production  has
 increased.

 No  incentive  is  left  for  them.  Those  units  sick.  Small  Sector  Industries
 are  unnecessarily  harassed  by  inspectors.  Government  should  make  arrangements  to  pro-
 tect  them  from  such  harassment.  There  is  corruption  everywhere.  If  you  are  able  to
 pay,  you  can  get  all  facilities.  The  persons  dealing  with  industries  should  work  properly.
 Proper  guidance  should  be  given  to  industries.  An  ordinary  man  should  have  the  feeling
 that  he  will  be  provided  with  appropriate  advise  and  he  will  be  given  proper  incentive
 for  his  work.

 Leather  Corporation  was  set  up  in  Agra  in  March,  1976.  Two  years  have  elapsed  but
 nothing  has  been  known  about  its  performance.,  During  that  period  about  six-seven
 lakh  rupees  have  been  spent,  but  its  performance  has  not  been  known.  People  are  of  the
 view  that  it  is  simply  waste  of  money.  I  believe  that  the  Government  will  look  into
 this  matter  and  will  make  arrangements  to  ensure  that  the  people  get  incentive

 for work  and  the  institution  function  properly.

 श्री  ato  Fo  नायर  :  श्री  ar  फर्नाडिस  को  सौंपे  गये  के

 बारे  में  मेरे  पास  दो  दस्तावेज  एक  विभाग  की  गतिविधियों  के  बारे  में  रिपोर्ट  है  ak

 दूसरा  नीति  सम्बन्ध  विवरण  रिपोर्टे  एक  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  उन्होंने

 बिभाग  में  विचाराधीन  सैकड़ों  फाइलों  पर  निर्णय  लिये  लाइसेंस  कोटा  सम्बन्धी  सभी

 फाइलों  को  निपटा  दिया  गया  है  ।  रिपोर्ट  के  दूसरे  भाग  में  विभिन्‍न  उपक्रमों  और  संगठनों

 की  गतिविधियों  का  उल्लेख  किया  गया  रिपोर्टे  का  श्रध्ययन  करने  से  पता  लगता  है  कि

 उनका  इस  बारे  में  ग्रशदान  बहुत  मामूली  रहा  है  ।  उन्हें  श्रौद्योगिक  श्राकस्मिकता  सेक्शन

 स्थापित  करने  का  श्रेय  रहा  इसका  उद्देश्य  झ्रौद्योगिक  विवादों को  हल  करना  है  ।  वह  घटना

 स्थल  पर  जायेगा  ate  विवादों  को  हल  करने  के  लिये  सुझाव  देगा  ।

 रिपोर्टे  के  श्रन्य  भागों  में  उनके  द्वारा  नहीं  बल्कि  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  तीस  वर्षों

 में  स्थापित  उपक्रमों  श्रौर  कारखानों  की  भारी  उपलब्धियों  का  उल्लेख  किया  गया

 मुझे  ara  है  कि  श्री  फर्माडिस  ate  जनता  पार्टी  के  सदस्य  तथा  मंत्री  गत  वर्षों

 में  किये  गये  कार्य  का  निष्पक्ष  मूल्यांकन  करेंगे  ।
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 Screen

 है  fe  गत  ai  उत्पादन  शौर  क्षमता रिपोट  का  श्रध्ययन  aa  से  यह  विदित  होता  XN

 में  कूछ  सुधार  हुभ्रा है

 मामलों  में  क्षमता  में  बहुत  कम  सुधार  ea  है  ,  हां  उत्पादन  में  ame  हश्र

 जनता  पार्टी  के  सदस्यों  श्रौर  मंत्रियों  को  गत  30  ad  के  कांग्रेसी  शासन  की  श्रालोचना  करने

 की  श्रादत  सी  हो  गई  उनका  कहना  है  कि  ग्रामीण  उद्योगों  को  पर्याप्त  महत्व  नहीं  दिया

 गया  था  ।  भारी  उद्योगों
 पर

 श्रघिक  बल  दिया  गया  ऐसा  जानबूझकर  किया  गया  है  क्योंकि

 अभी  हमने  उद्योगों  की  स्थापना  आरम्भ  की  थी  ।  श्रंग्रेजों  द्वारा  सत्ता  छोड़ते  समय  देश  बहुत

 निर्धन  था
 ।

 उनके  सत्ता  छोड़ने  के  वर्ष  पूर्व  बंगाल  में  श्रकाल  के  कारण  लाख  से

 afar  व्यवितयों  की  कलकत्ता  की  गलियों  में  मृत्यु  हुई  थी
 ।

 पंडित  नेहरू  उस  समय  बड़े

 श्राक्नोश  में  थे  शर  उनका  कथन  था  कि  भूख  से  मरने  की  बजाय  उन्होंने  बड़े-बड़े  होटलों  को

 नहीं  लूटा  ।  उस  समय  देश  में  तथा  पिन  तक  का  निर्माण  नहीं  होता  था  ।  विश्व  युद्ध

 के  समय  हमें  पिनों  के  स्थान  पर  कांटों  पर  निर्भर  करना  पड़ता  था  ।  हमें  गव  है
 fe  गत

 तीस  वर्षों  में  हम  देश  के  लिये  मजबूत  श्रौद्योगिक  श्राधारशिला  रख  सके  |

 एक  विशाल  देश  में  मूल  उद्योगों  को  अ्रधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस्पात  शौर

 बिजली  को  श्रधिक  महत्व  feat  जाना  चाहिये  ।  श्राधुनिक  विश्व  में  इस्पात  ही  श्रौद्योगिक

 प्रगति  का  श्रभिसूचक  इस्पात  के  उत्पादन  पर  करोड़ों  रुपये  लगाये  गये  ।  अब  सरकार

 कुटीर  उद्योग  उद्योग  श्र  अन्य  उद्योगों  की  ओर  ध्यान  दे  रही  इस्पात  श्रौर

 मशीनों  के  निर्माण  के  बिना  हम  wa  उद्योगों  की  स्थापना  कैसे  कर  सकते  रेलवे

 शर  पोत-निर्माण  के  लिये  इस्पात  मुख्य  arene  अराज  इसके  परिणामस्वरूप  हम

 इस्पात  का  निर्माण  कर  रहे  हमने  कपड़ा  जैसे  उद्योगों  में  भी  पर्याप्त  प्रगति

 की  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  तभी  काफी  प्रगति  की  जानी
 है

 ।

 यदि  तर्क  के  लिये  यह  मान  भी  लिया  कि  कांग्रेस  ने  गलती  की  थी  श्रौर  देश  को

 बर्बाद  किया  था  तो  क्या  उस  समय  उसमें  सर्वश्री  कामराज  श्रौर  मोरारजी

 जी  जैसे  व्यक्ति  नहीं  थे  ।  यदि  कांग्रेस  पर  श्रारोप  लगाया  जाता  है  तो  श्री  मोरारजी  देसाई

 सत्ता  में झ्रा  के  कारण  उक्त  श्रारोप  से  नहीं  बच  सकते  |

 उनका  कथन  है  कि  कृषि  पर  पर्याप्त  बल  नहीं  दिया  गया  था  ।  यदि  ऐसा  था  तो

 एक  वर्ष  में  1.21  करोड़  टन  ्रनाज को का  उत्पादन  कसे  किया  गया ?  श्री  फर्नाडिस

 शाली  हैं  कि  उन्हें  ऐसी  aes  स्थिति  विरासत  में  मिली  जिसकी  तुलना  में  उन्होंने  कुछ  नहीं

 किया

 नीति  सम्बन्धी  विवरण  में  केवल  लघु  का  श्रतिरिक्त  उल्लेख  किया  गया

 हमें  नीति  सम्बन्धी  नये  विवरण  की  श्राशय  थी
 ।

 नीति  सम्बन्धी  विवरण  में  कोई  बात  नई  नहीं

 यह  वही  पुराना  श्रौद्योगिक
 नीति  सम्बन्धी  विवरण है  |

 श्री  जाज  फर्नान्डिस  ने  कोयम्बतूर  में  एक  बैठक  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  विमकों

 और  हिन्दुस्तान  लीवर  जैसी  बड़ी  दो  कम्पनियों  को  साबुन  श्रौर  माचिस  का  निर्माण
 बन्द  करना

 होगा  श्रौर  उसके  स्थान पर  सीमेंट  श्रौर  रसायन  का
 उत्पादन  करना  होगा  ।  उनका कथन  था  कि

 ऐसा  उनकी  प्रौद्योगिकी  प्रगति  और  उत्पादन  के  safe  तरीकों  को  ध्यान  में  रखते हुए  किया

 156



 29  माच  ,  1978  अनदानों  की  1978-79

 उन्हें  इस  शर्त  पर  कार्य  की  aaata se]  दी  गई  हैकि  उनके  उत्पादों का  केवल  निर्यात

 किया  जायेगा  ।

 सरकार  को  मछ्रों ्य  के  वेरॉजगार  को  संरक्षण  देने  के  लिये  एक  नीति  निर्धारित  करनी

 चाहिये

 भूतपूर्व  सरकार  द्वारा  भ्रपनाई  गई  नीति  ate  उपायों  की  क्रिधान्वित  के  कारण  ही

 गन्ने  ग्रार  तम्बाकू  |के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  वर्तमान  सरकार  उत्पादकों
 को  उचित  मूल्य

 उपलब्ध  करवाने  के  लिये  उचित  बाजार  व्यवस्था  करने में  श्रसमथे  रही  है  ।  यदि  कुटीर

 उद्योग  भ्र  देश  में  उद्योगों  का  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  किया  गया  यही  स्थिति  उत्पन्न  होगी

 हम  असीमित  मात्रा में  बांस  ौर  बास्कटों का  निर्माण  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  उनके  लिये

 कोई  बाजार  नहीं  होगा  |

 सरकार  को  औद्योगिक  विकास  के  मामले  में  पिछड़े  जिलों  और  राज्यों  को  प्राथमिकता  देनी

 चाहिये  ।  we  उद्योग  श्ौर  कुटीर  उद्योग  के  मामलें  में  भी  बम्बई  तथा  ऐसे  ही  wea  राज्यों  को

 प्राथमिकता  न  देकर  श्रान्ध्न  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  के  पिछड़े  राज्यों  को  प्राथमिकता  देनी

 | चाहिये  ।  केन्द्र  सरकार  को  इन  पिछड़े  राज्यों  में  उद्योग  करने  चाहिएं

 सदस्यों  ने झ्रपने  भाषण  में उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wat  मयती  )

 सुझाव  दिये  ga  सरकार  की  नीति  की  श्रालोचना  भी  की  है  ।  हम  उनके  श्राभारी  हैं  क्योंकि

 सराहना  भ्रौर  श्रालोचना  दोनों से  ही  हमें  लाभ  होगा  अर  हमें  ata  शक्ति से  कार्य  करने  में  सहायता

 frat  ।  यह  दुख  की  बात  है  कि  विपक्ष  के  सदस्य  यह  धारणा  पैदा  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 हूं  कि  जनता  सरकार  भारी  उद्योगों  ,  महत्वपूर्ण  उद्योगों  श्रौर  मूल  उद्योगों  को  तिलांजली  देने  का

 प्रयास कर  रही

 जिन  सदस्यों ने  उद्योग  मंत्री  द्वारा  घोषित  उद्योग  नीति  का  ध्यान  से  भ्रध्ययन  किया है  उन्हें
 पता  होगा कि  उक्त  उद्योगों को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  जा  रहा  है  सरकार  लघ

 उद्योगों  शौर  खादी  श्रौर  ग्रामोद्योग  पर  श्रधिक  रही

 स्वतन्त्रता  के
 बाद  प्रारम्भिक  विकास  के  लिये  gears  गई  औद्योगिक  नीति  उस  समय  विद्यमान

 परिस्थितियों  के  श्रनुसार  उपयोगी  थी  क्योंकि  महत्वपूर्ण  उद्योगों  शौर  मूल  उद्योगों  के  बिना  किसी

 राष्ट्र
 का  विकास  नहीं हो  सकता  श्र वह  श्रपने  पैरों  पर  खड़ा  नहीं  हो  सकता  |  उस  समय यह

 उचित  नीति  थी  ।  लेकिन  श्राज  परिस्थितियां  बदल
 गई  हैं  ।  प्राउ  हमें

 बेरोजगारी
 की  समस्या का

 सामना  करना  पड़  रहा

 लाखों  युवक  श्रौर  युवतियां  नौकरियों  की  तलाश  में  इधर-उधर  भटक  हम  सब  जानते

 है ंकि  बड़े  शौर  महत्वपूर्ण  उद्योगों  द्वारा  पर्याप्त  नौकरियों
 की

 व्यवस्था  नहीं  की
 जा  सकती

 ।
 कुटीर

 और
 लघु  उद्योगों  द्वारा  लोगों

 के  लिये  भ्रधिक  नौकरियों  की  व्यवस्था  की
 जा  सकती  है

 ।  हमें

 पर  ofan  जोर  देना  चाहिये  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  सरकार  भारी  श्रौर मूल  उद्योग्रों  का

 फका  नहीं  करना  चाहती ।

 आद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  यह  स्पष्ट कर  दिया  गया है  कि  श्रनेक  क्षेत्रों  में  सरकारी

 क्षेत्र  का  महत्वपूर्ण  योगदान  होगा  ।  हमें  सरकारी  ौर  महत्वपर्ण  शालित  मल नव  हटी  माष  ४  प्त  द क क  ल उद्योगों  की  सहायता
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 की  श्रावश्यकता  है  ।  हमें  लघ॒  उद्योगों  की  सहायता  की  भी  श्रावश्यकता  है  क्योंकि  बिजली  के  बिना

 कृषक  अपना  कार्य  नहीं  कर  सकते  |

 माननीय  सदस्यों
 ने  लघु  कुटीर  ग्राम  संकटग्रस्त  सरकारी

 उपक्रमों  के  बारे में  चिन्ता  व्यक्त  की  उन्होंने  कहा  है  कि  केवल  उक्त  नीति  ही  पर्याप्त  नहीं
 हैं

 इसका  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिये  इसकी  क्रियान्वित  की  जानी  चाहिये

 अरब  तक  बड़े  उद्योगों  पर  ही  जोर  दिया  जाता  रहा  कुटीर  उद्योगों
 की  बहुत

 कम

 भूमिका रही  है
 ।  वर्तमान  सरकार

 कुटीर  लघु
 उद्योगों

 श्र  ग्राम  उद्योगों  पर
 विशेष  जोर

 देरही  मेरे  राज्य  में
 भी

 वर्तमान  नीति
 की

 क्रियान्विति  के  लिये  जोरदार  प्रयास  किये  जा
 रहे  है  ।

 इससे  यह  सिद्ध  होता  हैकि  वर्तमान  नीति  उचित  है  ,  ,

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  )  :  हम  इसकी  क्रियान्विति  चाहते

 कुमारी  प्राभ  मयती  :  सरकार  भी  यही  चाहती  है
 ।  यदि हम

 उक्त  नीति  की  क्रियान्विति

 नहीं  करेंगे तो  लोगों  तक  इसका लाभ  नहीं  पहुंचेगा  श्रौर  लोग  हमें  माफ  नहीं
 करेंगे  ।  श्रतः  हमें  देश

 में  ऐसा  वातावरण  पैदा  करना  चाहिये जिससे  सब  लोगों  बेरोजगारी  की  समस्या  को
 हल

 करने  के

 लिये  हाथ  बडाये  ।  इस  बारे  में  हमें  सबका  समर्थन  प्राप्त  होना  चाहिये हमारा  काम  करने  में
 विश्वास

 है  नारेबाजी में  नहीं  ।

 यदि  भूतपूरव॑  सरकार
 की

 नीति  उचित
 थी  तो  इतने  श्रघिक  उद्योगों  के

 संकटग्रस्त  होने  के

 कया  कारण  हैं  ?  हम  संक  ग्रस्त  उद्योगों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  श्रौर  हमने इस  बारे  में  कुछ  कार्यक्रम

 तैयार  किये  हम इन  उद्योगों  के  प्रबन्ध  में  सुधार  करने की  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ।

 संकटग्रस्त  उद्योगों  का  स्वस्थ  उद्योग  से  विलय  किये  जाने  की  श्रालोचना  की  गई  है  ।  हम  चाहते

 है ंकि  कर्मचारी  उक्त  संकटग्रस्ट  उद्योगों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  लें  श्रौर  उन्हें  चलाएं  |  लेकिन  देश

 में  इस  समय  ऐसा  वातावरण  विद्यमान  नहीं  सरकार  विशेषज्ञो  atk  न्य  बातों  के  श्रभाव  के

 कारण  भी  सब  उद्योगों  को भ्रपने  नियंत्रण  में  नहीं  ले  सकती ।  सरकार  का  विचार  है  कि यदि

 कुछ  स्वस्थ  उद्योग  संकटग्रस्त  एककों  की  जिम्मेदारी  श्रपने  हाथ  में  ले  लें  तो  उन्हें  पुनः  चालू
 किया

 जा  सकता  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।  यदि
 उनके  कायें  अ्रच्छे

 परिणाम  होते  तो  सरकार  को  बहुत  प्रसन्नता  होती  ।  लेकिन  जो  भी  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  उनसे

 सरकार  क्षुब्ध  नहीं

 भारी  उद्योग  विभाग  के  अन्तर्गत  सरकारी  उपक्रमों  का  कार्य  कुल  मिलाकर  बुरा  नहीं  रहा  है  |

 उसके  उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  हुई  है  ।  वर्ष  1975-76  में  उत्पादन  752  करोड़  रुपये  का
 1976-77  में  828.  78  रुपये  का  था  त्रौर  1977-78 में  940  करोड़  का  होने  का  अतुमान छ

 उत्पादन  में  निर्धारित  लक्ष्य  से  8  प्रतिशत  कमी  हुई  इसके  श्रनेक  कारण  हैं  ,  जिनमें  प्रत्येक

 राज्य में  बिजली  की  बिजली  में  कटौती  श्रौद्योगिक  सम्बन्ध  तर  श्रायतित्क

 इजीनिर्यारंग  उपकरणों  का  उपलब्ध  न  होना  शामिल  हैं  ।  हमें  है  कि  बिजली  की  स्थिति  ak

 arena  सम्बन्धों  में  सुधार  होगा  ।  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  मंत्री  महोदय
 ने  कार्मिक  संघों  के  प्रतिनिधियों  से  विचार-विमर्श  भी  किया  है  ।
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 जहां  तक  इंजीनियरिंग  वस्तुओं  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  वर्ष  1976-77 में  552  करोड़

 ग्रौर  1977-78  में  650  करोड़  रुपये  का  माल  निर्यात  किया  गया

 सावधानी  के  तौर पर  हमने  नमक  के  निर्यात  पर  रोक  लगाई  भी  क्योंकि  हमारा  नमक  का

 भंडार  घटता  जा  रहा था  ।  श्रब  नमक  की  स्थिति  wat

 हिमाचल  प्रदेश  में  मंडी में  उपलब्ध  सक  साल्ट  उपभोग  के  उपयुक्त नहीं  है  ।  मंडी  नमक  खान

 प्रति  वर्ष  4000  टन  नमक  का  उत्पादन  होता है  वहां  उपलब्ध  राँक  साल्ट  बहुत  घटिया  किस्म

 का  है  श्रौर  उसकी  सफाई  पर  aga  ata  लागत
 al

 है

 बड़े  wet  को  मशीन  से  बनी  नारियल  जटा-चट्टाइयों  के  उत्पादन  का  लाइसंस  देने  का

 भी  उल्लेख  किया  गया है  ।  उक्त  मामला  प्रभी  विचाराधीन  है
 ।

 एण्ड  क्रावेन  के  बारे में  मंत्री  महोदय  ने  यह  स्पष्ट  श्राश्वासन  दिया  था  कि  यदि  L3 r WTAIA HAT

 हुई तो  एक  नई  कम्पनी  बनाई  जायेंगी  ।  मंत्री  महोदय  ने  एक  नई  कम्पनी  बनाने  का  निणंय  भी

 ले  लिया

 प्रो०  {asqaaTat  सक्सेना  )  :  स्वदेशी  काटन  मिल  कानपुर  की  एक  बहुत  बड़ी

 मिल  है  ।  fat  के  चलने  से  लगभग  8,000  कर्मचारियों  को  श्रौर  22,000

 चारियों  को  भ्रप्रत्यक्ष  रूप  से  रोजगार  मिलता  है  ।  गत  ade  महीनों  से  वहां  संकट  की  स्थिति

 6  1977  को  वहां  गोली  चली  थी  ।  कमंचारियों  की  बक़ाया  मंजूरी

 की  राशि  3  करोड़  रुपए  हो  जाने  के  कारण  वहां  गोली  चलाई  गई  ।  इसके  परिणामस्वरूप

 11  कमचारियों  त्र  2  प्रबन्धक  अधिकारी  मारे  गय  |

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  श्री  राम  नरेश  यादव  ने  सरकार  से  उक्त  faa  को  श्रपने

 भ्रधिकार  में  लेने  और  za  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  सौंपने  की  सलाह  दी  ।  लेकिन  उनकी

 सलाह  को  नहीं  माना  गया  मंत्री  महोदय  ने  भी लोक  सभा  में  उक्त  मिल  को  सरकार  द्वारा

 नियंत्रण  में  न  लेने  का  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  |

 यदि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  मिल  को  झ्रधिकार  में  ल  लिया  गया  होता  तो  उक्त

 खून-खाराबा  नहीं  होता  |
 मंत्री

 महोदय  को  वहां  हुई  लोगों  की  मृत्यु  की  जिम्मेवारी  श्रपने

 ऊपर  लेकर  परन्तु  त्यागपत्र दे दे  देना  चाहिए  था  ।  बजाये  उन्होंने  11  दिन  बाद लोक  सभा
 में

 यह  वक्तव्य  fear  कि  सरकार  स्वदेशी  area  मिल  सहित  किसी  भी  संकटग्रस्त  मिल  को  अपने

 अधिकार  में  नहीं  लगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  an  को

 त  से  स्वदेशी  काटन  मिल्स  की  एक  निकट  सहयोगी  स्वदेशी  पोलिटैक्स  के  10  लाख  शेयर

 श्री  थापर  को  5  करोड़  रुपए  में  बेचने  में  सफल  हुई  है  ।  श्री  जाजें  फर्नांडिज द्वारा  इसका

 विरोध  करने  की  बाद  समझ  में  नहीं  श्राती  ।

 मिल  को  बन्द  हुए  चार  महीने  से  ्रधिक  हो  गय  हैं  जिससे  कमंचारियों  की  भुखमरी  की

 सी  स्थिति  हो  गई
 है  यदि  इसे  चालू  नहीं  क्य  गया  तो  स्थिति  नियंत्रण  के  बाहर  '  हो

 जायगी

 श्री  जाजें  फर्ना  श्री  सीताराम  जयपुरिया  की  कठपुतली  बन  गये  हैं  ग्रौर

 उन्हें  स्वदेशी  काटन  मिल  में  काम  करने  वाले  30,000  कमंचारियों  जो  गत  चार  महीनों
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 a  wa  मर  रहे  कोई  परवाह  नहीं  है  उनके  ऐसे  व्यवहार  से  बहुत  दुःख  होता  है

 मेरी  यह  मांग  है  कि  भारतीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  स्वदेशी  काटन  मिल्स  को  तुरन्त  श्रपने

 कार  में  लेना  चाहिये  श्रथवा  सरकार  द्वारा  इसे  चलाया  जाना  चाहिये  श्रथवा  इसे  श्री  थापर  की

 बेचा  जाना  चाहिये  जो  इसके  शेयर  5  करोड़  रुपये  में  खरीदने  को  तैयार  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  कें

 मख्य  मंत्री  की  सलाह  स्वीकार  न  करने  की  बात  समझ  में  नहीं  art  ।  उपरोक्त  श्रष्टाचार

 के  झ्ारोप  की  तुरन्त  उच्च  स्तरीय  जांच  की  जानी  चाहिये

 लेना लगभग  100  संकटग्रस्त  चीनी  मिलें  हैं  ।  सरकार  को  उन्हें  शीघ्र  श्रपने  श्रधिकार  में

 चाहिये  श्रौर  उन्हें  नया  रूप  देना  चाहिये  ।  सरकार  को  मिलों के
 को  बढ़ाना  चा  ह्य

 जिससे  चीनी  सस्ते  मूल्यों  पर  उपलब्ध  हो  सके  ate  कम  कीमत  पर  चीनी  का  उत्पादन  किया

 3
 जा  सके  |  उत्तर  प्रदेश  भ्रौर  बिहार  में  सबसे  पुरानी  चीनी  मिलें  हैं  ।  इन  मिलों  को  नया  रूप

 दिया  जाना  चाहियें  जिससे  श्रधिकतम  उत्पादन  कर  सकें  |

 of
 SHRI  YUVRAJ  (Katihar)  :  I  support  the  Demands  of  Grants  of  the  Ministry

 111
 Industry.  There  has  been  a  lot  of  industrial  development  duri  ng  the  last  few  years,

 have  formulated  a  policy even  then  the  poverty  and  unemployment  is  increasing.  We
 to  establish  cottage  industries,  small  scale  industries  in  the  village  s  so  that  people

 m

 villages  may  get  more  opportunities  of  employment.  It  is  very  stran  ge  that  having  so
 much  resources  like  steel,  fertilizers,  thermal  power,  we  are  not  a  ble  to  b  ring  about
 industrial  development.  Well  developed  infrastructure,  skilled  manpower  and  olitical

 Stability  are  required  for  industrial  growth.  In  case  we  are  ab  le  to  implement  our  incus-

 trial  policy  and  provide  employment  in  villages  and  backward  are  as,  and  are  able  t  pro-

 essful. vide  finished  goods  at  minimum  prices  in  villages,  our  policy  will  be  considered  succ
 u

 We  earn  foreign  exchange  worth  Rs.  400  crores  from  our  Jute  industry  in  the  country.
 half  of  the  Jute  industries  are  Jying  idle  in

 Calcutta,
 West  Bengal  and  Bihar.

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  पीठासीन  हुए  ॥

 |  SHRI  M.  SATYANARAYAN  Rao  in  the  Chair

 Jute  Mills  were  not  getting  Jute  but  they  got  Jute  from  Jute  Corporation  of  India

 by  fraud.  Governmen,  tried  to  take  over  some  of  the  mills  out  of  them  which  were
 going  to  be  closed.  National  Jute  Mill  and  Alexandra  Jute  Mill  were  taken  over  an  d

 they  were  provided  with  jute.  Jute  Corporation  of  India  suffered  a  loss  of  Rs.  20  crores
 due  to  not  accepting  the  advice  of  the  Board  of  Directors  and  the  Committee
 operations.

 In  Purnea,  in  North  Bihar,  almost  all  large  and  small  scale  industries  are  clos  त
 due  tc  shortage  of  power.  It  requires  800  M.W.  of  power  whereas  they  are  supplied
 only  80  M.W.  of  power.  In  Katihar  R.B.H.M.  Jute  Mill  has  been  closed  for  the  last
 two  years.  Bihar  Government  requested  the  Government  several  times  in  this  regard
 but  ncthing  has  been  done  so  far.  4000  workers  were  employed  in  that  mill.  About
 hundred  workers  had  died  due  to  mal-nutrition  and  starvation.

 There  are  4000  workers  employed  in Jute  Mills  in  West  Bengal  are  facing  crises.
 these  mills.  The  relief  promised  to  be  given  by  Bihar  Government  has  been  discontinued.
 These  mills  should  be.  re-opened.  No  jute  mill  in  Kishanganj  or  Forbesganj  has  been
 opened  so  far  as  promised  by  the  Congress  Government.  These  mills  should  be  re-opened
 within  a  time  bound  programme.

 Certain  schemes  for  setting  up  different  industries  in  Bihar  are  pending  with  the
 Ministry  of  Industry  of  Government  of  India.  These  schemes  should  be  cleared  at  the
 earliest.

 I  would  like  to  say  that  the  existing  disparities  in  wages  etc.  between  the  employees

 be  removed.
 of  Khadi  and  Village  Industries  Commission  and  Khadi  and  Village  Industries  Board

 the  Rural The  Government  should  take  steps  regarding  tray  अ  र  है  Industries  Com-
 mission  suggested  by  Ashok  Mehta  Committee.
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 The  need  of  the  hour  is  time-bound  and  action  we  should  fix  priorities
 We  should  give  priority  to  take  over  those  industries  which  are  manufacturing  goods  o
 Mass  consumption.  We  know  that  due  to  faulty  planning.  poverty  and  unemployment
 have  increased.  We  are  to  solve  this  problem  first.

 The  employment  potential  in  textile  industries  should  be  increased  to  solve  the  pro-
 blem  of  unemployment  and  poverty.  We  should  develop  cottage  industries  in  villages  with
 Meagre  investment  to  provide  employment  to  the  people.  We  should  strengthen  our  eco-
 homy  through  decentralisation  of  the  economic  system.

 SHRI  PIUS  TIRKEY  (Alipurduar)  :  To  parallel  economics  are  running  in  our  eco-
 nomic  set  up.  Our  industries  are  divided  into  two  sectors,  Private  and  Public.  I  mean
 to  say  is  that  the  industries  in  Private  Sector  where  50  or  more  than  50  persons  are  em-
 ployed  should  be  taken  over  by  the  Government  and  run  in  Public  Sector.  These  indus-
 tries  should  come  under  Government  control.

 Workers  employed  in  tea  gardens  are  subject  to  exploitation.  We  should  step  it  and
 Make  arrangements  to  provide  educational  and  other  facilities  to  the  children  of  tea
 plantation  workers.  The  Government  should  take  steps  to  see  that  the  tea  plantations
 industry  is  nationalized  so  that  the  profit  earned  therefrom  may  be  invested  in  development
 works.

 There  is  a  Small  Industries  training  Institute  at  Hyderabad.  I  would  like  to  know
 the  number  of  the  children  of  factory  workers  getting  training  in  the  said  Institute.  The
 hon.  Minister  should  look  into  the  matter.  would  also  like  to  know  the  number  of
 Harijan  students  getting  training  in  Leather  Training  Institute.

 It  has  been  heard  that  our  godown  are  full  with  foodgrains  stock.  But  it  is  shock-
 ing  that  the  many  of  our  countrymen  are  starving.  If  some  people  have  become  big
 at  the  cost  of  poor  people  we  cannot  call  it  a  progress  of  the  nation.  It  is  exploitation.
 The  gap  between  the  rich  and  poor  is  widening  and  this  is  the  result  of  our  industrial
 policy.  I  would  request  again  that  the  industry  where  50  or  more  than  50  people  are
 employed  should  be  taken  over  by  the  Government.

 ष्  the  Government  do  not  make  any  change  in  their  industrial  policy,  I  am  sure
 exploitation  of  innocent  rural  people  will  increase.

 At  present  29  factories  of  big  houses  are  lying  idle  in  West  Bengal.  A  number  of
 15737  workers  have  been  rendered  unemployed,  The  Government  should  ensure  that  no
 factory  owner  plays  with  the  lives  of  workers.

 श्री  ato  एन०  विश्वनाथन  :  जहां  तक  श्रौद्योगिक  विकास  का  सम्बन्ध  है
 भारत  बहुत  ही  पिछड़ा  हसा  देश  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  श्रोर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  लघु
 उद्योगों  तथा  ग्रन्य  उद्योगों  में  श्र  रही  कठिनाइयों  को  किस  प्रकार  टूर  किया  जा  सकता  है  ।
 भारत  में  3000  मेगावाट  विद्युत  की  कमी  है  जो  बहुत  श्रधिक  है  ।  इस  कमी  के  कारण  हमें
 कारखानों  A  प्रतिवर्ष  लगभग  3000  करोड़  रुपए  के  उत्पादन  की  हानि  हो  र  ष  है  ।  शर्त
 ऊर्जा  मंत्री  को

 देश  में  विद्युत  की  स्थित  में  सुधार  करना  चाहिये  ।  श्राज  लाखों  लोग  बिजली  की

 कमी  के  कारण  बेरोजगार  हो  रहे  हैं  ।  विद्युत  उपलब्धता  बढाने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ।  नई  श्रौद्योगिक  नीति  के  श्रन्तर्गत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योग

 चालू  करने  के  लिये  लाइसेंस  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  बात  प्रशंसनीय  है  क्योंकि  हमारे  यहां
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  20  प्रतिशत  उद्योग भी  नहीं  हैं  ।  यह  श्रच्छी  बात  है  कि

 उद्योग  मंत्री  ने  बयान

 दिया  है  कि  वह  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  कतिपय  उपभोक्ता  सामान  न  बनाने  के  लिये  कहेंगे
 ग्र  वे  वस्तुयें  लघ ्य  उद्योगों  द्वारा  बनाई  जायेंगी  ।  इससे  लोगों  के  लिये  रोजगार  के  श्रधिक

 अ्रवसर  पैदा  होंगे  ।
 में  मांगों  का  पूरा  समर्थन  करता

 SHRI  1..  L.  KAPUR  (Purnia)  :  Sir,  I  support  the  demands  of  the  Ministry  of  Industry.
 But  I  would  like  to  mention  that  during  the  last  thirty  years,  cities  have  been  developed
 at  the  cost  of  country  side,  The  people  in  villages  are  running  to  cities  for  bread.  What
 a  paradoxical  situation  is  this  that  the  people  who  grow  food  for  others  are  running
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 ented  economic to  cities  in  search  of  their  livelihood.  It  is  the  result  of  the  capitalist  ori

 policy  adopted  by  our  leaders  after  independence.  The  Countrymen  have  been  exploited
 in  name  of  mixed  economy.

 The  industrial  policy  declared  on  23  December  is  really  appreciab  le.  The  poverty
 po  licy.  But  we  are and  unemployment  in  the  country  has  been  an  inspiring  source  of  this

 an  agricultural  country.  If  we  are  sincere  in  providing  employ  ment  to  the  rural  people,
 we  will  have  to  make  changes  in  our  agriculture  policy  also.  Industrial  policy  can  be

 successful  only  when  changes  are  made  in  agrarian  policy  also.

 facilities  and  take  effective The  Government  should  try  to  provide  more  irrigation
 ulture  based

 steps  to  see  that  there  is  no  flood  havoc  in  future.  It  is  only  then  our  agric
 industries  can  be  successful.

 I  appreciate  this  approach  of  the  Government  that  the  economy  can  be  trengthened 2
 and  unemployment  can  be  removed  with  the  development  of  smal  1  scale  industries.  iv

 All  possible  incentives should  make  small  industries  a  base  for  rational  development.
 and  help  should  be  given  to  such  small  scale  industries.

 The  Government  have  decided  to  start  District  Industry  centres  w  ith  a  view  to  deve-

 lop  cottage  and  small  scale  industries  in  whole  of  the  country.  1.  wo  uld  like  to  make
 suggestion  in  this  regard.  The  Government  should  see  that  the  represen  tatives  of  the

 ngemen  t  Govern- people  should  be  taken  in  this  scheme  at  District  and  Block  level.  The  arra
 ment  inted  to  make  should  ensure  that  peoples’  representation  is  there  at  ach  stage  whic

 may  be  link  between  the  Government  and  the  people.  The’  Governmen  t  should  also

 take  steps’  to  remove  corruption  from  public  life.

 The  number  of  reserved  items  for  small  scale  industries  been  increased.  Bu  t  the  ia-

 houses.  J  wo ferns  included  therein  are  such  that  are  never  taken  up  big  business
 d  for  small  scale like  to  suggest  that  the  items  of  mass  consumption  should  be  reserve

 cement  ani sector,  If  this  is  done  it  will  create  large  potential  for  employment.  Sugar,
 textile  industries  should  be  nationalised  like  coal,  iron  and  mica  mines.

 well  as SHRI  MADAN  TIWARY  (Rajnandgaon)  Sir,  I  support  the  demands  as
 the  hon. the  policy  of  the  ॥  linistry  of  Industry.  I  appreciate  the  assuran  ce  given  by

 d  village Minister  that  the  Government  is  determined  to  develop  small  scale,  cottage  an
 industries.  I  would  like  to  know  the  way  Government  intend  to  imp  lement  this  plan.

 a  policy. Implementation  of  the  policy  is  rather
 more  important  than  the  making  of

 e  bung- I  would  like  to  invite  your  attention  to  the  fact  that  there  has  been  large  scal
 ling  in  all  the  fou  r  units  of  BHEL  in  1971.  The  total  num  ber  of  employees  in  all  t  he  four
 plants  of  BHEL,  wich  are  located  at  Bhopal,  Hardwar,  Hyderabad  and  Trichuli,  50.823
 persons.  rvisors  is  916.
 Leaving

 _Among  them  the  number  of  Administrative  officers  and  supe
 It  means  there  is aside  the  number  of  clerks,  the  number  of  employees  is  35,358:

 The  number one  Administrative  Officer  and  a  Supervisor  over  every  34  employees.
 Administrative  Officers  and  supervisors  went  on  increasing  since  1971  What  are  the

 responsibilities  which  h  ave  been  entrusted  to  them?  What.  is  being  paid  to  them  and  what

 These  officers  enjoy  all  means, amount  of  work  js  being  taken  from  each  of  them ?
 tly.  The  Ad- sources  and  facilities,  In  this  way  public  money  i  s  being  spent  extravagen

 labourers.  The Ministrative  Officers  are  enjoying  at  the  cost  of  har  d-earned  money  of
 aboure  15  launched  an  agitation  against  persons  f  the  Security  Department  a  nd  they

 deman  ded  an  enquiry  into  this  matter.  A  man w  ho  was  dismissed  from  Police  Depart-
 ment  on  ch  Asstt.  fficer  in

 arges  of  complicity  in  committing  theft  was  appointed  as
 hich  such  officers  are  being  appointed. ecurity  Department  here.  This  is  the  way  in  w

 are
 goods  worth  lakhs  of  rupees  is  being  stolen  every

 b
 day  from  there  and  such  thefts

 eing  committed  in  collusion  with  the  Security  Officers.  In  this  context  the  agitation
 of  the  workers  was  justified  During  last  15  years  the  wor  kers  got  an  increase  of  only

 15  1.6.  Rs.  275  from  Rs.  260/-  while  the  pay  of  officers  touc  hed  the  height  of  Rs.  3000/-
 from  Rs.  300/-.

 Similar  is  the  position  in  cotton  textile  corporations.  The  chairman  of  Madhya
 Pradesh  Tex  tile  orpcration  spent  Rs.  40  lakhs  in  the  name  o  f  modernisation  of  plant
 and  the  part  of  Inachinery  which  was  replaced  never  worked.  He  thus  misappropriated
 this  big  amount.  d  to  be  the  Controller
 of  M.P.  Textile

 A  Minister  of  Madhya  Pradesh,  who  happene
 havir  Vastra  Bhandar

 at  the  rate  of  R
 Corporation  sold  375  bales  of  cloth  to  M/s.  Ma

 8.  2.5  1  metre  in  place  of  Rs.  3.50,  the  selling  price  fixed  for  it  and
 thus  caused  a  loss  of  R  s.  3,5  lakh  to  the  public  exchequer.  Losses  were  su.  stained  in
 transaction  of  other  quali  ties  of  cloth.  The  total  loss  amounts  to  crores  of  rupees.,  I
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 nd  the  corporation  which  is  rampant want  to  highlight  the  loss  which  is  taking  place  a
 nd  in  the  ‘Cotton  Corporation  of

 India.
 in  Heavy  Electricals,  in  National  Textile  Corporation  a

 In  the  end,  I  request  that  some  court  or  commission  should  conduct  an  open  enquiry
 1010  the  working  of  all  the  four  plants  of  BHEL,  which  are  located  at  Bhopal,  Hyderabad,
 Haridwar  and  Trichuli.  Separate  commissions  of  inquiry  should  be  set  up  for  each  0
 them.

 श्री  UHo  झरुणाचलम  सभापति  उद्योग  मंत्रालय  ने  ग्राम  शौर  लघु

 उद्योगों  के  लिए  वर्तमान  बजट  में  कुछ  मांगें रखी  हैं  ।  ये  मांगें तो  ठीक  हैं  कितु  उनके  बटवारे

 के  बारे  में  go  कमियां  हैं  ।  तमिलनाडु  के  श्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  जो  धन  श्रावंटित

 किया  गया
 वह  बहुत  कम  है  |  उदाहरण  के  लिए  सलेम  इस्पात  संयंत्र  लिया  जा  सकता

 जिसकी  इस  बजट  में  उपेक्षा  की  गई  है  ।  न  तो  इस  संयंत्र  का  विस्तार ही  होगा  श्रौर  न  उसकी

 रोजगार  क्षमता  ही  बढ़  पायेगी  |

 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  जो  भारत  के  सुदूर  दक्षिण  में  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  क्षेत्र
 द्

 bed दै  ।  मेरा  जिला  प्राकृतिक  संसाधनों  की  दृष्टि  से  सम्पन्न  है  परन्तु  वह  श्राथिक  दृष्टि  से  पिछड़ा

 gat  है  ।
 इसके  उद्धार

 के  लिए  इस  जिले  में  होना  चाहिए  जिससे  वह  के

 नक्शे  पर  प्री  जाय  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  गांवों  श्रौर  छोटे  कस्बों  में  करघा  उद्योग

 महत्वपूर्ण  भूमिका  war  करता  है  ।  सरकार  को  ऐसे  लोगों  को  विशेष  सहायता  देनी

 चाहिये  जिनके  पास  एक  या  दो  करे  हैं  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जो  तूफान  mara  उसमें

 करवे  पानी  से  नष्ट  हो  गये  हैं प्रौर  बुनकर  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ।  जो  सहायता  वहां  दी  गई
 अ
 ke  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मेरा  श्रनुरोध  है  कि  सरकर  ऐसे  प्रभावित  बुनकरों  को  इतनी

 अधिक  सहायता  दें  जिससे  वे  श्रपने  करवे  चालू कर  सकें  श्रौर  भ्रपनी  जीविका  कमा  सकें  ।

 तथा  साथ  ही  हाथ  से  बुने  कपड़ों  की  निर्यात  क्षमता  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 तिरूनलवेत्ली  जिले  वे  एक  बहुत  बड़े  भाग  में  गन्ने  की  खेती
 होती

 >
 eg  ।  वहां  एक

 चीनी  का  कारखाना  लगाया  जाना  चाहिए  ।  इससे  चीनी  का  उ  त्पादन  बढ़ेगा  ।  गन्ना-उत्पादकों
 को  झपनी  फसल  क  दाम  श्रच्छा  मिलेगा  भर  ग्रामीण  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  |  इस
 की  स्थापना  में  ्  प्रधिक  विलम्ब  सरकार  को  नहीं  करना  चाहिए  ।

 मेरे  जिल  में  माचिस  उद्योग  कुटीर  उद्योग  के  रूप  में चल
 ।  इस  उद्योग को

 सरकार  से  war  सहायता  श्रौर  कच्चे  माल  की  सहायता  मिलनी  चाहिए  ।
 सरकार  को  ऐसी

 छोटी  ग्रामीण  परियोजनाश्ों  की  श्रोर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 तमिलनाडु  में  रेशम  के  कीड़े  पालने  उद्योग  नथा
 उद्योग  विदेशी  मुद्रा  के  अर्जन  के  लिए  सुविख्यात  है  ।  इसे  प्रोत्साहन  fear  जाना
 चाहिए  ।  मेरे  जिले  के  पथमदाई  गांव  में  चटाई  बुनने  का  उद्योग  है  जो  पूरे  विश्व  में  प्रसिद्ध
 है

 ।
 यहां  की  बनी  चटाई  इंगलैंड  की  महारानी  के  wie  भ्रन्य  प्र  तिष्ठिति  व्यक्तियों  को  उपहार स्वरूप  भेजी  गई  है  ।  परन्तु  चटाई-बुनकरों  की  कमाई  को

 बिचौलिये  खा  रहे  हैं  गौर  वे
 इन  बुनकरों

 का  शाषण
 कर  रहे  हैं  ।

 ' सरकार  को  इस म  के  रि  ै  मंडी  की  व्यवस्था करनी  चाहिए  |
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 उद्योग  मंत्र  से  भ्रनु रोध  है  कि  वह  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों
 की  समस्याश्रों

 पर
 ध्यान  ग्रामीण  उद्योगों  को  विकसित  करें  और  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  उत्थान

 कर  |

 SHRI  ROOP  LAL  SOMANI  (Bhilwara)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  I  congratulate  the  Indus-
 in  ne
 .

 w  direction  for try  Minister  for  his  new  industrial  policy  which  is  a  step  forward
 industrial  development.  This  is  a  bold  and  dynamic  step.  Formulati  on  of  policy  ts  an  पान
 portant  factor  but  their  implementation  is  also  important  and  the  imp  lementation  of  policy
 depends  on  the  attitude  of  bureaucracy,  which  is  not  responsive  to  the  development  of  small
 and  village  industries.  They  should  be  asked  10  make  efforts  to  make  the  implementation  0  f

 such  policies  a  success.

 It  is  a  matter  for  satisfaction  that  the  list  of  small  scale  industries  has  been  increased  to
 include  500  items  in  place  of  180.  But  efforts  should  be  made  to  avoid  unnecessa  ry  (0016
 tition  between  them.  All  the  small  scale  industries  should  run  properly  an  d  efficien  tly.  Thes€

 days  most  of  such  industries  are  in  deplorable  condition,  because  the  y  have  not  sufficient
 funds  at  their  disposal.  k  0  f  transport  facilities Non-availability  of  electric  power  and  lac

 lementing  the  indus- are  some  of  main  problems  being  faced  by  these  industries.  While  imp
 Labour trial  policy  there  should  be

 proper
 coordination  between  the  Ministries  of  Finance,

 and  Industry.

 The  Government  is  committed  to  give  financial  and  marketing  facilities  for  promotion
 of  Khadi  programmes.  Commission  has  said The  chairman  of  Khadi  and,  Village  Industries

 d in  a  statement  that  the  commission  can  give  employment  to  5  lakh  people  within  a  year  an
 he  has  asked  for  financial  assistance  of  Rs.  75  crores.  The  Minister  should  give  due  consl-
 deration  to  his  request.  There  is  great  scope  for  promotion  of  Khadi  and  Vi  Ilage  industries
 in  Rajasthan,  which  is  industrially  backward  state  and  it  should  be  done  wi  th  the  help  of
 the  Khadi  and  Village  Industries  Commission.

 It  will  not  be  possible  to  derive  the  desired  results  out  of  our  industrial  policy  and

 programme,  howsoever  good  it  may  be  if  our  altitude  to  social  and  economic  problems  does
 not  change.  So  due  publicity  should  be  given  to  the  prevent  industrial  policy  through  A.LR.
 and  T.V.  with  these  words,  I  fully  support  this  industrial  policy.

 SHRI  VIJAY  KUMAR  MALHOTRA  (South  Delhi)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  the  congress
 party'  is  raising  a  lobby  of  public  sector  against  the  industrial  policy  recently  announced  by
 Shri  George  Fernandes.  Thev  are  criticising  it  by  saving  that  Tanata  Govt.  do  not  want  to

 adopt  modern  techniques  and  latest  scientific  developments.  The  congressmen  have  given
 encouragement  to  big  industries,  big  business  houses  and  multinational  companies,  so  they
 are  acting  as  agents  of  big  business  houses  etc.  and  trying  to  scuttle  down  the  new  industrial
 policy.

 If  we  want  to  implement  the  present  industrial  policy  successfully,  all  the  ministries  con-
 cerned  with  it  should  join  hands  together.  Secondly,  the  recommendations  made  by  the
 Bhatt  Committee  Report  should  be  accepted  by  Government  soon,  which  was  rejected  by
 the  Congress  Government.  Tt  recommended  that  certain  statutes  like  Small  Scale  Industries
 Devclopment  Act,  Small  Industries  Reservation  Act,  Anciliary  Industries  Act,  Public  Stores
 Purchase  and  Disposal  Act  end  Restricted  Partnership  Act  should  be  enacted  for  the  deve-
 lopment  of  smail  scale  industries.

 These  days  no  nationalised  bank  is  ready  to  advance  loan  against  the  production  of
 small  scale  and  cottage  industries.  The  loan  is  advanced  against  such  production  if  some
 big  industry  gives  its  brand  name  to  the  same.  So  there  is  need  to  change  the  policy  of
 Banks.  At  present  only  10  per  cent  raw  materials  is  given  to  small  scale  and  cottage  indus-
 tries  while  80%  to  90%  is  supplied  to  big  industries.  This  policy  should,  also be  changed.

 I  want  to  give  certain  suggestion  in  this  regard.  Government  should  purchase  all
 consumer  items  from  small  scale  and  cottage  industries  unlike  the  Congress  Government
 which  purchased  8%  goods  from  small  scale  industries  and  92%  from  big  industries.  There
 should  be  different  rates  of  advertisement  for  small  scale  industries  and  hig  industries.
 Different  rates  of  interest  should  be  charged  from  small  scale  sector  and  big  industries
 sector.  Government  should  ensure  that  big  industries  and  multi-national  companies  should
 not  go  for  production  of  consumer  items.  Big  industries  should  cease  to  produce  consumer
 items  within  5  to  10  years.  Big  industries  should  go  for  production  of  cement,  steel,  body-
 building  and  ship  building.
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 Janata  Government  has  promised  to  give  full  employment  to  people  in  India  and
 this  promise  can  be  fulfilled.  only  when  big  industries  and  multinational  companies  are  res-
 trained  from  producing  those  items  which  are  to  be‘  reserved  for  cottage  industries  by  making
 some  statutory

 provision
 to  this  effect.

 The  items  of  public  utility  are  proposed  to  be  distributed  through  public  distribution
 system  evolved  by  the  Ministry  of  Commerce.  But  the  fact  is  that  the  Supper  Bazars  and
 Co-operatives  opened  under  this  system  are  selling  the  items  of  public  utility  produced  by
 the  big  industries  and  multinational  companies.  I  suggest  that  such  organisations  should
 sell  the  item  produced  in  cottage  industries.

 The  principle  cf  mass  production  does  not  apply  to  India.  There  is  a  need  to  follow

 persons  in  India.
 the  idea  of  by  the  There  is  a  need  to  provide  jobs  to  crores  of  jobless

 Therefore,  there  should  be  labour  oriented  industries  in  India.  I  suggest
 that  the  programme  of  reorientation  of  industrial  policy  evolved  by  the  hon.  Minister  should

 &  implemented  by  all  the  agencies  of  the  Government  jointly.

 The  scheme  of  opening  district  centres  is  an  effective  scheme  and  it  should  be  imple-
 Mented  urgently.  Once  the  district  centres  are  opened  and  the  goods  produced  by  small  5  cale
 and  cottage  industries  are  unutilised  through  their  centres,  our  industrial  policy  will  certainly i

 €  a  great  success.

 श्री  सोमनाथ  चट्जों  :  हमें  are  थी  कि  श्री  जाजें  फर्नाडिज

 गिक  नीति
 में  सुधार  करेंगे  कितु  उन्होंने  जो  संकल्प  प्रस्तुत  किया  है  वह  1956  की

 श्रौद्योगिक  नीति  के  संकल्प  का  एक  संलग्नक  मात्र  है  ।  उसमें  वास्तव  में  कोई  महत्वपूर्ण  सुधार

 नहीं  है  ।

 जहां  तक  लघु  उद्योगों  शर  बड़े  उद्योगों  के  बीच  रेखा  खींचने  का  प्रश्न  ;  वह

 नीय  भ्रवश्य  कहा  जा  सकता  है  कितु  देखना  यह  है  कि  उसको  किस  प्रकार  क्रियान्वित  किया

 जाता  है  ।  बड़े  उद्योगों  के  बारे  में  एक  नई  शर्ते  लगाई  गई  है  कि  उन्हें  भ्रपने  श्रांत  रिक  संसाधन

 जुटाने  होंगे  ।  यह  काम  उनके  लिये  कठिन  नहीं  है  ।  जनता  पार्टी  के  एक  माननीय  सदस्य  ने

 कहा  है  कि  बड़े  उद्योगों  को  कर  की  छूट  दी  जानी  चाहिये  बशर्तें  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 उद्योग  स्थापित

 करें  ।  यह  भी
 उनके  लिये  कोई  कठिन  कार्य  नहीं  है  ।  इससे  तो  उनका  ate  भी  हित

 हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  बड़े  और  एकाधिकार  प्राप्त  उद्योगों  को  लघु  उद्योग  क्षेत्र

 में  प्रवेश न  करने  का  श्रादेश  दिया  जा
 रहा  है

 ।  एक  यह  शर्त  भी  लगाई गई  है  कि  उन  उद्योगों
 को  श्रपनी  शेयर  पूंजी  घटाकर  40  प्रतिशत  करनी  होगी  ।  वस्तु  स्थिति  यह  है  कि  40  प्रतिशत
 शेयर  पूंजी  किसी  उद्योग  पर  एकाधिकार  करने  के  लिये  पर्थाप्त  है  ।  इस  कदम  से  भी
 कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  तथा  वास्तविक  नियंत्रण  विदेशी  कम्पनियों  ok

 बहुराष्ट्रीय निगमों  का  ही  रहेगा  ।

 संकटग्रस्त  उद्योगों  तथा  जन  शक्ति  के  बारे  में  बड़ी-बड़ी  बातें  कही  गई  हैं  ।  स्थिति
 यह  है  कि  उद्योगपति  सरकारी  जनता  की  धनराशि  का  भ्रनूचित  लाभ  उठाकर  स्वयं
 धनराशि  हड़प  जाते  हैं  तथा  उद्योगों  को  वाद  में  संकटग्रस्त  दिखा  देते  हैं  सरकार  संकटग्रस्त
 उद्योगों  को  भ्रपने  हाथ  में  लेती  है  कितु  इस  बात  की  जांच  नहीं  करती  कि  उद्योगों  के
 ग्रस्त  होने  के  कारण  क्या  है  ।  कृप्रबंधक  अथवा  प्रबंधकों  दारा  धनराशि  हड़पने  के  कारण
 उद्योगों  के  संकटग्रस्त  होने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ?  कमंचारियों  का ~
 उसमें  कोई  दोष  नहीं  होता  फिर  भी  उन्हें  कठिनाई  उठानी  पड़ती  है  ।
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 पेटेंट  —  श्रष्टाचार  का  झ  बनाया  है  ।  उस  बारे  में  मैंने  मंत्री  महोदय  को  कई

 बार  लिखा  है  किन्तु  उन्होंने  इस  कोई  ध्यान  नहीं  दिया
 |  मैने  मंत्री  महोदय का  ध्यान

 रेम्फ्ी  ऐंड  संस  कम्पनी  की  श्रोर  भी  दिलाया  था  ।

 भारत  कामर्स  नामक  कम्पनी  में  श्रमिकों  के  साथ  श्रत्याचार  किया  जा  रहा है
 ।  जें०  के०

 सिथेटिक्स  में  भी  हड़ताल  चल  रही  है  तथा  वहां  भी  श्रमिकों  गिरफ्तार  किया  जा  रहा

 पा
 है  ।  में  चाहता  ि  कि  मंत्री  महोदय  उस  प्रकार  की  घटनाओं  की  श्रोर  ध्यान  दें  ।

 भरी  के०  लकप्पा  :  उद्योग  मंत्री  ने  जो  उद्योग  नीति  निर्धारित  की

 है  वह  वित्त  मंत्री  द्वारा  निर्धारित  श्राथिक  नीति  के  विरुद्ध  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  वित्त

 कृषि  मंत्रालय  तथा  उद्योग  मंत्रालय  सम्बद्ध  हैं  ।  देश  में  बिजली  की  बहुत  कमी  है  ।  ऐसी  स्थिति

 में  श्रौद्योगिक  विकास  कैसे  संभव  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  पिछले  दिन  कहा  था  कि  पूंजी  निवेश  बहुत

 कम  है  श्रौर  यदि  यह  सच  है  तो  श्रौद्योगिक  विकास  में  कोई  क्रांतिकारी  कदम  कसे  उठाया

 जा
 सकता  है  |

 अंत  में  मं  श्रपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  वहां  हिंदुस्तान

 मशीन  टूल्स  का  एक  कारखाना  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि
 उसे  शीघ्र  हरा

 किया  जाये  जिससे  वहां  की  जनता  को  रोजगार  मिल  सके  |

 उद्योग  मंत्री  oust  फर्नाडिस  )  :  सभापति  चर्चा  के  दौरान  माननीय  सदस्यों

 ने  श्रनेक  उपयोगी  सुझाव  दिये  हैं  ।  किन्हीं  मामलों  में  कुछ  गलत  फहमियां  भी  हुई  हैं  ।  ई

 औद्योगिक  नीति  सभा  में  23  1977  को  प्रस्तुत  की  गई  श्री  सोमनाथ

 को  इस  नीति  की  क्रियान्वित  के  दौरान  ज्ञात  होगा  कि  जनता  सरकार  की  नीति  श्रौर  1956

 की  नीति  के  वास्तव  में  बहुत  श्रन्तर  है  ।

 नई  नीति  में  कहा  गया  कि  श्रब  से  लघु  उद्योग  शौर  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र
 की झ्रोर  अधिक

 ध्यान  दिया  जायेगा  तथा  जहां  श्रम  प्रधान  कारखाने  स्थापित  किए  जा  सकते  हैं  ।  उन  क्षेत्रो

 में  पूंजी  प्रधान  कारखाने  स्थापित  नहीं  किये  इस  नीति  में  यह  स्पष्ट  रूप
 से  कहा

 गया
 उद्योग  म है  कि  कपड़ा  उद्योग  में  बुनाई  की  क्षमता  में  केवल  करघा

 वृद्धि  संगठित  क्षेत्र  waa  चालित  करघा  उद्योगों

 में
 प्रतिरिक्त

 क्षमता  बढ़ाने  की  श्रनुमति  नहीं  दी  जायेगी  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  है
 कि  जिन  नगरों  mart  1971  की  जनगणना  के  श्रनुसार  पांच  लाख  है  उनमें  नए

 भ्ौद्योगिक  लाइसेंस  नहीं  दिये  नए  उद्योग  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ही  स्थापित  किए

 जा  सकेंगे  ।

 कुछ  Ararata  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  देखना  यह  है  कि  नई  नीति  को  क्रियान्वित  किस

 प्रकार  किया  जाता  यह  सच  कि  क्रियान्विति  का  महत्वपूर्ण है  ।  किन्तु  हम

 दिखाना  चाहते  हैं  कि  इस  नीति  को  भावना  के  साथ  किया  जायेगा  जिससे

 उसे  बनाया  गया  है  ।  नई  श्रौद्योगिक  नीति  की  क्रियान्विति  के  लिये  हमने  उद्योग

 केन्द्रों  की  व्यवस्था  की  श्री  मल्होत्ना  ने  भी  सही  कहा  हैं  कि  इस  नीति  की  सफलता  वास्तव

 में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  कार्यकरण  पर  ही  निर्भर  करती  इन  केन्द्रों  की  स्थापना  राज्य

 सरकारों द्वारा  की  जायेंगी  केन्द्र atk  राज्यों  में  विवाद  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 केन्द्र  द्वारा  Ve  तकनीकी  es
 या  भ्रन्य  आ्रावश्यक 7

 warren
 जायेगी  ।  किन्तु  उन्हें

 चलाने  का  कार्य  राज्य  सरकारों  का  ही  होगा ।

 इस  नीति  की  क्रियान्विति  तथा  =)  कार्यवाही  के  बारे में  हमने  राज्य  सरकारों

 के  उद्योग  विभागों  से  दो  बार  विचार  fant  किया  है  तथा  उन्होंने इस  दशा  में  won

 प्रतिक्रिया  व्यक्त की  इन  केन्द्रों को  चार  वर्षों  की  में  स्थापित किया  जायेगा  ।

 किन्तु  राज्य  सरकारों  ने  इस  दिशा  में  जो  उत्साह  दिखाया  है  उससे  ज्ञात  होता  है  कि  श्रगले

 वर्षे  के  अ्रंत  तक  ही  इन  केन्द्रों  को  सभी  राज्यों में  स्थापित  करना  सम्भव  होगा  ।  पश्चिम

 बंगाल  ने  कहा  है  कि  वहां  की  सरकार  शीघ्र  सभी  जिलों  में  एसे  ex  खोलने  के  लिये

 तेयार  है  ।  wer  राज्यों  ने  भी  इसी  प्रकार  का  उत्साह  दिखाया  यह  सच  है  कि  बिना

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नई  उद्योग  नीति को  सफलता  नहीं  मिलेंगी ।  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कार्येक्रम  बनाये गये  तथा  श्रनेक  जिलों  को  पिछड़े  जिले  भी

 घोषित  किया गया  किन्तु  उससे  कोई  लाभ  नहीं  हुमा
 जे  प्रोत्साहन  देने के  बावजूद

 वहां  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  तैयार  नहीं  हुआ  श्रौर  ऐसे  क्षेत्र  पिछड़े  हुए  ही

 रह  गये  |

 हमें नई  भ्रौद्योगिक  नीति  को  सफल  बनाना  है  ।  श्राई०  डी०  बी
 ०  श्राई०  से  विशेष  खिड़की

 स्थापित  करने  का  शभ्रनुरोध  किया  गया  है  जिससे  लघु  उद्योगों  श्रौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  सहायता

 दी  जा  सके

 श्री  दामाणी  के  लिए  ऋण  लेना  कठिन  नहीं  है  जबकि  एक  छोटे  व्यक्ति  के  लिये  बैंक  से

 ऋण  लेना  श्रसम्भव  है  ।  इसी  संस्कृति  का  श्राप  लोगों  ने  विकास  किया  है  ।

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  भविष्य
 में  देश  में  किसी  भी  लघु  कुटीर  उद्योग

 झौर  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थित  उद्योग  को  धन  के  भ्रभाव  में  कठिनाइयों  का  सामना  नहीं  करना  पड़ेगा
 उनको  धन  उपलब्ध  कराया  जायेगा  we  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  नियमों  ale  विनियमों  में

 संशोधन  frat  जायेगा  |

 वर्ष  1976-77 में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  के  लिये  कुल  परिव्यय  30.60  करोड़
 रुपये

 था  जबकि  चालू  वर्ष में  यह  बढ़ाकर  65.70  करोड़  दिया  गया  है
 उक्त  धनराशि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  को  सीधे  ऋण  श्रौर  श्रनुदान  देने  के  लिये  उपलब्ध

 होगी  ।  हमने  चालू  वर्ष
 में  कूटीर  श्रौर  ग्रामोद्योग  संस्थाओं  को  ब्याज  के  रूप  में  राज  सहायता

 देने
 के

 लिये  10  करोड़  रुपये
 की  व्यवस्था  की  है  ।  deal  को  बैंकों  को  4 प्रतिशत  ब्याज

 देना  होगा  भ अरार
 बाकी  राशि  को  ब्याज के  रूप  में  राज  सहायता  के  माध्यम .  से  पुरा

 किया  जायेगा  ।

 कुटीर  श्रौर  ग्रामाद्योग  श्रायोग  संस्थाश्रों  को  इच्छानुसार  राशि  खर्चे  करने  तथा  ऋण
 लेने  की  भ्रनुमति  दी  गई  हूँ  श्रौर  उन्हें  ब्याज  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  राजसहायता  जो

 इस  समय
 10  करोड़  रुपये  है  ,  बढ़ाने  में  हमें  प्रसन्नता  होगी

 |  उक्त  सस्थाएं  सरकार  की
 भ्रौद्योगिक  नीति  का  विस्तार  करने  में  बहुत  प्रभावी  महत्वपूर्ण  है ं।

 हथकरघा  उद्योग  को  सामान्यता  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  जाता  रहो  है  ।  गत  ag

 हथकरघा  वस्तुओं  के  निर्यात  से  400
 रुपये  से  अधिक  श्राय  इसमें  से  200  करोड़
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 लि  ee

 a.
 रुपये  की  wa  os  प  निर्यात

 से
 श्रौर  बाकी

 कालीनों  के  निर्यात  से  पांचवी
 योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिये  2.  5  करोड़ रुपये

 श्रावंटित  किए  गए

 जबकि  गत  वर्ष  हमने  4. 4  करोड़  रुपये  श्रावंटित  तथा  व्यय  किये  ।  चालू  वर्ष  में  हथकरघा

 उद्योग  को  एक  वर्ष  के  लिये  10. 5  करोड़  रुपये  श्रावंटित  किये गये  ।

 पांचवीं  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  देश  में  कालीन  बुनने  के  212  प्रशिक्षण  केन्द्र

 स्थापित  किए  गये  श्रौर  उनमें  तीन  वर्ष  की  श्रवधि में  10,000  लोगों  को  कालीन  बुनने  का  प्रशिक्षण

 दिया  गया  |  गत  वर्ष  490  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  श्रौर  24,  500  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  ग्या

 अब  तक  देश  में  केवल  जम्मू  श्रौर  कश्मीर  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  में  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई

 थी  लेकिन  चालू  वर्ष  में  मध्य  गुजरात  त्रौर  कर्नाटक  में  कालीन

 बुनने  के  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 हम  उन  स्थानों  पर  नहीं  सके  जहां  हम  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  लेकिन

 आप  तब  तक  उद्योग  की  स्थापना  नहीं  कर  सकते  जब  वहां  बिजली  न  हो  हमारे

 पास  उद्यमकर्त्ताप्रों  को  प्रशिक्षण  देने  योजना है  ।  लेकिन  जब  तरक  श्रावश्यक  उपकरण

 उपलब्ध  नहीं  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  ग्र्त  हमें  भ्रभी  उन्हीं
 क्षेत्रों

 पर
 बल

 देना  होगा  जहां  बिजली  की  श्रावश्यकता  न  हो  ।

 कपड़ा  उद्योग  शायद  बहुत  पुराना  श्रौर  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  ।  हमने  हथकरघा  उद्योग

 का  तर  विस्तार  करने का  निर्णय  लिया

 हमने  संगठित  मिल  क्षेत्र में  भी  विस्तार न  करने  का  fila  लिया  हमारे  कपड़ा

 उद्योग  की  अनेक  समस्याएं  हम  उनको  हल  करने  का  प्रयास  करते  रहे  ह  कपड़ा  नीति

 के  बारे  में  श्रनेक  बार  विस्तार  से  चर्चा  की  जा  चुकी  हम  इसके  बारे
 में  निर्णय  लें

 रहे  क्योंकि  कपड़ा  उद्योग  में  विद्यमान  स्थिति  से  हम  चिन्तित

 कपड़ा  उद्योग  अआसान  शर्तों  पर  उपलब्ध  होने  वाले  ऋण  का  उपयोग  नहीं  कर  रहा

 इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  वह  विश्वास  करता  है  कि  उससे  श्रौर  कम  ब्याज  लिया

 जायेगा या  उन्हें  ब्याज  पर  ऋण  उपलब्ध  हो  उद्योगों  को  कितनी  रियायतें

 जायें  उनके  द्वारा  श्रौर  रियायतें  मांगी  जाती  रही  कपड़ा  उद्योग  को  ऋण  उपलब्ध

 है  ।  हम  कपड़ा  उद्योग  का  आ्राधुनिकीकरण  करना  चाहते  हैं  ।

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 अध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए

 |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  बहुत  श्रालोचना  की  गई  यह  श्रारोप  लगाया गया  है  कि

 इसमें  भ्रष्टाचार  व्याप्त  हम  lated  हैं  कि  शिकायतें  विशिष्ट  हों  सामान्य  जिससे

 कि  हम  उनकी  जांच  कर  सकें  ।  मैं  यह  बात  स्वीकार नहीं  करता  कि  सरकारी  क्षेत्र  का

 प्रत्येक  श्रधिकारी  ईमानदार है  प्रौर  मैं  यह  भी  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  कि
 समस्त  सरकारी

 वर्ग  बिगड़ा हुआ  है

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  स्थापना  संकटग्रस्त  मिलों  के  स्थान  पर  की  गई  मिलों  के

 महीनों  बन्द  रहने  र  उनमें  उत्पादन  बन्द  होने  पर  सरकार  ने  उन्हें  भ्रपने  श्रधिकार  में
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 ले  लिया  ।  यह  कहना
 उचित  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  घाटा

 हो
 रहा  हमने

 लाभ  में  चलने  वाली  मिलों  को  afer में  नहीं  लिया  था  ।  कोई  भी  मिल  मालिक  लभ

 देने  वाली  मिल  को  सरकार  को  सौंपने  को  तैयार  नहीं  होगा  ।

 स्वदेशी  कपड़ा  मिल  में  बड़ी  गड़बड़  ऐसी  श्रनेक  मिलें  हैं  जो  भ्रनेक  वर्षों  से  घाटे

 में चल  रही  जब  कोई  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  श्रालोचना  करे  तो  वह  पहले

 यह  सोच  ले  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  संकट  ग्रस्त  मिलों  को  श्रधिकार  में  लिया  था  श्रौर

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  श्राधुनिकीकरण करने  में  कुछ  समय  लगेगा  गत  बारह  महीनों  में

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  भारी  प्रगति  की  तीन  महीने  पूर्व  1977  में  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम  की  42  मिलें  लाभ  में  चल  रही  थीं
 ।

 इसके  घाटे  में  भी  धीरे  धोरे  कमी  हो  रही

 हमारी  कुछ  कपड़ा  मिलें  श्रपनी  क्षमता के  भ्रतुसार  उत्पादन  नहीं  कर  पा  रही

 इस  बारे  में  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  are  भी  ध्यान  देना  होगा ।

 गांवों  में  रहने  वाले  व्यक्ति  कपड़ा  खरीदने  में  समर्थ  नहीं  गत  तीस  वर्षों में  ऐसी  स्थिति

 पैदा  की  गई  है  ।  उक्त  स्थिति  को  हम  श्रौद्योगिक  नीति  के  माध्यम  से  दूर  करने  का

 प्रयास  कर  रहे  ऐसा तब  ही  होगा जब  हम  उद्योगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ले  जायेंगे  ।

 खादी  शौर  ग्रामोद्योग  शर  हथकरघा  उद्योग  का  विकास  करेंगे  श्रौर  लोगों  की  क्रय  शक्ति

 ।  क्रयशक्ति  की  श्रोर  ध्यान  दिये  बिना  श्राप  इस  नीति  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते

 बड़े  उद्योग का  अरपना  ही  महत्व  होता  है  ।  देश  का  श्रौद्योगिक  विकास  एक  विशेष

 दिशा में  हुमा  है  ae  कुछ  क्षेत्रों  में  बड़े  उद्योगों  को  कार्य  करना  होता

 श्रागामी  पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  क्षेत्र  के  लिये  20,000  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  हम  बिजली  की  अपनी  जनन  क्षमता  लगभग  20,000  मेगावाट  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 हम  जो  भी  नीति  अपनायेंगे  उसमें  बड़े  उद्योगों  का  स्थान  होगा  ।  देश  के  श्राधिक  श्र
 श्रौद्योगिक  विकास  के  लिये  बड़े  उद्योगों  को  महत्वपूर्ण  भूमिका  war  करनी

 सरकार  कम्पनियों  के  ग्रौर  उच्च  श्रधिकारियों  के  वेतन  की  श्रधिकतम  सीमा
 निर्धारित

 करने  के  लिये  फार्मूला  तैयार
 कर  रही  इस  में  कुछ  समय  सरकारी  क्षेत्र

 को  प्रोत्साहन न  देने की  बात  कही  जा  रही  हमने  सरकारी  क्षेत्र में  वेतन  की

 तम  सीमा  निर्धारित  की  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिल्स  लिमिटेड  में इस
 वर्ष  550  करोड़

 रुपये
 का

 उत्पादन  हुआ  भ्रौर उसे  75. 0  करोड़  रुपये  का  लाभ  हुआ  ।  भारत  इलैक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  में  चीफ  एग्जीक्यूटिव  को  3500  श्रथवा  4000  रुपये  प्रतिमास  वेतन  दिया  जा

 रहा
 है  श्रौर वह वह

 प्रशंसनीय
 कार्य  करता  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  जो  सब

 प्रकार
 के  प्रोत्साहन  प्राप्त  कर  रही  हैं  का  कहना  है  कि  उनके  मैनेजिंग  डायरेक्टर  तब  तक

 कार्य  नहीं  कर  सकते  जब  तक  उन्हें  15,000  श्रथवा  20,000  रुपये  न  दिये  उक्त

 श्णाली  मुझे  स्वीकार  नहीं  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  देश  की  समस्याश्रों  को  समझना  चाहिये

 और  उसे  पक्षपातपूर्ण  नहीं  प्रपनार  उन्हें  ग्रामीण  विकास  ok  7 wat  में
 व्याप्त  गरीबी  की  Wt  ध्यान देना  जिन  क्षेत्रों  में  गैर  सरकारी  तर  बड़े  उद्योगों
 को  साथ-साथ  चलना

 होगा  उनमें  उचित  सहायता  शौर  प्रोत्साहन दिया  कुछ  माननीय
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 सदस्यों  ने  aorta  की  on DATAAT  इस  प्रकार  से  की  हैं  कि  मानों  उन्हे  मैंने

 wae  दिया  वे  गत  तीस  वर्षों  से  इस  देश  में  श्रपना  काम  करती  ग्रा  रही  हैं
 ae  पनपती

 रही  इनके  बारे  में  हमने  श्रपनी  ऑद्योगिक नीति में नीति  में  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  जैसे
 ही

 ऐसी  कोई  कम्पनी  श्रपनी  साम्य  पूंजी  घटाकर  40  प्रतिशत  कर  लेती  है  तो  उसे  भारतीय

 कम्पनी के  रूप  में  माना  जायेगा  ।  यदि  किसी  कम्पनी  में  60  प्रतिशत शेयर  देशवासियों
 के

 हूँ  घ्रौर  40  प्रतिशत  शेयर  विदेशियों  के  हैं  तो  उसे  भारतीय  कम्पनी  मानने  में  कोई
 श्रापति

 हीं  होनी  aaa  तकनीकी  जानकारी  श्रादि  के  लिए  इतनी  कीमत तो  चुकाई  जा
 सकती

 है  |  |

 जहां  तक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  प्रशन  ये  न  केवल  भारत  बल्कि  पूरे  विश्व  में

 काम  कर  रही  हैं  ।  रूस  में  लगभग  200  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  काम  कर  रही  वियतनाम
 जो  श्राज  विश्व में  सर्वाधिक  क्रात्तिकारी  राष्ट्र  विदेशी  पूंजी  निवेश के  बारे  में

 एक

 कानून  बना  रखा है  जिसके  श्रनुसार  वियतनाम  में  कोई  भी  विदेशी उद्यम  ao  कार्म

 शुरू
 कर  सकता  है  श्रौर  100  प्रतिशत  50  प्रतिशत  at  30  प्रतिशत  पूंजी  लगा  सकता  हैं

 वियतनाम  सरकार  इस  कानून  के  mae  उसके  लाभ  में  हिस्सेदार  होगी  ग्रौर  विदेशी

 ~
 at  विदेशों को  बेचना  होगा | कम्पनियों  को  कानून  के  HAM Zt WTA ही  श्रपना  वियतनाम में

 (ataatare )  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  जनता  सरकार के  हाथ  में  राष्ट्र  के
 हित

 सुरक्षित

 हमारी  देशभक्ति  के  बारे  में  किसी  को  भी  कोई  शक  नहीं  होना  चाहिए
 ।  इसीलिए

 मैंने  कहा  कि  जिस  क्षेत्र  में  विदेशी  साझेदारी  श्रपेक्षित  वहां  oo
 प्रतिशत  भारतीय

 पूंजी  श्र  40  प्रतिशत  विदेशी  पूंजी  पर  मुझे  कोई  श्रापत्ति  नहीं  (arataterrg )
 मैं

 पन  दौहराना  चाहता  हूं  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  जनता  सरकार  ने  श्रामंत्रित  नहीं  किया

 है  बल्कि  वे  पिछले  तीस  वर्षों  से  भारत  में  काम  कर  रही  हम  इस  क्षेत्र  में  विकेन्द्रीकरण

 चाहते  हैं  श्रौर  इस  बारे  में  हमने  हिन्दुस्तान  लिवरਂ  तथा  wer  कम्पनी  वालों  से

 अलग-ग्रलग  बातचीत  भी  की  है  |

 उद्योग  मंत्री  के  नाते  मेरी  किसी  से  मित्रता  नहीं  श्रौर  मैं  श्रपना  कार्य  राष्ट्रहित  में

 शौर  उचित  ढंग  से  करना  चाहता  हूं  ।  मुझें  सभी  नगरीय--को

 देखना  है  प्रौर  मेरे  लिए  सभी  समान हैं

 जहां  तक  श्री  कृष्णचन्द्र  हात्दर  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ढारा  उठाई  गई  बातों  का

 सम्बन्ध  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हु  कि  कुछ  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  पश्चिम  बंगाल  में  भी

 काम कर  रही  हैं  ।  वहां  एक  लिली  बिस्कुट कम्पनी  थी  जो  we  बन्द  हो  गई  मैंने  पश्चिम

 बंगाल  को  सुझाव  दिया  था  कि  वह  इसे  wat  हाथ  में  ले  ले  या  इसे  मार्डन  बैकरीज  को

 को  सौंप  दिया  परन्तु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ame  रही  है  कि  इसे  ब्रिटेनिया

 बिस्कुट  कम्पनी  को  दे  दिया  जाये
 ।

 दूसरी  ५ ग्रार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  केन्द्र
 को  भेजा  था  कि  ag  फिलिप्स  कम्पनी  के  साथ  एक  संयुक्त  उद्यम  चलाना  चाहती  है  अर

 हमने  इस  प्रस्ताव को  स्वीकृति  देदी
 ।  जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  कि  क्या  शेयर-«

 पूजी  को  40  प्रतिशत  तक  घटाने  से  एकाघिकारवादी  बहुरास्ट्रीय  कम्पतियों  का  एकाघिकार  कम

 हो  जाएगा  ate  उनकी  स्थिति  उतनी  सुदृढ़  नहीं  मेरा  विचार  है  कि  इस  तरीके

 से
 कम्पनी  पर  नियंत्रण  किया  जा  सकता  साथ  ही  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहूंगा  कि
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 ma a  oa

 हुम  जिन  परिस्थितियों
 में  हैं  हमें

 उनके  ia  +  eq  ही  हमें  ware  क  पगा  ।  दम  ये  afr.

 पहली  सरकार  से  उत्तराधिकार  के  eq  में  मिली  हैं  श्रौर  हमें  इन  परिस्थितियों  के

 प्रति  यथाथवादी  बनना  पड़ेगा  |  उदाहरण  के  लिए  कलकत्ता  इलैक्ट्रीसिटी  कम्पनी  लीजिए

 वह  100  प्रतिशत  कम्पनी है  जिसका  मुख्य  कार्यालय  लन्दन  में  इसके  विस्तार
 के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  श्रनुमति  देनी  पड़ी  क्योंकि  कलकत्ता  को  बिजली  चाहिए  |

 इसमें  त्रौर  पैसा  नहीं इसे  aes  सहायता  भी  जुटानी  पड़ी  क्योंकि  कम्पनी  के  मालिक

 गाना  चाहते  ।  इस  प्रकार  की  नुछ्  समस्याएं
 प्
 ्  वस्तुस्थिति  एसी  है  कि  कुछ  क्षेत्रों

 x में  हमें  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  साथ  लेकर  चलना  है  ।  मैं  यह  स्पप्ट  कर  > ः  कि  हमें

 इनसे  as  उद्योगों  से  भयभीत  नहीं  होना  क्योंकि  जनता  सरकार  किसी  भी  ae

 या  छोटे  उद्योग  के  प्रभाव  में  ara  वाली  नहीं  इसलिए  meq  समस्याओं  जिनकी  arg

 व्यक्त  की  गई  पैदा  होने  की  सम्भावना  ही  समाप्त  हो  जादी  हैं  |

 और  इस  पर  सभी  राज्य  सरकारों हमने  रुग्ण  उद्योगों  के  बारें  में  एक  नीति  बनाई

 से  हम  बातचीत  करेंगे  तथा  उसके  वाद  उसकी  घोषणा  सभा  की  कुप्रबन्ध
 ox वाले  स्वस्थ  उद्योगों

 पर
 भी  विचार  क्रिया  जा  सकता  ्  ।

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  ढारा  भाग  लिये  जाने  के  प्रश्त  पर  श्रम  विस्तार  से  बतायेंगे  ।

 जहां  तक  मेरे  मल़्तालय  का  सम्बन्ध  हमने  सभी  दस  केन्द्रीय  श्रमिक  संगठनों  की  एक  बैठक

 इसी  महीने  बुलाई  थी  ौर  उसमें  श्रमिक  संघों  की  दो  समितियाँ  नियुक्त  की  गई  थीं

 जिनमें  से  एक  इस  बात  का  श्रध्ययन  करेगी  fe  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रेमों  के  कार्यकरण
 व्

 में  सुधार  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ् अरार ि  उनमें  श्रमिकों  की  साझेदारी  कैसे  लाई ४

 जायें  |  हम  चाहते  हैं  कि  यह  समिति  शीघ्र  अपनी  रिपोर्ट  दें  और  हम  उसे  स्वीकार  करेंग  श्रौर

 लागू  करेंगे  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  बारे  में  मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हं  कि  सरकारी
 क्षेत्र  में  एक  नयी  संस्कृति  पैदा  करने  की  जरूरत  इसका  मतलब  यह  नहीं  हैं  कि  मुझे
 सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  के  सम्पूर्ण  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायत  el  सरकारी  क्षेत्र

 बहुत  ग्रच्छा काम  कर  रहा  साध ही
 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  केवल

 श्रालोचना  ही  न  की  बल्कि  उनके  कार्य  की  प्रशंसा  भी  की  जाए  ।

 श्राजकल  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  की  बहुत  अधिक  श्रालोचना  की  जा  रही  है  ।

 शॉयद  इसका  कारण  यह  है  कि  यह  एक  बहुत  बड़े  संयंत्र  के  रुप  में  उभर  कर  सामने

 श्राया  इस  संयंत्र  में  बने  जेनेरेटर  aa  न्यूजीलैण्ड  में  लगाये  जा  रहे  यह  साऊदी

 प्ररब
 में

 एक  बिजलीघर  बना  रहा  हमारे  इंजीनियरों  fait  में

 को
 सफलतापुर्वेक  चलाया  है  जिसे  फ्रांस  ने  लगाया  श्रौर  जिसे  वे  ठीक  से

 ar चला  नहीं  पा  रहे  थे  ।  मलयेशिया  में  हम  6  बिजली  घर  स्थापित  कर  द् ः  ।  यह  सम्पूर्ण
 काम  हमने

 '
 प्रतिस्पर्धा के  mare  पर  प्राप्त  किया  है  ।

 मैं  श्री  मदन  तिवारी  की  इस  शिकायत  की  जांच  करूंगा  कि  वहां  पर  श्रमिकों  की  तुलना  में

 भ्रधिकारी  अधिक  परन्तु  साथ  ही  यह  भी  ठीक  है  कि  इस  प्रकार  के  उद्योग  जहां
 जेनेरेटर  ग्र  टरबाइन  जैसे  उपकरण  बनते  हैं  श्रौर  विश्व  भर  में  सप्लाई  किए  जा  रहे  इंजीतियरों
 की  संख्या  श्रघिक  होना  स्वाभाविक  है
 12-1781.55/78
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 Demands  for  Grants,  1978-79  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 मैँ  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्रों  की  कमियों  को  दूर  करते  उसकी  हर

 सम्भव  सहायता  की  ताकि  राष्ट्र-निर्माग  में  सरकारी  क्षेत्र  अरपना  पूरा  योगदान  दे  सके
 ।

 परन्तु  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रपनी  संस्कृति  at  तक  विकसित  नह्दीं हो  पाई  यह  संस्कृति

 ऐसी  होनी  चाहिए  जो  देश  की  आशाओं  श्रौर  आआकाक्षांश्रों  के  aged  हमने  सरकारी

 उद्यम  संस्थान  की  स्थापना  करके  इस  दिशा  में  शुरूवात  की

 जहाँ  तक  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  मैँ  विशेष  रूप  से  विहार

 पूरा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मणिपुर  त्रिपुरा  की

 उल्लेख  करना  चाहूंगा  जहां  वैसा  ग्राघारभत  ढांचा  न  बन  पाया  है  जैसा  वहां  के  लिए

 क अपेक्षित  Q  |

 इन  पिछड़े  क्षेत्रों  की  श्रोर  विशेष  ध्यान  देने  की  अ्रावश्यकता  बिहार
 के  कुछ

 माननीय  सदस्यों  ने  विशेष  श्राथिक  सहायता  दिये  जाने  के  बारे  में  पुछा  मैं  स्वीकार  करता
 ~
 x

 हूं  कि  जिन  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  की  जादी  रही  है  उन्हें  विशेष  श्रवसर
 प्रदान  किए  जा

 यदि  इन  क्षेत्रों  में  श्रौद्योगिक  विकास  करना  इनकी  श्राधिक  प्रगति  करनी
 हैं

 गत  कुछ  महीनों  से  हम  ऐसे  ही  प्रयासों  में  लगे  हम  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  की  विशेष

 ध्यान  दे  रहे  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  यथोचित  कार्यवाही  की  ड्न्हें

 संभव  सहायता  देने  के  साथ  साथ  इनकी  श्रोर  विशेष  ध्यान दिया  जायेगा  ।

 हमारे  कार्य  का  निर्धारण  करने  के  लिये  मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  का  हवाला  दिया

 गयां  है  ।
 तथ्य  यह  है  कि  इस  प्रतिवेदन

 में  इस  सरकार  का  ही  नहीं  नि  पिछली
 सरकार

 के  कार्य  का  भी  हवाला  गया  हैं  ।  यह  कहा  गया है  कि
 मंत्री

 का  सबसे  बड़ा
 कार्य  है  हड़ताल  तोड़ने  के  लिये  बनाया  गया  श्रौद्यागिक  श्रापात  कोनटिनजैन्सी

 डिपार्टमेंट )  विभाग  ।  परन्तु  यह  कार्य  हमने  नहीं  किया है  ।  इसकी  स्थापना  पिछली  सरकार  ने

 की  इस  सरकार ने  इस  एजेन्सी  को  समाप्त किया  इस  निदेशालय  ने
 इन्डियन

 एक्सप्लोसिवज  गोमिका  की  हड़ताल  समझौते  द्वारा  समाप्त  कराके  बहुत  महत्वपूर्ण

 कार्य  किया  हमारी  सरकार  एक  दल  के  रूप  में  कार्य  करती  किसी  एक  व्यक्ति  की

 सरकार  नहीं  है  ।  श्री  साठे  यह  बात  आपकी  समझ  में  नहीं  आएगी  कि  दोनों  सरकारों  के  बीच

 क्या  wat है  ?

 श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  इसलिये  मैंने  सुझाव  दिया  है  कि

 श्री  बसंत  साठे
 :

 श्राप  जिस  ढंग  से  चलाते  हैं  श्राप  एक  नेता  बन  ।

 ait  mia  फर्नांडिस  :  श्री  पाई  ने  देश  में  श्रौद्योगिक  उत्पादन  की  बात  उठायी  है  |  यह

 सच  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  उत्पादन  कम  हो  गया  उन्होंने  कहा  है  कि  कांग्रेस शासन  के
 श्रन्तिम  दस  वर्षों  में  उत्पादन  104  प्रतिशत  gat  परन्तु  तथ्य  क्या  है  ।  वर्ष  1971-72  में

 उत्पादन  4.  8  प्रतिशत  1972-73  में  4  प्रतिशत  1974-75 में  2.  5  प्रतिशत  वर्ष  197

 76.0  में  6  प्रतिशत  हुआ  ।
 जिसका  असत  वर्ष  1970-71 से  1975-76 तक  3.5  प्रतिशत  श्राता

 जनता  सरकार  के  सत्ता  में  से  पूर्व  वर्ष  1976-77 में  उत्पादन  बढ़ा  e- Ae  10

 प्रतिशत  हो  गया  ।  हमारे  मित्र
 इस

 प्रकार  के  विकास  के  ही  इच्छुक  यदि  बीयर  भ्रीर

 तम्बाकू के  उत्पादन  को
 इसमें  से  कम  कर  दिया  जाये

 तो
 शेष  उत्पादन  बृद्धि  9  प्रतिशत रह

 जाती है  ।
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 an 29  1978
 अनुदाना al  की  सर  1978-79

 पह  बात
 टीक  है  कि

 इस  समय  देश  में  बिजली
 के

 उत्पादन
 3000  मेगावाट  की

 कमी  है  ।  कुछ  रुकावटो ं:  MTA  कार्य  करना  q  रहा  बिजली  के  संकट

 की तुरन्त  हल  नहीं  किया  जा  सकता  ।  एक  विद्यत  संपंत्र  के  चाल  होने  तक  तीन  से

 चार  वष  का  समय  लग  जाता

 we
 उत्पादन  के  बारे  में  जो  ग्रापत्ति  उठाई  गई  इस  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि

 वर्षों  पिछली  सरकार  ने  कितनी  क्षमता  स्थापित  की
 ?

 श्रतिरिक्त

 क्षमता
 कहां  समस्त  परियोजना ही  गलत  थी

 श्री  वसंत  साठ  :  कया  वर्तमान  संयंत्रों  में  क्षमता  के  श्रनसार  उत्पादन  हो  रहा

 श्र  जाज  फर्नांडिस  :  जी  हां  ।  इस  वर्ष  देश  में  पहली  बार  18  लाख  टन  सीमेंट  का  उत्पादन

 द्  हू  प्रौर  उत्पादन  में  बिजली  में  कठौती  किये  जाने  पर  भी  यह  संभव  gar  है

 श्रौद्योगिक  sofa  की  बात  की  जाती है  ।  एच०  Fo  सी  ०  में  श्रौद्योगिक  अ्रसंतोष  का  उल्लेख

 किया  गया  यह  सही  है  कि  बिजली  न  मिलने  के  कारण  इसे  इस  वर्ष  25  करोड़  रुपये

 का  भारी  घाटा  हमें  कठिनाई  से  अपनी  झ्रावश्यकता  की  केवल  50  प्रतिशत  बिजली

 मिल  पा  रही है  ।
 फिर  यहां  के  बहुत  से  कमेंचारियों

 को  गलत  ढंग  से  तंग  किया  गया

 बिजली  की  समस्या  है  परन्तु  फिर  भी  श्राशा  हैं  कि  40-45  करोड़  रुपये  का  कुल  उत्पादन

 होगा  ।

 हमारे  इंजीनियरों  यूवकों  के  बाहर  जाने  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इस  समय

 विशेषकर  पश्चिम  उत्तरी  अ्रफ्रीका के के  देशों  में  हमारे  बहुत  से  इंजीनियर  झोर

 शियन  काम  कर  रहे  मुझे  उनके  कार्य  पर  गवं  है 1  उन्हें  बदताम  करने  का  कोई  कारण

 नही ंहै
 ।  हमें  इस  बात  का  गे  है  कि  हमारे  कुशल  लोग  तीसरी  दूनियां  के  देशों  की  सहायता

 कर  रहे  जिन  उपनिवेश  द्वारा  अरब  तक  शोषण  होता  war  ae  प्रतिभा  पलायन

 नहीं  वहां  लोग  विशेष  कार्यों  के  लिये  गए  इस  प्रकार  सरकारी  क्षेत्र  ate  निजी  केल
 विश्व  के  इस  भाग

 में
 ठेकों  पर  कार्य  कर  रहा  है  श्रौर  हमें  काफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  रही

 है

 कटिहार  मिल  बहुंत  ही  खराब  स्थिति  में  मैं  इसकी  समस्या  करने  का  प्रयत्न
 करूँगा  ।  इस  प्रश्न  पर  हम  बिहार  सरकार  से  चर्चा  कर  रहे  बहुत  से  पहुलुश्नों  पर  विचार
 करना  होता  है  ।

 स्वदेशी  मिल  जैसी  रुग्ण  मिलों  के  बारे  में  भी  सरकार  निर्णय ले  रही  है  ।

 नारियल
 जटा  उद्योग  के

 बारे  में  भी  बहुत  कुछ  tel  गया  है  मैं  सदन  को  श्राश्वासन  देना

 चाहता हूं  कि  जब  तक  समिति  का  प्रतिवेदन  नहीं  मिल  जाता  किसी  को  भी  यंत्रों से
 चटाइपाँ  बनाने  और  उनका  निर्यात  करने  कों  अनुमति  नहीं  जाएगी ।  इस  प्रतिवेदन के
 भाप्त  होते  ही  केरल  सरकार  से  बात-चीत  की  जायेगी  ate  सभी  की  सहमति  से  निर्णय

 जायेगा  ।

 श्री
 के०  ए०

 राजन
 :

 मैं  श्रपने  कटौती  प्रस्ताव  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।
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 Statement  Re.  Transfer  of  Management  of  Badarpur
 March  29,  1978

 Thermal
 Power

 कटौती  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिए  गए
 The  cut  motions  were,  by  leave,  withdrawn.

 श्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  उद्योग  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  श्रनुदानों  की  मांगें  मतदान  के  लिये

 रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुई

 T  he  following  Demands  for  Grants  in  respect  of  Ministry  of  Industry  were  put  and

 adopted  ;

 &  ख्या  शीर्षक  राशि
 नए

 राजस्व  पंजी

 —— 58  उद्योग  मंत्रालय  2,57,78,000

 59  उद्योग  21,34,15,000  199,76,13,000

 60  ग्राम  च अझर लघ भ््न लघु
 उद्योग  45,7 tJ;  ४  9,16,000  43,38,37,000

 61  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प  50,  38,  $ 3,  000

 औषध  और  फार्मास्युटीकल्स  उद्योग  संबधी  हाथी  समिति  पर  सरकारी

 निर्णयों  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE :  GOVERNMENT'S  DECISIONS  ON  THE  REPORT  OF  HATHI
 COMMITTEE  ON  DRUGS  AND  PHARMACEUTICALS  INDUSTRY

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा  :  मैं  हाथी  समिति

 के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  के  निर्णयों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  1935

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  इस  पर  चर्चा  का  मिलना  चाहिए

 meat  महोदय  :  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  ग्रौर  उवं  रक  मंत्रालय  की  मांगों  के  समय  इस  पर

 चर्चा का  अवसर  दिया  जायेगा  |

 बदरपुर  ताप  विद्युत  परियोजना  और  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 का  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  ताप  विद्यत  निगम  को  अन्तरित  किये  जानें  के  बारे  में

 वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  TRANSFER  OF  MANAGEMENT  OF  BADARPUR  THERMAL
 POWER  PROJECT  AND  BADARPUR  THERMAL  POWER  STATION  ON  NATIONAL

 HERMAL  POWER  CORPORATION

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  Tata )  सरकार
 ने  बदरपुर  ताप  faa  स्टेशन  की  स्थापित

 क्षमता  3६  100  मैगावाट  निर्धारित  की  है  जिस  पर  58. 32  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लागत

 श्रायेगी  ।  210  मेगावाट  की
 एक  प्रन्य  एकक  का  भी  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  जिस  पर  66.  OG

 करोड़  रुपया  खर्च
 |  इस

 एकक  को  शीघ्र  ही  चालू  कर  दिया  जायेगा  ।  उत्तरी  क्षेत्र की

 विद्युत  की  मांग  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार  ने  हाल  ही  में  बदरपुर  बिजली घर  के  लिए  210  मेगावाट
 की  अ्रतिरिक्त  क्षमता

 की  मंजूरी दी  है  जिस  पर  63.  69  करोड़  रुपया  खर्च  दोनों  ही
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 1900  ary  घट  को  चचा

 नई  एककों का  निर्माण  कार्य  तथा  ताप  विद्यत  स्टेशन  को  लगाने का  कार्य  भारत  सरकार दारा  केन्द्रीय

 के  माध्यम  से  सीधे  करवाया  जा  रहा  है  ।  भारत  सरकार  ने  बदरपुर  ताप  वि

 परियोजना  तथा  बदरपुर  ताप  विद्युत  स्टेशन  दोनों  को  ही  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम को  सौंपने

 का  निर्णय  किया  है  ।  पहले  भारत  सरकार  ने  बदरपुर  ताप  विद्युत  स्टेशन  के  संचालन  तथा  बदरपुर

 ताप  faga  परियोजना  की  क्रियान्विति  का  कार्य  1-4-1978  को  भारत  सरकार  राष्टीय

 ताप  विद्युत  निगम  के  बीच  हुए  करार  के  श्रनुसार  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  सौंपने  का

 निर्णय  किया  इस  करार  के  श्रनुसार  विद्युत  की  बिक्री से  होने  वाली  भ्राय  राष्ट्रीय ताप  विद्युत

 निगम  द्वारा  एकब्रित  की  जायेगी  तथा  उसे  सरकार  के  खाते  जमा  करवा  दिया  जायेगा

 बदरपुर  ताप  विद्युत  स्टेशन  तथा  बदरपुर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए

 धनराशि  बदरपुर  ताप  विद्युत  स्टेशन तथा  बदरपुर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  लिए  निर्धारित  वर्ष

 1978-79 के  बजट  में  से  ली  जायेगी तथा  उसे  समय  समय  पर  राष्ट्रीय ताप  विद्युत  निगम  को  उसकी

 ग्रावश्यकतानसार दे  दिया  जायेगा  |

 श्री  एन०  के०  शेजवलकर  पीठासीन  हुए
 SHRI  N.  SHEJWALKAR  in  the  Chair

 आध  कीं  चर्चा

 HALF  AN  HOUR  DISCUSSION

 विद्युत  बोर्डों  का  कार्यकरण

 FUNCTIONING  OF  STATE  ELECTRICITY  BOARDS

 श्री  एस०  श्भार०  दामाणी  :  महोदय  राष्ट्र  की  श्रर्थव्यवस्था  में  विद्युत
 बहुत

 महत्व

 है  सरकार  ने  लगभग  14,000  करोड़  रुपयों  की  पूंजी  लगाकर  लगभग  21,000  मैगावाट

 बिजली  की  क्षमता  बनाई  है  किन्तु  राज्य  बिजली  बोर्डों  का  कार्यकरण  नितांत  श्रसंतोषजनक  है  ।

 हरियाणा  में  विद्यत  उत्पादन-क्षमता की  अझ्ौसत  उपयोग  48  पंजाब  का  40 प्रतिशत

 गुजरात का  56  मध्य  प्रदेश  का  63  महाराष्ट्र का  62  प्रतिशत तथा  ae  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  झर  शभ्रासाम  का  60,  25,  50,  44,  11  wz

 39  प्रतिशत  हें
 ।
 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्षमता  का  उतना  कम  उपयोग  क्यों  किया

 जा  रहा  है  ।  बिजली की  कमी  के  कारण  उद्योगों  तथा  कृषि  को  भारी  नुकसान हो  रहा  है  ।  ऐसी

 स्थिति में  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ।

 राज्य  बिजली  बोर्डों  में  कार्यकुशलता  के  प्रभाव  के  कारण  उपभोक्ताओं से से  हानि  होती  है

 उनकी  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  कृपया  इस  बारे  में

 हमें  झ्राश्वासन दे  ।  में
 म  कलकत्ता गया  था  ।  वहां  की  बहुत कमी

 राउ

 बिजली  बोर्ड
 प्रपती  क्षमता

 बढ़ाना  चाहता  है  किन्तु  धनराशि के  गभावें  में  ऐसा  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  वित्तीय  सहायता  के  लिये  कोई  स्वायत्तशासी  निकाय  होना

 चाहिए ।

 प्रो०  पी०  जो०  मावलंकर  )  :  मेरा एक  व्यवस्था
 का  प्रश्न

 हैं  ।
 बहुत  वर्षों  से

 यह प्रक्रिया  रही  है  कि  जिन  wer  सदस्यों  को  oe  oo  छी नर्व  चर्चा में  भाग  लेने  की  ग्रनुमति दीਂ  जाती
 ————

 घंटे  की  चर्चा  |

 *Half  an  hour  discussion
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 Half-An-Hour  Discussion  Chaitra  8,  1900  (Saka)

 _

 है  उन्हें  मंत्री  महोदय  noah  qa  प्रश्न  पूछने  क  दिया  जाता  है  जिससे  मंत्री  महोदय
 सभी

 ny

 के  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  सकें  ।  मेरा  maya  हैं  कि  इसी  प्रक्रिया  को  श्रब  भी  भ्रपनाया  जाप

 सभापति  महोदय  :  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  55(  5)  के

 रदेगा  |
 mad  यह  व्यवस्था  है  कि  सम्बद्ध  मंत्री  उस  सदस्य  के  वक्तव्य  के  तुरंत  पश्चात्‌  उत्

 मंत्री
 जिसने  art  घंटे  की  चर्चा  उठाई  हो  तथा  wear  सदस्य  जिन्हें  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  गई

 होना के  उत्तर  के  पश्चात्‌  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  1  मेरे  से  यह  नियम  ठीक  है  तथा  उसी  का  पालन

 चाहिए  ।
 मैँ  वास्तव  में  बहुत  दिनों  से  सभा  में  चली  रही  परिपाटी  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 डाल  दे
 सम्भव  है  इस  विषय  का  तात्पर्य  यह  भी  हो  कि  मंत्री  महोदय  उन  मुद्दों  पर  भी  प्रक

 जिन्हें  अरन्य  सदस्य  पूछना  चाहते  हों

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  CTE )  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गए  afi धकार्श

 सुझाव  हैं  ।  विद्युत  प्रदाय  श्रधिनियम  के  श्रधीन  राज्य  सरकारें  विद्युत  बों  स्थापित्त क ॑रती  हैं
 जो

 संयंत्र  वर्ष
 स्वायत्तशासी  निकाय  होते  हैं  ।  जहां  तक  क्षमता  के  उपयोग  का  प्रश्न  कई  कारणों  से  विद्युत

 में  365  दिन  काम  नहीं  कर  सकते  ate  वे  जितते  दिन  बन्द  रहते  हैं  उनकी  क्षमता  के  उपयोग  में  उतनी

 ही  कमी  हो  जाती है  ।  ऐसा  भी  होता  है  कि  बिजली  की  मांग  दिन  ate  रात  में  समान  नहीं  होती  ।  इससे

 भी  पुरी  क्षमता  के  उपयोग  में  कठिनाई  होती  है  ।

 दूसरा  प्रश्न  यह  था  कि  विद्युत  बोर्डो  के  प्रशासन  में  सुधार  लाने  के  लिये  वया  कार्यवाही  की  जा  रही

 है  ।  हाल  में  हुए  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  इन  विद्युत  बोर्डो  के  ara

 करण  की  जांच  करने  के  लिये  एक  उच्चशक्ति  प्राप्त  समिति  स्थापित  की  जाये  ।  यह  भी  सुझाव  दिया  गया

 था  कि  बिजली  बोर्डों  में  व्यवसाय  प्रणाली  श्रारम्भ  की  जाए  तथा  उनमें  ऐसे  सदस्य  नियुक्त  किए  जाएं

 जिनकी  योग्यता  बहुत  gfe  हो  ।  राज्य  विद्युत  बोर्डों  ने  इन  सभी  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 ho  ई०  Uo  द्वारा  भी  इन  बोर्डों  की  सहायता  की  जा  रहीਂ है  |

 बिजली  घरों  के  कार्यकरण  का  अध्ययन
 करने  तथा  उनकी  ललुटियों  को  जानने  तथा  उनको  दूर  करने

 में  सहायता  करने  के  लिये  हमने  विभिन्न  विद्युत  बोर्डों  में  प्रपने  विशेषज्ञ  भी  भेजे  हैं  इस  मामले  में  हम  कुछ

 देशों  के  विशेषज्ञों  की  भी  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  हैं

 यह  सच  है  कि  बिजली  की  कमी  के  कारण  श्रौद्योगिक  उत्पादन  को  हानिਂ  होती  है  किन्तु  यह  भी

 सच  है  कि  भ्रौद्योगिक  उत्पादन से  हानि  होने के  कुछ  अरन्य  कारण  भी  हैं

 श्री  चित्त  जानना  चाहता हूं  कि  कया  राज्य  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  श्ौर

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  चेयरमेंनों  के  सम्मेलन  में  किए  गए  निर्णय  के  श्रनुसार  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 के  अधीन  एक  फोर्सਂ  नियुक्त  किया  गया  था  जिसे  इस  वध  फरवरी  के  अन्त  तक  वर्तमान

 पित  क्षमता  में  सुधार  करने  का  कार्य  सौंपा  गया ?

 कया  गैस  टर्बाइन  के  द्वारा  faa  उत्पादन  क्षमता  में  सुधार  किया  जा  सकता  |  +?

 क्या  इस  दिशा  में  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ?  बिजली  की  afar  भारतीय  श्रौसत  खपत
 120  यूनिट  प्रति  व्यक्ति  है  किन्तु  ग्रासाम  में  यह  केवल  2(  यूनिट  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के लिये  एंक  संयुक्त
 परियोजना  पर  सरकार  विचार  कर  रही थी

 ।  इस  मंत्रालय  द्वारा  इस  संयुक्त  कार्यक्रम  में  क्या
 योगदान  देने  का  विचार  है
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 पपर

 श्री  के०  लकप्पा  (@7ET) )
 :

 उत्तर  से  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  विद्युत  बोर्डों
 में  कुप्रबन्ध  है

 तथा  वितरण  के  गामले  में  योजना  दोषपूर्ण  sl  भारत  फप  प्रधान  देश  है  तथा  सरकार  की  भी

 यह  नीति  है  कि  कृषि  पर  श्राधारित  उद्योगों  का  विकास  किया  जायेगा  ।  किन्तु  बिजली  की

 कमी  के  कारण  श्रौद्योगिक  विकास  की  गति  धीमी  हुई है  ।  कर्नाटक  के  बारे  में  भी  यह  बताया

 गया  है  कि  वहां  50  प्रतिशत  कटौती  होगी ।

 कर्नाटक  ae  ate  प्रदेश  में  पनबिजली  परियोजनाओं  को  अभी  तक  पूरा  नहीं

 किया  गया  ।  इड्क्की  परियोजना  को  गत  वर्ष  पूरा  हो  जाना  चाहिये  था  किन्तु वह  aah  तक

 पूरी  नहीं  केन्द्र  सरकार  ने  इस  wine  में  समुचित  नीति  नहीं  बनाई  है  ।

 विद्युत  बोर्डों  में  श्रष्टाचार  बहुत है  क्योंकि  उनमें  राजनीतिक  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की

 जाती  है  न  कि  विशेषज्ञों  कीं  ।  क्या  इन  परियोजनाओं  के  बारे  में  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम

 देश में  80  प्रतिशत  किसान  हैं  जो  बिजली  का  उपयोग  करते  किन्तु  बिजली  की

 दर  ऐसे  दोषपूर्ण  तरीके  से  निर्धारित  की  गई  है  कि  किसानों  को  अधिक  राशि  देनी  पड़ती

 हैं  गौर  बड़े  उद्योगपतियों  को  कम  दर  पर  बिजली  मिलती  यह  नीति  नितांत  दोषपूर्ण

 प्रो०  पी०  जी०  :  एक  श्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  पर  श्राधे  घंटे  की

 चर्चा  उठाने  के  लिये  हमें  श्री  दामाणी  के  प्रति  श्राभारी  होना  चाहिये  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  15  माचे  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  3151  के  भाग  (a)
 का  अत्यन्त  विस्तृत  उत्तर  तो  दिया  लकिन  तथ्यात्मक  निरूपण  नहीं  किया  प्रश्

 यह  है  कि  सरकार  पूरे  देश  में  विद्युत  बोर्डों  के  कार्यकरण  में  गड़बड़ी  me  भाई-भतीजावाद
 के  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ।  सभी  स्तरों  पर  ठेकों  को  देने  के  बारे  में  लाखों  रुपये

 का  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  श्रौर  इनमें  कुप्रबन्ध  हैं  ।

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  बह ुत
 से  seme  शर  सदस्य  इस  विषय  में  विशेषज्ञ  नहीं  हैं  श्रौर  उनहें

 राजनीतिक  संरक्षण  प्राप्त  क्या  सरकार  विद्युत  बोर्डों  के  wyeqett  श्रौर  सदस्यों  की  नियुक्ति
 के  प्रश्न

 के
 बारे  में  किसी  सांविधिक  उपबन्ध  का  सुझाव  दे  रही  है  कि  इनमें  से

 श्रघिका  रियों
 को  प्रशिक्षित  किया  जायेगा  श्रौर  वे  wat  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ  wiz  तकनीकविद्‌

 होंग े।

 शायद  सदन  को  इस  बात  की  जानकारी  हो  कि  वर्तमान  वित्त  मंत्री  श्री  एच०  एम०  पटेल
 कई  वर्षों  तक  गुजरात  राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  gee  रहे  थे  ।  उन्होंने  बोर्ड  को  श्रपनी  विशेषज्ञ
 जानकारी  दी  श्रौर  उन्हें  प्रशासन  श्रादि  की  गहन  पकड़  थी  ।  लेकिन  मेरे  श्रपने  राज्य  में
 ऐसा  सभी  विद्युत  बोर्डों  के  सभी  HEAT  श्रौर  सदस्यों  के  बारे  में  सच  नहीं  में  मंत्री  महोदय  से  पुछना
 चाहता  हैं  कि  कया  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  गई  है  श्रौर  यदि  तो  इसके  निदेश  पद
 ब्या  हैं  श्रौर  यह  श्रपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 क्या  इन  निर्णयों
 को

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई  विभाग  क्या  मंत्ती  महोदय  ने
 विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशों  श्रौर  समिति  की  सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने  के  लिये
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 किसी  विभाग  का  गठन  किया  है  ?  क्या  मंत्री  महोदय  श्राश्वासन  दे  सकते  हैं हैं  कि  सरकार  इस  मामले

 पर  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  कर  रही  है  प्रौर  वह  प्रभावी  ढंग  से  कार्यवाही  करेगी  ताकि

 fara  बोर्डों  की  सभी  बराइयों  से  छटकारा  पाया  जा  बिजली  की  कटौती  न  हो  सके

 बिजली  के  उत्पादन  में  वद्धि  की  जाये  जिसके  परिणामस्वरूप  देश  में  श्रौद्योगिक  विकास  झर

 उत्पादन  को  गति  मिल  सके  ।

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  प्रश्न  किया  गया  है  कि  क्या  सी  ०  Fo  10.0  संयत्लों  में  संधार  करने

 तथा श्रधिकाधिक  बिजली  पैदा  करने  के  लिये  श्रन्तिम  रूप  से  निर्णय किया  है  ।  उन्होंने  इस

 कार्यक्रम  को  पहले ही  श्रन्तिम  रूप  दे  दिया  ae  1978-79  में  वर्तमात्त  संयंत्रों  के  बिजली

 त्पादन  में  15  प्रतिशत  तक  सुधार  हो  जायेगा

 हाल  ही  में  मैंने  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  को  बताया  है  कि  गेस  टर्बाइन के  बारे

 में  निर्णय  ले  लिया  गया  है  श्रौर  उन्हें  एक  अथवा  दो  सप्ताह  के  भीतर  ब्यौरे  बता  दिये  जायेंगे
 |

 यह  मामला  सी०  ई०  ए०  के  विचाराधीन
 है

 ।  हमने  पनबिजली  निगम  में  एक  नये
 विभाग

 का

 गठन  किया  है  इसे  विभिन्न  क्षेत्रों  में  जांच-पड़ताल करने  wie  इस  बारे  में  प्रतिवेदन

 तैयार करने  के  लिये  कुछ  धनराशि  भी  श्रावंटित की  है

 यह  प्रशन  किया  गया  है

 कि

 राज्य  free  ब्रोर्डो  के  प्रशासन  में  सुधार  करने  गौर  इन भ्रष्टाचार  तथा  भाई-भतीजावाद  को  खत्म  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें जा  रहे  ra a I

 गालसीय  सदस्य  इस  बात  को  सराहना  करेंगे  कि  राज्यों  में  वियत  ae  स्वायत्तशासी  हैं  ae

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  योजनाओं
 की

 मंजूरी  देने  के  केवल  कुछ  अधिकार  हैं
 ।

 केन्द्रीय
 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक  मूल्यांकन  किये  जा  रहे  हाल  में  हुए  बिजली

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  अनेक  सुझाव  दिये  गए  हैं  श्रौर  सुझावों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 एक  सुझाव  यह  दिया  गया  था  कि  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  जाये
 ।

 एक  सप्ताह  या

 दस  दिन  के  भीतर  यह  विशेषज्ञ  समिति  नियुवत  की  जायेंगी  श्रौर  इसके  निदेश  पदों  को  भी

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ज्यों  ही  यह  समिति  श्रध्ययन  श्रारम्भ  करगी  ate  फिर

 सिफारिशें  हम  भी  शझ्रपनी  )  कार्यवाही  करेंग े।

 सम्मेलन  में  दिये  गए
 सुझावों

 का  विश्षलेण  करने  तथा  उन्हें  कार्य  रूप  देने  के  लिये  बिजली

 मंत्रियों  तथा  afanfat Fv में  ही  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  जा  रही  है  यह  समिति

 समय-समय  पर  मामलों  पर  चर्चा  करेंगी  wie  श्रावश्यकता  पड़ने  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 का  मार्गदर्शन  करेगी  ae  स्थायी  समिति  भी  अगले दो  दिन  में  गठित  कर  ली  जायेगी  ।

 कुछ  परियोजनाएं  समय  पर  चालू  नहीं  की  जा  हम  राज्य  सरकारों  श्रौर  राज्य

 विद्युत्‌  बोर्डों  को  ये  परियोजनायें  समय  पर  चालू  करने  के  लिये  सदैव  सहायता देते  रहते हैं

 पदि यह  विशेषज्ञता  की  कमी  का  प्रश्न  है  तो  इसे  हम  द॑  सकते  हैं  ।  यदि  वित्त  संबंधी  मामला

 बीच  में  भ्राता  है  तो  राज्य  सरकारों  को  स्वयं  ही  संसाधनों  की  खोज  करनी  चाहिये  या  इसके

 लिये  योजना  श्रायोग  से  श्रनरोध  करना  चाहिए ।

 ग्रामीण  fradtezo & aa F aga के  मामले  में  वस्तुतः  कर्नाटक  को  श्रत्यधिक  बिजली  की  कमी  का

 सामना  करना पड़  रहा  ह  हम  उन्हें  सहायता  देने  का  प्रयास कर  रहें  हमने
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 राज्य  सरकार  को  रायचूर  में  एक  तापीय  बिजलीघर  का  प्रतिबदन  प्रस्तुत प्रस्तुत  करने के  लिये

 कहा  हम  उसमें  यथासम्भव  शीघ्रता  बरतना  चाहते  हैं  अब  यह  राज्य  सरकार  का

 काम  है  कि  इस  परियोजना  पर  कार्यवाही  करे  जिससे  कि  चार  वर्ष  के  श्रन्दर  उन्हें  बिजली

 मिल  सके  ।

 कालिंदी  स्थित  विचाराधीन  परियोजना  के  बारे  में  प्रागामी  दो  वर्षों  में  परिणाम  प्राप्त

 होंगे  ।

 जहां  तक  भाई  भतीजावाद  भ्रष्टाचार  भ्रौर  कुप्रबन्ध का  प्रश्न  है  यह  बात  सही  भी

 हो  सकती  fate  गलत  भी  ।  हम  देश  के  सभी  बिजली  बोरों  के  बारे  में  इस  प्रकार  का

 व्यापक  श्रारोप  नहीं  लगा  सकते  ।  हम  इन  सभी  बिजली  बोर्डों  को  वाणिज्यिक  रूप  से  सक्षम
 has

 तथा  प्रबन्ध के  मामले  A  कुशल  बनाना  चाहते  थ  इसीलिए  हमने  राज्य  सरकारों को

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  भेजे  थे  श्रौर  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हूं  कि  उनके  भ्  योग्य  व्यक्ति

 तथा  इस  व्यवसाय  के  व्यक्ति  ही  बिजली  बोर्डों  के  सदस्य  नियुक्त  किये  जायें  ।

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण
 को

 राज्यों  के  बिजली  बोर्डों  को  निदेश  देने  का  कोई  कानूनी

 afynre  नहीं  हम  तो  समय-समय  पर  उनको  एक  प्रकार  की मंत्रणा ही  दे  सकते हैं  तथा

 उतका  मार्गदर्शन  कर  सकते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  विद्युत  बोर्डों  को  वर्तेमान  की  तलना

 में  इन्हें  ग्रधिक  कुशल  बनाना  चाहिये
 ।

 तक  वर्तमान  उपबन्धों के  भ्रन्तगंत  राज्य  विद्युत  बोर्डों

 ग्रथवा  राज्य  सरकारों  को  परामशं देने  में  कोई  कठिनाई  श्रनुभव  नहीं  हुई  मेरे  विचार

 से  मात्र  सांविधिक  उपबंध  कोई  भ्रधिक  सहायक  नहीं  इस  बारे  में  हमने  विचार

 नहीं  किया

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  30  1978/9  1900  के  ग्यारह  बजे

 म०  प०
 तक  के  लिये  स्थगित

 [The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,  March  30,  1978/
 Chaitra  9,  1900  (Saka
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